त्रिटिश संविधान 


महादेव प्रसाद शमाो, एम० ए०, डी० लिट०, 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, राजनीति विभाग, सागर विश्वविद्यालय, 


सागर 
नर 44% ० < 
रद | पे (मन ७, 
पी | 
रॉ 
हि मम अल 
[4 ) ) 2 
हु 3५ 7 
ना 
ल्‍  7+« 


किताब महल इलाहाबाद: दि ह्ली 
सलाव ॥3 667 ()७# 2 


_#॥,3 383 0-2. 


न 
जद, 
विश इभ» 2 :0:0/7/“ नह अल 
(०5माक जा नराकएाअ००१थ//सवरभ३-++ 





अजभ रारकर' (५, १९२२ 
ट्वितीय संस्करण, १६४४ 
तृतीय संस्करण, १६५८ 


प्रकाशक--किताब महल ४६ ए, चीरो रोड इलाहाबाद | 
क--जौवन कल्याण प्रेस, जिवेशी रोड, इलाहाबाद । 





अस्तावना 


ब्रिटिश संविधान पर यह पुस्तक विश्वविद्यालयों के बी० ए.० के छात्रों के 
उपयोग के लिये प्रस्तुत की गई है | उच्च शिक्ता के हिन्दी माध्यम द्वारा दिये जाने के 
लिये उक्त भाषा में विभिन्न विषयों के पाख्य अन्थों का होना परमावश्यक है। इसी आव- 
. रेयकता की पूर्ति के लिये लेखक का यह प्रयास है | वैसे इस विषय पर हिन्दी में कुछ 
. पुस्तकें बतमान हैं, परन्तु विश्वविद्यालय के छात्रों को किसी भी पाञ्यक्रम के विषय में 
. अनेक पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, तो उसे अपने छान को विस्तृत और स्व॑तोमुखी बनाने 
. की सुविधा रहती है। इस पुस्तक में यह चेष्टा की गई है कि ब्रिटिश संविधान 
. सम्बन्धी सभी आवश्यक बातें इसगें आ जाय॑ और आज तक के हुए सभी संशोघन- 
. पखित॑न दे दिये जायेँ | आशा है कि छात्र इसे उपयोगी पायेंगे | 
यों तो हिन्दी में लिखने में पारिमापिक शब्दों की कठिनाई का सर्वत्र ही सामना 
करना पड़ता है, पर ब्रिटिश संविधान के सम्बन्ध में यह समस्या अपेक्धाकृत अधिक 
गम्भीर है | प्रथम तो ब्रिटिश संविधान के कुछ ऐसे शब्द हैं जो अर्थ-विशेष में रूढ़ 
हो गए हैं और उनका उपयुक्त शान्दिक या अर्थात्मक अनुवाद असम्भव-सा जान 
पड़ता है| क्राउन, कामन लॉ, इक्विटी, सिविल-लिस्ट आदि ऐसे शब्दों के कुछ 
उदाहरण हैं | ऐसे शब्दों के अनुवाद की चेष्टा न करके उपयुक्त स्थल पर उन्हें एक 
बार सविस्तार समझा दिया गया है और आगे फिर उन्हीं अँग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग 
किया गया है | दूसरी समस्था है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की, जैसे हाउस आफ लाइंस, 
हाउस आफ़ कामन्स, प्रिवी काउन्सिल आदि | ये विशेष संस्थाओं के नाम हैं, परन्तु 
साथंक शब्दों से बने हैं ओर इस कारण इनका अनुवाद संभव नहीं है। पर यदि 
इनका अनुवाद कर दिया जाय वो विद्यार्थों का ब्रिटिश संविधान के इन मौलिक नामों 
से संपक जाता रहता है जो कि अवाच्छुनीय है। विदेशी भाषाओं के अनुवादक भी 
बहुधा ऐसे नामों का अनुवाद न करके उन्हें ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अँग्रेजी की 
पुस्तकों में जमनी की भूतपूर्व व्यवस्थापिका सभा रायस्मैग का नाम ज्यों का त्यों ही 
प्रयुक्त होता है। अतः ऐसे शब्दों का भी अनुवाद या तो नहीं किया गया है अथवा 
अँग्रेजी पद्धति का वाक्य विन्यास बचाने की इच्छा से अर्घानुवाद मात्र किया गया है 
जैसे हाउस आफ लाइ स का लार्ड समा अथवा हाउस आफ कामन्स का कामन्स 
. सभा तीसरे स्थान में वे शब्द हैं. जिनका अनुवाद हो सकता है ओर होना चाहिये, 
पर जिनके स्वंसम्मत और प्रचलित पर्यायवाची अपनी भाषा में नहीं मिलते । ऐसे 


( २ ) 


शब्दों के विषय में विद्वानों के निर्मित शब्द-सूचियों और कोषों से सहायता ली गई है, 
पर जहाँ इनके शब्द अनुपयुक्त प्रतीत हुए, वहाँ अपने शब्द गढ़ने का भी दुः्साहस - 
किया गया है। इस प्रकार लेखक के पारिमाषिक शब्द सम्बन्धी दृष्टिकोण को यदि 
पडपद -यय अथवा अज्सरबादी कहा जाय, तो उसके लिये सामग्री प्रस्तुत है, पर जिस 
विषय पर उसने लेखनी उठाई है--विटिश संविधान-बह भी वैसा ही है। तक और 
शिद्धान्त के आधार पर वह नहीं बना | व्यावहारिक सुविधा के अनुसार ही उसका . 
विकास हुआ है । कदाचित्‌ यह तथाकथित सिद्धान्तों की अपेक्ा उच्चतर श्रेणी की वस्तु . 
है। अन्त में एक परिशिष्ट में पारिमाषिक शब्दों की सूची दे दी गई है।, ये शब्द 
झब अकारादि क्रम से न रख कर विषयानुसार संग्रहीत हैं । । 
ब्रिटिश संविधान को अन्य संविधानों का जननी कहा गया है। अपने देश में 

भी ब्रिटिश पद्धति के संसदीय संविधान की ही संस्थापना हुई है। अतएव देश के 
भाबी नागरिकों के लिए ब्रिटिश संविधान की बारीकियों को हृदयक्ष्म कर लेना बहुत 
ही आवश्यक है। पुस्तक में इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि अपने नवजात 
प्रजातंत्र के सामने जो वैधानिक समस्याएँ बहुधा उठा करती हैं, उन पर ब्रिटिश 
अनुभव के दृष्टिकोण से कुछ प्रकाश पड़ सके। इसलिये ऐसी समस्याओं--जैसे - 
राजनैतिक दलों की आन्तरिक समस्याश्रों--पर कुछ अधिक विस्तार से लिखा गया है। 
पुस्तक न तो मौलिक है और न किसी पुस्तक का अनुवाद ही। अनेक 

पुस्तकों से, जिन्हें लेखक को समय-समय पर पढ़ने का अवसर मिला है, इसकी सामग्री . 
संकलित की गई है | इन ग्रन्थों की सूची एक परिशिष्ट में दे दी गई है। विद्यार्थियों 
के लिये कदाचित्‌ इसी प्रकार की पुस्तक उपयोगी होती है । क्‍ 
जो पाठक पुस्तक की त्रुटियों की ओर लेखक का ध्यान आकर्षित करने की कृपा. 

करेंगे उनके प्रति वह कृतञ्ञ होगा । । 
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अध्याय २१ 


ब्रिटिश संविधान का विकास 


अंमज जाति के पूत ज--अंग्ल-सेक्ष्पन जाति द्वारा स्थापित राज्य--- 
आग्ल-सेक्सन जाति को राजनैतिक संस्थाएँ--राजतन्त्र-स्थानीय शासन 
व्यवस्था--नामन-एप्विदेन काल में शासन व्यवस्था का विक्नस--राजा और 
केन्द्रीय सरकार की शक्ति में वृद्धि--मैं गनम्र कांसीलियम और क्यूरिया रेजिस-- 
वृहत्‌ अधिकार पत्र (मैगनाकार्टी)--शासन और न्याय-उ्यवस्था का विकास-- 
पालेमेण्ट का उदय--मध्यकालीन प्रतिनिधित्व व निर्वाचन--पालमेस्ट का दो 
सभाओं में विभक्त होना -पालंमेण्ट के अधिकारों का विकास --टयइर काल में 
ब्रिटिश संविधान--स्टुअट काल, गृहयुद्ध ओर गउतंत्र-विन्न आफ राइट्स-- 
ब्रिटिश संविधान का १६८६ के वाद का विकास--सम्राट के अधिकारों का 
हास-कैविनेट का उय--कामन्स सभा का अ्रज्ञावंत्रात्मक संगठन-लाई स 
सभा के अधिकारों का हास- कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन । 
| आँग्रेज जाति के पूवेज्ञ--श्राजकल जो देश ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिठेन के नाम्र से 
प्रसिद्ध है उसमें इद्धलैण्ड, वेल्स ओर स्काटलैणड के प्रदेश सम्मिलित हैं| किसी समय 
ये प्थक्‌ राज्य थे, पर बाद में सत्र मिल-घजुल कर एक हो गये। आयरलैएड का भी 
थोड़ा-सा उत्तरी भाग ( अलस्टर की छः काउरिटयाँ ) इसी में सम्मिलित हैं और इस 
राज्य का नाम है ग्रेट ब्रियेन और उत्तरी आयरलेणड का राज्य | इसका एक दूसरा नाम 
यूनाइटेड किंगडम” (094६०० 7९४987०;2) भी प्रसिद्ध है। चरोलचाल की भाषा में 
“इंगलैएड?, 'ब्रिटेन!, श्रेट ब्रिटेन!, यूनाइटेड किंगडम' आदि का उमानार्थक शब्दों- 
सा प्रयोग होता है ओर इसी प्रकार यहाँ के निवासियों को भी समान रूप से ही 
“अँग्रेज जाति! अथवा “ब्रिटिश जाति! कहा जाता है | 
आजकल की अंग्रेज अथवा त्रिटिश जाति कई जातियों के सम्मिश्रण से बनी है। 
ये जातियाँ समय-समय पर बाहर के देशों से आई ओर अयनी पूरवर्ती जावियों को 
पराजित करके यहाँ बस गईं और उठसे मिन्न-जुन्ञ गईं | ब्रिटेन के संविधान के विकास 
पर भी इनमें से अनेक जातियों की संस्थाओं का प्रभाव पड़ा है। 


ब्रिटेन के आदिम निवासियों के विषय में कुछु अधिक ज्ञात नहीं है। केवल" 
. इतना ही शत है कि ये लोग जंगली और असम्ष दशा में रहते थे। अनेक अन्य जंगली 


२ ब्रिटिश संविधान 


जातियों की भाँति ये लोग अपने शरीर को काले या नीले रज्ञ से रक्ञ लिया करते थे। 
इन्हें खेतीवारी का कुछ शान न था और ये शिकार द्वारा अपना निर्वाह करते थे | 

इस जाति पर ईंसवी सन्‌ से ७०० वर्ष पूर्व केल्ट (८०४) जावि_ने आक्रमण 
किया और इसे पश्चिम की ओर भगा दिया। केल्टों की एक शाखा -का नाम _ ब्रिदन! . 
था| इसो के नाम पर इस देश का नाम 'ब्रिठेन! और जावि का नाम “ब्रिटिश? पड़ा। 
.... केल्ट अथवा ब्रिटेन जाति पर ईसा से ३४ वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध रोपन सेनापति 
(और बाद में सम्राट) जुलियस सीजर ने आक्रमण किया। लगमग सौ वर्ष बाद रोम 
का दूसरा आक्रमण हुआ ओर देश का दक्षिणी भाग जो इज्जलैंड कहलाता है, रोम के 
पलाप्नाध्य के! एक प्रान्व बन गया । रोम वाले लगमंग ४५० वर्षों तक इज्जलैंड पर 
शासन करते रहे | इसी समय यहाँ इसाई धम का भी प्रवेश और प्रचार हुआ । 
४०७ ई० में जब रोमन साम्राज्य पर विदेशियों के आक्रमण के कारण आपत्ति आई, 
वो रोम वालों ने इच्चलेंड को खाली कर दिया । 

विद्वानों का कहना है कि प्रारम्भ की इन विजेता जातियों का ब्रिटेन के संविधान 

के विकास में कुछ मी भाग नहीं है। वास्तव में आजकल जो ब्रिटिश संविधान है उसका 
प्रार्म रेमवालों के चले जाने के बाद हुआ आर उसकी नींव डालने का श्रेय आंग्ल 
तथा सैक्सन जातियों को है जिन्होंने ब्रिटेन पर पाँचवीं शताब्दी के उत्तर में आक्र- 
मण किया था। सैक्सन और आंग्ल जातियाँ उत्तरी योरप से आई थीं और प्राचीद 
जर्मन डाति की शाखाएँ थीं। इनके बाद ब्रिटेन पर दो बाहरी आक्रमण और हुए, 
एक तो १०१६ ई० में डेन्माक वालों का और दूसरे १०६६ में फ्रांस के नामैण्डी प्रदेश _ 
बाहे नामनों का | है 

ब्रिटिश या अंग्रेज जाति मुख्यतः केल्ट (प्रधानतः उनकी ब्रिटेन नामक शाखा), 
सैंस्सन, अग्ल, ढेनिश ओर नामन जातियों के सम्मिश्रण से बनी हुई है और ब्रिटेन 
के संविधान के विकास पर प्रधानतः आंग्ल, सैक्‍्सन और नामन लोगों की राजनैतिक 
संस्थाओं की दञप पड़ी है। ' 











सैक्लनों फे अनेक छ)टे-8टे राज्य बने | परंतु, कुछु समय और बीत जाने पर इन राज्यों . 
को मिला इुहाकर राव अपेक्ाकृत बड़े राज्य बने । ये राज्य थे-ईस्ट ऐज्लिया, मर्सिया, 
नादंम्बरलें 3, केस्ट, ईसेक्स, वेसेक्स और ससेक्‍्स | इतिहास में इस सप्तथा विभाजित राज्य- 
व्यवस्पा झा नाम राज-सटक अथवा स्प्ृतन्त्र 8:9४:८४०) है। अन्त में ईसा की 


वीं शतान्दी में वेलेस्ल के राजा ने अन्य छः राज्यों को पराजित करके अपने राज्य 





ब्रिटिश संविधान का विकास ई्‌ 


में मिला लिया और पूरे इंगलेण्ड में एकच्छुत्र राज्य हो गया। सन्‌ ८२६ ई० में 
एगबर्ट ( छ80०८८) इस अखिल देशीय राज्य का प्रथम सम्राट बना। एगबटे 
ही से इंगलेंड के सप्राटों की परम्परा प्रारंभ होती है । 

आंग्ल और सेक्सन जातियों की राजनैतिक संस्थाएँ--अब से कुछ 
वर्ष पूर्व तक इतिहासकारों का यह मत था कि अतिनिधि प्रणाली की प्रजातान्त्रिक राज्य- 
व्यवस्था का जन्म प्राचीन जमन जाति में हुआ और आंग्ल और सेक्सन जाति वाले 
(जो जर्मन जाति ही की एक शाखा थे) उसे इंगलेंड में लाये । अब यह मत शभ्रान्त 
सिद्ध हो चुका है, पर यह निर्विवाद है कि आंग्ल और सेक्‍्सन जातियों ने ब्रिटेन की 
शासन-पद्धति को दो महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ दीं अर्थात्‌ (१) राजतंत्र और (२) स्थानीय शासन- 
व्यवस्था | ये दोनों संस्थाएँ ब्रिटिश संविधान की सदैव दो महत्त्वपूर्ण स्तम्म रही हैं । 

आंग्ल-सेक्सन राजतंत्र--आंग्ल-सेंक्सन जातियों में राजा के पद का 
विकास इंगलैंड में ही आकर हुआ | युद्ध के समय के सेनायति ही बाद में राजा मान 
लिये गये । इसी कारण राजा का पद पैतृकाधिकारमूलक न था, किंतु निर्वाचन द्वारा 
दिया जाता था। राजा का निर्वाचन प्रमुख व्यक्तियों की एक समा करती थी जिसका 
नाम वाइटठेनेजमोट! (बुद्धिमान लोगों की समा) थी | इसके सदस्यों की संख्या नियत 
न थी, पर इसमें राज्य के प्रधान कर्मचारी, बड़े-बड़े जमीदार, मदरी आदि सम्मिलित 
होते थे | यह सभा राजा का चुनाव साधारणतया वंशक्रम से ही करती थी, पर यह 
आवश्यक न था कि एक राजा के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा हो। उसके अनुप- 
युक्त होने पर वाइटेन किसी अन्य को भी राजा चुन सकती थी। वाइटेंन राजा को 
पदच्युत भी कर सकती थी। 

आंग्ल-सैक्सन राजा निरंकुश सत्ताधारी न होता था। वह वाइटेन सभा की 
सम्मति से ही कानून बनाता था। न्याय-कार्य में उसे जनता के रीति-रिवाजों का ध्यान 
स्खकर निर्णय देना पड़ता था | वह घार्मिक सभाओ्रों का मी सभापतित्व करता था | 
पर उसका प्रधान कतंव्य था युद्ध के समय अपने राज्य को सेना का संचालन करना | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नियंत्रित राजतन्त्र जो ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था 
की आज भी एक प्रधान विशेषता है, आंग्ल और सैक्सन जातियों की ही देन है। 
इसी प्रकार वाइटेन को भी हम पालंमेन्ट का एक प्रकार का पू्वरूप कह सकते हैं। 
राजा मनमानी न करके योग्य व्यक्तियों के परामर्श से काम करे--यह प्रणाली ब्रिटेन 
में सैक्‍्सन काल से ही चली आ रही है । 

आंग्ल-सेक्सन काल की स्थानीय शासन-व्यवस्था--अ्रांग्ल-सैक्सद लोग 
छोटे-छोटे गाँवों में रहते थे जिन्हें “टनशिप! अथवा “टाउनशिप” (६एए»४9 ०0५ 
+०७०७४४४७) कहा जाता था। प्रत्येक ग्राम या टनशिप के स्थानीय प्रबन्ध के लिए ग्राम 


अमन स्तन. 
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बातिपों की एक समा होती थी जिसका नाम 'भोट! (१४०६०) था और कुछ निर्वाचित 
कमेचारी होते थे जिनमें प्रधान था रीव (१८०ए८) | इस व्यवस्था की तुलना हम 
प्राचीन भारत की ग्राम-पंचायतों और उनके कर्मचारियों से कर सकते हैं। इन गाँवों 
में से कुछ अपनी सुविधाजनक स्थिति के कारण अधिक बड़े हो गये और बर्ग या बरो 
(पपही 078 7370एट्र7) अर्थात्‌ नगर कहलाने लगे | 

याँत्रों के ऊपर की शासन की इकाई का नाम हंड्रेड (20०१:८१) था | इसका 
यह नाम कदाचित्‌ इसमें सो याँवों के सम्मिलित होने या सौ की संख्या से सम्बन्धित 


किसी अन्य विशेषता के कारण पड़ा होगा | हंड्रेड की भी अपनी सभा अथवा मोटः . 


होती थी, और उसका प्रधान कर्मचारी €हंड्रेडमेनः कहलाता था जो कहीं-कहीं निर्वाचित. 
रे कहीं-अहीं उस भू-खण्ड के स्वामी अथवा जमींदार द्वारा .नियुक्त होता था। 
इँड्रेंड की सभा की साधारणतया प्रति मास बैठक होती थी और वह दीवानी, फौजदारी 
तक्ष धार्मिक--सभी प्रकार के मुकदमों का निर्णय करती थी। । 
हं ड्रेंड से भी ऊपर की शासन-इकाई का नाम शायर! (४:०८ ) था। शायर 

को नी अपनी सभा या सोट होती थी जिसमें गाँवों के रीव और अन्य प्रधान व्यक्ति--- 
अब बड़े-बड़े जरमीदार, पादरी आदि--सम्मिलित होते थे । इसकी साल में दो बैठकें 
होनी थीं और हंड्रेड की सभा की ही माँति इसका भी प्रधान कार्य न्याय करना ही था, 
यथपि कुछ मात्रा में यह कानूत-निर्माण और शासन-प्रचन्ध मी करती थी। शायर का 
अधान कर्मचारी “एल्डरमैन! अथवा आाल्डरमेन! (866६0780 0०% #[065727870) 
कहा जाता था। इस शब्द का अर्थ होता है वयोबृद्ध अथवा अनुभवी व्यक्ति। प्रारंभ में 
“आज्डरनन' स्थानीय शासन का एक प्रकार से स्वतन्त्र कर्मचारी था, परन्ठ बाद में 
उस नियुक्ति राजा द्वारा होने लगी। अ्रन्त में उसका स्थान राजा द्वारा नियुक्त 
शायर, रीवा अथवः शेरिफ ( $फ्रां22, ६९४५९ 02 आाल्सए ) ने ले लिया। शेरिफ 
राज्य का प्रधान स्थानीय कर्मचारी बन गया | वह शायर में राजकीय भूमि का प्रबन्ध 
करा, भून्िरर इकट्ठा करता, सरकारी जुर्मानों को वसूल करता और -स्थानीय सैन्यदल 
का प्रबन्ध करता था | 

_ शावर देश के धार्मिक संगठन की भी महत्वपूर्ण इकाई थी। प्रत्येक शायर में 
विशप' (महन्त) होता था। वह शायर की समा में सम्मिलित होता और घ 
अम्बन्धी घुकदमों के निर्युद में प्रधान भाग लेता था। 


लि नामन-विजय के बाद शायर का नाम बदल कर काउन्टी (८००७०४७) हो गया, 
जन के उपविनागों और काउन्टियों के नाम में यह शब्द आज भी बहुधा पाया 
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श्लाशायर, वाकंशायर इत्यादि । द 
अजित राजतन्त्र की भाँति ही आंग्ल-सेक्सन काल की यह दूसरी देन-- 
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स्थानीय शासन व्यवस्था--भी ब्रिटेन की शासन-पद्धवि की एक स्थायी परंपरा अथवा 
विशेषता बन गई। निरंकुश से निरंकुश राजाओं के शासनकाल में भी वहाँ पूर्ण 
केन्रीकरण कभी नहीं हो सका और गाँवों, नगरों, काउन्टियों आदि की स्थानीय 
स्वतन्त्रता बहुत कुछ देश में सदा बनी रही | ब्रिटिश जाति की स्वावंन््य-मावना की 
जड़े स्थानीय शासन की ही उपजाऊ भूमि में परिपुष्ट हुई हैं । 

नामेन-एश्लिवेन काल में ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था का विकास--ब्रिटेन 
में आग्ल-सेक्सन जाति का प्रमुत्व पाँचवीं शताब्दी के मध्य से ग्यारहवीं शताब्दी के 
मध्य तक लगमग ६०० वर्षों तक बना रहा और उसमें देश की शासन-व्यवस्था की जो 
रूप-रेखा बनी, उसका वर्णन ऊपर किया गया है | इस जाति का अन्तिम राजा हेरोह्ड 
था | उस पर १०६६ ई० में नामण्डी के राजा विलियम ने आक्रमण किया और उसे 
हेस्टिग्स (7५50785) नामक स्थान में हरा दिया | इस हेस्टिंग्स की लड़ाई के फलस्वरूप 
ब्रिटेन में नामैव राज्य की स्थापना हुईं। नामेन वंश और उसकी शाखाओं और ग्रशा- 
खाओ्नों का राज्य लगभग ४०० वर्षों तक १०६६ ई० से १४८४ ई० तक रहा। इस समय 
में ब्रिटिश शासन-पद्धति का जो विकास हुआ, अब हमें उसका संक्षिप्त विवरण देना है | 

नामेन-एज्लिवेन काल के ब्रिटिश राज-व्यवस्था पर प्रभाव के विब्य में दो मत 
हैं | इतिहासकार फ्रीमैन का मत था कि ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था की जो रूपरेखा 
आंग्ल-सेक्सन काल में बन गई थी उसी का विकास आगे भी चल कर होता रहा और 
नाम॑न-विजय का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | इसके विपरीत दूसरा मप्त अमेरि- 
कन लेखक ऐडम्स का है जिसकी राय में ब्रिटेन के संविधान का इतिहास नार्मन-विजय 
की तिथि से ही प्रारम्म होता है। आजकल फ्रीमेंन का मत मान्य नहीं है और अब 
विद्वानों की राय यही है कि अँग्रेजी शासन-व्यवस्था का वर्तमान रूप अधिकांश में उसे 
नाम॑न विजय के बाद ही प्राप्त हुआ, पर इससे यह न समझना चाहिये कि आंग्ल- 
सेक्‍्सन काल का ग्रमाव बिल्कुल ही जाता रहा। यदि केन्द्रीय सरकार की रूपरेखा 
नामन-एज्लिवेन काल में निर्धारित हुई है, तो स्थानीय शासन का ढाँचा वही रहा है 
जो आंग्ल-सेक्सन काल में प्राप्त हो चुका था| संविधान में केन्द्रीय और स्थानीय दोनों 
ही प्रकार की राज्य-व्यवस्था सम्मिलित समझी जानी चाहिये | 

अस्तु, नाम॑न-एज्लिवेन काल का ब्रिटेन के संविधान के विकास पर मुख्यतः दो 
प्रकार का प्रभाव पड़ा | पहले तो इस काल में राजा और केन्द्रीय सरकार की शक्ति 
पहले से कहीं अधिक बढ़ गई ओर दूसरे, आंग्ल-सेव्सन काल की वाइटेन के रूप में 
महत्वपूर्ण परिवतेन होकर उसके स्थान में दो समाओं--मैग्नम कान्सीलियम 
(४४2४प० ००घ्रलपछ०) अथवा बृहत्‌ सभा, और क्यूरिया रेजिस (८०८४७ ४2883) 
अर्थात्‌ राज-सभा का उदय हुआ | 
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राजा और केन्द्रीय सरकार की शक्ति में वृद्धि--आंग्ल-सैक््सन काल के 
राजाओं की शक्ति नियंत्रित और सीमित थी। उन पर केवल वाइटेन सभा का अंकुश 
रइवा था, किन्तु उन्हें अयने अधीन सरदारों के विद्रोह का भी मिरन्‍तर भय लगा रहता 
था | नार्मन विजेवा विलियम अयने देश नामणडी में अपना प्रतल केन्द्रोय शासन 
स्थापित कर चुड्ा था और ब्रिटेन में भी वह यही करना चाहता था। ब्रिटेन के विद्रोह- 
शील सरदारों को नित्ंत और अशक्त करने के अमिप्राय से विलियम ने उनकी 
रियासतें उनसे छीन लीं ओर समध्त भूमि अरने अनुयायी और विश्वासपात्र नार्मन 
सामत्तों में इस शर्त पर बाँट दी कि वे उम्के प्रति राजभक्त बने रहें और आवश्यकता 
के समय उसे सेनिक सहायता दें | इस प्रकार के भूमि-प्रवन्ध को पारिमाषिक भाषा में 
सामन्तशाही अथवा फ्यूडलिज़्म (8००१०/४७०) कहा जाता है और इसमें भूमि पर 
अधिकार का राजमक्ति तथा राजसेवरा से अट्ूट सम्बन्ध होता है। इस प्रथा के द्वारा राजा 
को सरदारों के विद्रोह का भय जाता रहा । जो सरदार राजा के विरुद्ध जाता वह 
अपनी जागीर खो बैठता | अ्रतः राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई । 
सामन्वशाही की स्थापना के अतिरिक्त विजेता विलियम ने राजशक्ति को अपने 
हाथ में केन्द्रित करने के लिए एक दूसरे उपाय का भी सहारा लिया। यह उपाय था 
न्याय और रासन-व्यवस्था में स्थानीय न्यायालयों और निर्वाचित कर्मचारियों के स्थान 
में स्वयं अयने न्यायाधीशों और कर्मचारियों को नियुक्त करना | सेक्सन काल.में हंड्रेड 
ओर शायर के स्थानाय और कई अन्य प्रकार के भी न्यायालय न्याय-कार्य करते थे। 
विजेता ने इनके ऊपर स्वयं अपने न्यायाधीश नियुक्षत किये जो काउन्टी-काउ- 
न्‍्टी में दौरा करके न्याय करते थे | इनका न्याय एक ही प्रकार के नियमों द्वारा होता 
इन्होंने स्थानीय रीति-रिवराजों की मिन्नता को दूर करके उनका सामंजत्य किया और 
इस प्रकार एक अखिल्‍ू देशीय कानून की नींव पड़ी जो आगे चलकर कामन लॉ” 
(००४०४ ७) अर्थात्‌ लो$-विधि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शासन के क्षेत्र 
में वह कार्य शेरिक्ों की नियुक्ति द्वारा हुआ । शेरिफ राजा का स्थानीय प्रतिनिधि था । 
वह राजकीय करों और जुर्मानों को वसूत करके उन्हें राजकोंष में जमा करता, राजा 
की भूमि का अबन्ध करता आर बहचा काउन्टी के न्यायालय के न्यायाधीश का भी काम 
करता था। संक्षर में नारंन काल में शेरिफ की वेत्ती ही महत्वपूर्ण स्थिति थी जैसे 
ब्रिटिश शासनकाल के भारत में जिले के कलेक्टर या डिप्टी कमिश्चवर की। राजा इन 
न्यावाधीशों और शेरिफों के द्वार देश के प्रव्येक भाग में शासन-सूत्र का संचालन कर 
धकता आर झरनी आह को मान्य बना सकता था। इस प्रकार एक सह अखिल 
शीय केद्रीय सरकार की सृष्टि हुई । 


खाद प्‌ कान्मी जदण और झयरिया रेजिप्त --एक् बड़े राज्य की देख-रेख का 
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कार्य कोई भी राजा अकेले नहीं कर सकता | नामन-एज्लिवेन काल में राजा को परा- 
्ः नद 

मर्श देने ओर उसकी सहायता करने के लिये दो संस्थाओ्ों का विकास हुआ जो मैगनम 

कान्सीलियम (बृहत्सभा) और क्यूरिया रेजिस (राजसभा) के नाम से प्रसिद्ध हैं | 


मैंगनम कान्सीलियम तो अपनी पूर्ववर्ती वाइटेनेजमोट सभा की स्थानापन्न थी। 
इसमें राज्य के प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित होते थे जैसे प्रधान सामंत, बड़े राजकर्मचारी, 
प्रमुख पादरी ओर इसी ग्रकार के अन्य लोग | ये लोग इस सभा में किसी ग्रकार के 
निर्वाचन द्वारा नहीं आते थे | राजा जिसे चाहे उसी को बुला सकता था। इनमें से 
अधिकांड़ा राजा से जागीरप्राप्त सामंत ही होते थे। राजा इस समा का समापति था 
ओर इसका काम था राज्य की नीति को निश्चित करना, शासन की देख-रेख करना, 
आवश्यकतानुसार कानून बनाना और सर्वोच्च न्यायालय की हैसियत से न्याय करना। 
इसकी बेठक वर्ष में साधारणतया तीन बार होतीं थी, पर राजा जब्र चाहे तमी इसका 
अधिवेशन बुला सकता था | 


साल में तीन अधिवेशन वाली यह संस्था राज्य के अधिक महत्ततपूर्ण कुछ ही 
कार्यों का भार अहण कर सकती थी । दिन-प्रति-दिन का कार्य क्यूरिया रेजिस द्वारा होता 
था| वास्तव में क्यूरिया रेजिस मैगनम कान्सीलियम से कोई सर्वथा पृथक्‌ समान थी। 
यह मैगनम कान्सीलियम के उन सदस्यों को मिलाकर बनी थी जो राजदरबार में|सदैव 
उपस्थित रह सकते थे, जैसे चेम्परलेन, चान्सलर, स्टेबाड और राज-सदन के अन्य प्रमुख 
कर्मचारी | इसके ओर मेगनम कान्सीलियम के बीच कार्यों या अधिकारों का भी कोई 
निश्चित विभाजन न था। दोनों ही सभी प्रकार के कार्य कर सकती थीं। यह राजा की 
इच्छा पर था कि कौन कार्य क्रिस सभा द्वारा हो । पर साधारणतया अधिक महत्वपूर्ण 
प्रश्न बड़ी सभा ही के सामने रखखे जाते थे | इन संध््याओं के अधिकार राजा की 
इच्छानुसार न्यूनाघिक किये जा सकते थे। राजा जिस बात में चाहे, इनकी सलाह ले 
या न ले | ऐसा अनुमान किया जाता है क्लि नामन-एज्चिवेत वंश के राज्य-काल में इन 
संस्थाओं का प्रभाव अधिक न था, पर इसके द्वारा इस परम्परा की रक्षा होती रही कि 
राजा देश के मुख्य व्यक्तियों का परामर्श लेकर ही राज-काज करे | कालान्तर में 
क्यूरिया रेजिस से प्रिद्री काउन्सिल ओर कैबिनेट (मंत्रिमंडल) का उद्‌भत्र हुआ और 
मैगनम कान्सीलियँम से पालेमेए्ट का । हा 


मैग्नाकार्टा (वृहत्‌ अधिकार-पत्र)--विजेता विलियम की १०८७ ई० में 
मृत्यु हुईं । उसकी बनाई राज्य-व्यवस्था लगभग सौ वर्ष तक ठीक-ठीक चलती रही, पर 
बाद में अदृरदर्शी और अयोग्य राजाओं के कारण वह बिगड़ गईं। ११६६ ई० में राजा 
जॉन विंहासनारूठ़ हुआ | यह बड़ा ही तिकम्मा और अत्याचारी शासक्र था। उसने 
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अपने सामंतों को तंग करना प्रारंभ किया | उसका फूल यह हुआ कि सामता ने संगठित 
होकर जॉन को चुनौती दी कि या तो वह उसके द्वारा तैयार किये अधिकार-पत्र को 
स्वीकार करे, श्रथवा उनके विद्रोह का सामना करे । राजा जॉन को १ + जून सन्‌ १२१५ 
ई० को इस अधिकार-पत्र को रनीमेड नामक स्थान में स्वीकार करना पड़ा | अपने 
ऐतिहासिक महत्त्व के कारण यह शृहत्‌ अधिकार-पत्र” के नाम से प्रसिद्ध है | 

त्‌ अधिकार-पत्र में ६६ घाराएँ थीं, प्र इनमें की मुख्य-मुख्य बातें ये थीं;-... 

(१) इहत्‌ सभा की सम्मति बिना राजा सामंतों पर नये कर न लगायेगा | 

(२) कोई नागरिक अपराध सिद्ध हुए बिना नन्‍्दी या निर्वासित न किया जायगा। 

(३) किसी व्यक्ति पर उसकी हैसियत या अपराध को मात्रा से ड धिक्‌ 
जुर्माना न किया जायगा | 

(४) साधारण अदालत ((.07%£६ 58 (१७७७ 907 9489) नियत स्थान में. 
कार्य करेगी, और राजा के साथ दौरे पर न जायगी | 

(३) राजा धामिक संगठन ( ८७४८४८७ ) या उसके कमचारियों (पादरियों, 
बिशषों) की नियुक्ति में हस्त्तेप न करेगा | 

(६) बढ़े सामन्‍्त और पादरी वृहत्‌ सभा सें सदैव बुलाये जायँगे | 

(७) विदेशी व्यापारी युद्धबकाल के अतिरिक्त और सभी समय देश हें 
स्वंतंत्रतापूवंक आ-जा सकेंगे | द 

(८) समस्त राज्य में नाप और तौल के एक ही पमाने प्रयोग में लाये जायेँगे। 

इस विवरण से यह विदित होगा कि मैग्नाकार्टा में उन अधिकारों का जिन्हे 
आजकल हम लोग नागरिकों के मौलिक अधिकार अथवा फंडामेन्टल राइट्स (छत 
०277८५४] ं8/0) कहते हैं, उल्लेख नहीं है | इसमें न तो भाषण या प्रकाशन 
की स्वतंत्रता की कोई बात कही गई है और न उमा या शत्न-घारण की स्वतंत्रता की | 
वास्तव में यह इहत्‌ अधिकार-पत्र न ततो जनता के आन्दोलन द्वारा प्राप्त किया गया था 


भी बात है कि इसमें वर्णित अधिकार नये न थे | सामंतों ने राजा से उन्हीं अधिकारों 
की पुनरुक्ति कराई जो उनकी राय में “ग्परागत थे और जिन्हें स्वेच्छाचारी सम्राट 
जॉन ने भंग किया था। | 

यह सब होते हुए भी ब्रिटेन के वैधानिक इतिहास में मैग्नाकार्टा को बहुत ही महत्त 
दिया थाता है। इंगलैंड का समस्त वैधानिक इतिहास मैग्नाकार्टा की ही व्याख्या मात्र 


है! सारण बोलचाल में जब किसी विषय के अधिकार-पत्र का महत्त्व प्रदर्शित करना 
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होता है तो लोग कहते हैं कि “यह तो अम्रक विषय का 'ैप्नाकार्टा' है। अन्न प्रश्न 
यह है कि जन्न मैग्नाकार्ट में जनसाधारण के मौलिक अधिकारों का उल्लेख भी नहीं 
है तो उसे इतना महत्त्व क्यों दिया जाता है। प्रोफेसर ऐडम्स ने अपनी पुस्तक 
इगलेण्ड का वैधानिक इतिहास” में इसका यह कारण बअतलाया है कि राज्य-संगठन के 
कुछ मूलभूत ऐसे नियम हैं जिनका उल्लंघन राजा ( अथवा सरकार ) भी नहीं कर 
सकता ओर दूसरे, यह कि यदि राजा या सरकार उनका उल्लंघन करे, तो प्रजा को 
यह अधिकार है कि उसे उन नियमों को मानने को बाध्य करे, यहाँ तक कि यदि 
आवश्यक हो, प्रजा सरकार या राजा को पदच्युत करके उसके स्थान में दुसरे राजा 
या सरकार को स्थापित कर सकता है | ब्रिटिश जाति के इतिहास में जब-जब प्रजा की 
स्वतन्त्रता पर संकट आया है, तब्न-तत्र लोगों ने इन्हीं दो सिद्धान्तों का आश्रय लेकर - 
अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा की है। मैपाकार्टा द्वारा ही इन रिद्धान्तों की स्थापना हुई 
ओर इसी कारण उसका इतना महत्त्व है। 

शासन और न्याय-व्यवस्था का विकास--मैम्नाकार्ण के बाद की दो-तीन 
शताब्दियों में व्रिटेन के संविधान का मुख्यतया दो दिशाओं में विकास हुआ | एक तो 
क्यूरिया रेजिस से मुख्य न्यायालयों और प्रिवी काउन्सिल का उद्भव हुआ ओर दूसरे 
मैगनम कान्सीलियम से क्रमशः पालंमेएट विकसित हुई | 

हम ऊपर बतला आये हैं कि क्यरिया रेजिस राजा को स्थायी रूप से दिन- 
प्रतिदिन के राजकाज में परामश और सहायता देती थी। इसके सामने मुख्यतः दो 
प्रकार के कार्य आते थे अर्थात्‌ न्याय सम्बन्धी ओर शासन सम्बन्धी । कालानन्‍्तर में न्याय 
कार्य के लिए इसमें से चार मुख्य न्यायालयों का जन्म हुआ--( १ ) कोट आफ 
एक्सचेकर, (२) कोर्ट आफ कामन प्ली, (३ ) किस्स बेश्व और (४ ) चान्सरी | 
अनेक परिवर्तनों और संशोधनों के साथ ये न्यायालय अँग्रेंजी शासन-पद्धति में आज 
भी पाये जाते हैं | 

इस प्रकार क्यरिया का एक भाग तो न्यायालयों के रूप में उससे प्रथक्‌ हो 
गया | अब बचा शासन और परामर्श का काम | उसे बहुत समय तक क्यूरिया ही 
$स्थार्यी समिति! ( ए८८०089670 (०००८ ) के नाम से करती रही। इसके 
सदस्यों की संख्या क्रमशः इतनी बढ़ गई कि काम-काज में असुविधा होने लगी और 
जैसे मैगनम कान्सीलियम के कुछ सदस्यों को लेकर किसी समय क्यूँरिया रेजिस उससे 
प्रस्फुटित हुई थी, उसी तरह अब क्युरिया रेजिस अथवा परमानेण्ट काउन्सिल की भी 
एक अन्तरंग गोष्ठी बन गई जिसका नम प्रिवी काउन्सिल ( शुप्त समिति ) पड़ा | यह 
घटना पतन्द्रहबीं शताब्दी में छुठे हेनरी के राज्ययाल ( १४२२-६१ ६० ) में हुई । 
अठारहवीं शतान्दी तक प्रिवी काउन्सिल का आकार भी बहुत बढ़ गया और तब 
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इसकी भी अपेज्षा एक और छोटी अन्तरंग संस्था का इसी के कुछ सदस्यों को लेकर 
मंगठन हुआ जो कैबिनेट या मन्त्रिमंडल के नाम से प्रसिद्ध है। इस विकास-क्रम को 
नीचे दिये हुए चित्र से सहज ही हृदयज्ञम किया जा सकता है। 





पालेमेश्ट का उदय--जब राजा को परामरश! देने ओर शासन में सहायता 
देने का काम मुख्यतः क्यूरिया रेजिस के हाथों में आ गया तो बहत्‌ सभा ( मैगनम 
कान्सीलियम ) के हाथ में दो प्रकार के काम बच रहे--कानून-निर्माण और राजकीय 
आय-व्यय का नियंत्रण । जैता हम देख चुके हैं, प्रारम्भ में इस सभा में राज्य के 
उच्चतर वर्गों के लोग--बड़े जमोंदार, राजझर्म चारी ओर पादरी आदि ही सम्मिलित, 
होते थे, पर कालान्तर में आवश्यक्तावश इसमें अन्य वर्गों के अतिनिधि भी जोड़ने 
पढ़े । इसके परिवद्धित रूप से ही पार्लमेर्ट का जन्म हुआ । 

* इस परिवतंन का सूत्रपात्न यों हुआ कि १२१३ ई० में अनेक आन्तरिक आर 
बाह्य कठिनाइयों का सामना होने के कारण सम्राट जॉन ने आज्ञा दी कि ब्रहत्सभा में 
अन्य सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येष् काउन्टी के चार प्रतिनिधि भी बुलाये जायूँ | इसका 
उद्दे श्य यह था कि काउशिटयों के ये प्रतिनिधि राजा द्वारा लगाये जाने वाले नये करों 
को अपने-अपने क्षेत्र के लागों के नाम में स्वीकार करें | इसके बाद यह प्रथा चल पड़ी 
कि जब-बब राजा को युद्ध या किसी अन्य कार्य के लिये विशेष घन की आवश्यकता 
पहनी थी, तन वह जनता के प्रतिनिधियों को बुला कर उनसे आर्थिक सहायता 
मागता का। १२४७४ में हेनरी तृतीय ने भी इसी उपाय का सहारा लिया, पर इस बार 
का और सुखारों में कगढा होझर युद्ध छिड़ गबा। १२६४ ६० में सरदारों की 
“विज हुई शरीर उनका नेता साइमन डि मारटफोई प्रच्य का अमिमावक्र (२८०८०८) 
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चन बैठा | पर मास्टफोर्ड को भी धन की आवश्यकता पड़ी और उसने १२६४ ई० में 
जो पालमेंट बुलाई उसमें सामन्‍्तों, पादरियों और काउन्टियों के प्रतिनिधियों के 
अतिरिक्त २१ नगरों (8०:००87०७) में से भी प्रत्येक के दो-दो निवासी (80८:८६8०५७) 
आमंत्रित किये गये | इस प्रकार १९६५ ई० की पालमेरट में ही पहली बार राज्य के 
सभी वर्गों के लोग सम्मिलित हुए और इसी समय से पार्लमेंट का वास्तविक जन्म 
माना जाता है | 

इसके बाद के ३० वर्षों में कई पालेमेंट बुलाई गई, पर इनमें से किसी में 
नगरों के अ्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किये गये | अन्तत: १२६५४ ई० में एडवर्ड प्रथम 
ने पुन; एक ऐसी पालंमेंट बुलाई जिसमें सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे | कहा जाता 
है कि इसमें आकंबिशप, १८ विशप, ६६ ऐबट ३ अन्य धर्माघीश, ६ अल, ४१ 
बैरन, ६१ काउन्टियों के नाइट, और १७२ नगर-निवासी आये थे। सभी वर्गों का 
प्रतिनिधित्व होने के कारण इस पाल्नमेंट को आदश पालेमेंट”! (१४०१० ए4:8/7670) 
की उपाधि मिली । इसके बाद से पालंमेए्ट ब्रिटिश राज्य-व्यवस्था का एक स्थायी अज्ग 
बन गई | 

मध्यकालीन प्रतिनिधित्व व निवोचन--इस समय की पालेमेंट आजकल 
के अर्थ में जनता की प्रतिनिधि संस्था न थी | इसके अधिकांश सदस्य निर्वाचित न. 
थे, किन्तु अपने धन, पद या आर्थिक महत्व के कारण बुलाये जाते थे। यह सत्य है 
कि काउन्टियों और नगरों के प्रतिनिधि प्रारंभ ही से एक प्रकार से चुनाव द्वारा ही मेजे 
जाते थे, पर तब्र के और अब के चुनाव में जमीन-आसमान का अन्तर है। आजकल 
लोग पालंभेंट की सदस्यता के लिए लालायित रहते हैं और कितना घन-व्यय तथा 
अन्य प्रयत्न करते हैं । पर जैता प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है, “मध्ययुग के ग्रतिनिधियों 
को तो जबद॑स्ती भेजना पड़ता था।? कोई अपनी इच्छा से प्रतिनिधि होना स्वीकार न 
करता था। इसका कारण यह था कि उन दिनों प्रतिनिधि बनना खतरे का काम था| 
एक तो यात्रा करना ही छुरक्षित न था और दूसरे यह भी भय बना रहता था कि कहीं 
राजा किसी बात से अप्रसन्न होकर केद में न डाल दे अथवा बध न करा डाले | उन 
दिनों के चुनाव के एक चित्र में यह दिखलाया गया है कि चुने हुए प्रतिनिधि महा- 
शय छुटकारा पाने, के लिए घोड़े पर सवार होकर भागे जा रहे हैं और उनके निर्वाचक 
उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं । अतः मध्यकालीन प्रतिनिधित्व जनता की कोई 
बांछुनीय वस्तु न थी, किन्ठु राजा द्वारा घन ऐंठने के अभिप्राय से उन पर लादी गई 
थी। स्वराज्य या स्वातन्थय की भावना से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। 

पालेमेण्ट का दो सभाओं में विभक्त होना--१२६५ ई० की आदर्श 
पालमेन्ट के सदस्य पहले तो साथ हो साथ एकत्रित हुए, पर इसके बाद परामश 
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करने के लिए वे तीन समूहों में विभक्त हो गये | ये समूह थे--सामन्तवर्ग (४०978६9), 
पादरी बर्ग (८८:४०) और लोक-ग्रतिनिधि वर्ग ( ८09777095 ) | ये समूह राजा की 
घन सम्बन्धी माँग पर अपनी अलग-अलग राय देते थे। कुछु समय तक यही ग्रथा 
चलती रही और यदि यह स्थायी हो जाती तो अन्य यूरोपीय देशों की भाँति इंगलैंड 
की :लमेएट का भी तिसदनात्मक (7:८४४0०४४)) रूप हुआ होता | परन्तु कुछु समय 
ब्ीतने पर अड़े-बढ़े सामन्‍्त और पादरी तो एक साथ मिलकर विचार करने लगे और 
छोट सामंत तथा छोटे पादरी, काउंटियों और नगरों से आये हुए लोक-प्रतिनिधियों के 
छाथ | इसका कारण यह यथा कि बड़े सामन्‍्तों और पादरियों के स्वार्थ में समानता थी, 
क्योंकि दोनों ही बगों के लोग बड़े-बड़े जमींदार ये और छोटे पादरियों, जमीदारों 
और साधारण जनता के प्रतिनिधियों का आर्थिक हिंत भी समान था | इसका फल यह 
हुआ कि तीन समाओं में विभक्त होने के बदले पाल॑मेन्ट में दो सभाएँ ही रह गई । 
इनमें से बड़े पादरियों ओर सामन्तों की सभा का नाम लाड स समान ल००5८ ०६ 
4.0:१5) और छोटे पादरियों, जमींदारों और साधारण जनता के प्रतिनिधियों की 
छम्। का नाम कामन्स सभा ( सर०75८ ०£ (०८025 ) पड़ा । एडबड तृतीय के 
शासन-काल के अन्त तक ( १३१७ ई० ) पा्लमेंट का द्विसदनात्मक (908775:»]) 
रूप स्थायी हो गया | यह किसी योजना व सिद्धान्त के द्वारा नहीं हुआ, किन्तु सामा- 
जिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार हुआ | यह सुप्रसिद्ध बात है. कि समान 
ठामाजिक और आर्थिक स्तर के लोगों में विचार-साम्य पाया जाता है और आपस में 
, निलने-डुलने की प्रश्नत्ति मी । विधान-मंइलों को यह द्विसदनात्मक पद्धति (9८४४८:७! 
#75:८70) कालान्दर में अन्य देशों में भी फैल गई और यद्यपि आजकल कुछ विचारक 
इसे अच्छा नहीं समभते, परन्तु तो भी संसार के सभी प्रमुख देशों के विधान-मंइल 
द्विसदनात्मक ही हैं । 
पालमेंट के अधिकारों का विकास--यह बतलाया जा चुका है कि राजा 
अथवा राज्य की आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही--करों की «स्वीकृति देने 
के लिये ही-पालंमेंट का जन्म हुआ मैग्नाकार्टा ही में यह बात स्वीकार की गई थी कि 
र बुदतूसभा की स्वीकृति के ब्रिना न लगाये जायूँगे। आगे चलकर यह ब्रिटिश संबि- 
बान का मूलभूठ नियम बन गया कि प्रतिनिधियों की स्वीकृति ड्िना किसी भी वर्ग 
समुदाय पर कर नहीं लगाये जा सकते ; इस नियम को अंग्रेजी मात्रा में संक्तेप में 
गी कह! जाता है ०४० (७55:700 99007 ए2[0:2520६20077---अरथांत्‌ प्रति- 
नेजित्व के अमाव में कर नह हगाये जः सकते | ६ पा्लेमेंट के द्विसदनात्मक रूप के 
* इस नियम का उपरोक्त अँग्रेडी सूत्र के समान ही सुन्दर और संच्षित 
संत्कृतःनुदाद यो कर सकते हैं कि “प्रतिनिधित्वामावे करामाव: !”” 
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निश्चित हो जाने के थोड़े ही समय बाद १४०७ ई० में सम्राठ चतुर्थ हेनरी ने वचन 
दिया कि अब से घन की माँगों को पहले कामस्स सभा विचार करके स्त्रीकृव करेगी, 
और उसके बाद ही लाड स सभा उन पर विचार कर सकेगी। इस प्रकार पद्वहवीं 
शताब्दी के प्रारम्म से ही अर्थ सम्बन्धी अधिकार मुख्यतः कामन्स सभा के हाथों में आ 
गया | अर्थाघिकार ही अन्य अधिकारों का मूल है; क्योंकि घन के अभाव में कदाचित्‌ 
ही कोई कार्य सम्पन्न हो सकता है। अतः अर्थाधिकार की स्वामिंनी होने के कारण 
कामन्स समा पालंमेए्ट की प्रधान बन गई, और लाई स सभा गौण, यत्रपिं यह 
प्रक्रिया कई शताब्दी बाद सम्पूर्ण हुईं | पद्धहवीं शताब्दी से ही अर्थ-विषेयकों के पारित 
करने का सूत्र हो गया है “लोकिक और धघामिक सामनन्‍्तों की सम्मति और स्वीकृति 
से, कामन्स समा द्वारा?---/$ए ६8 ००छाश0608 अापा 6 बतए068 बाते 
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पालमेण्ट के दूसरे प्रधान अधिकार--परालमेए्ट के कानून-निर्माण के 
अधिकार की उत्पत्ति उसके कर स्वीकृत करने के अधिकार से ही हुईं प्रारंभ में राजा 
ही बृहत्सभा के परामर्श से कानूत बनाता था। पालमेण्ट की उत्नत्ति के बाद भी, 
बहुत समय तक राजा ही उसकी बैठकों का समापतित्व करता था, और वही पार्लमेए्ट 
को आशा देता था कि अमुक-अमुक बातों पर विचार करना या अमुक कार्य करना है | 
उसके बाद सदस्य प्रथकू-पथक सदनों या दलों में विभक होकर उन बातों पर विचार 
और निर्यत्र करते ये। प्रारंभ में अधिक महत्वपूर्ण प्रश्त कामनन्‍्स सभा के सामने आते 
भी नहीं ये | लार्ड लोग ही उनका निर्यप कर लेते थे। कामनन्‍्स सभा को केवल 
अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार था जो कि वह अपने ही लोगों में से किसी चुने 
व्यक्ति के द्वारा सूचित कर देवी थी । इस व्यक्ति का ही नाम आगे चलकर ग्रवक्ता या 
स्पीकर (87०8/:०:) पढ़ गया । ु 

परन्तु शीघ्र ही पालमेश्ट और विशेषतः कामन्स समा के सदस्यों ने यह बात 
समझ ली कि जन्र उन्हें राजा को धन प्रदान करने का एकमात्र अधिकार है, तो वे इस 
अधिकार का उरयोग असनो-अयनी शिकायतों को दूर कराने और अपने अनुकूल कानून 
बनवाने के लिए कर सहते हैं | राजा को घन की आवश्यक्रवा थी। पालमें एट कह 
सकती थी कि अच्छा हम आपको घन वो देंगे, पर हमारी ये शिकायतें हैं इन्हें दूर 
करिये, अथवा अमुक कादून में जो हमारे लिए अतुविधाजनक है, अम्ुुक-असुक परिं- 
वर्तन करने की कृपा कीजिये। अपनी गरज होने के कारण राजा को ये बातें माननी 
पड़ती थीं नहीं वो घन न मिलता । इस प्रकार पार्लमेर्ठ को कानून-निर्माण में अ्रस्ताव 
करने का अधिकार मिला | बहुत समय तक इसका रूप यह रहा कि'पालमेएट--छुख्यतः 
' कऋामन्स समा--प्रति अधिवेशन में राजा से आवेदन-पत्र (?८६४६४००) द्वारा प्रार्थना 
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करती थी कि अमुक-अमुक कानून बनाये जायें और राजा उन पर ला्ड्स सभा की 
सम्मति लेकर उन्हें बनाता था | क्रमशः यह नियम स्थापित हो गया कि कामन्स समा 
की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून बनाये ही न जायेँ | षष्ठम हेनरी के राज्यकाल में 
(१४२२-६१) में यह नियम बना कि आवेदन-पत्र के स्थान में अब से निश्चित रूप 
बाले विधेयक ही पार्लमेएट के सम्मुख रक्खे जायेँ | श्रव से कानून पारित होने का यह 
सूत्र प्रयोग में आने लगा कि “इस वर्तमान संसद्‌ में उपस्थित धार्मिक और लौकिक 
समन्तों तथा सामान्य सदस्यों को राय, सम्मति और अधिकार से महामहिम सम्राट 
(अथवा सप्राजी) द्वारा"।* १६११ तक किसी भी कानून के पारित होने के लिए, 
दोनों ही सभाओं की स्वीकृति अनिवार्य थी, परन्तु उक्त वर्ष से पार्लमेशट ऐक्ट १६ १९ 
(१६४६ में संशोधित) में दी हुई प्रक्रिया के अनुसार केवल कामन्‍्स सभा की स्वीकृति 
से भी कानून बन सकते हैं | यदि कोई कानून इस रीति से बनना है तो उसके प्रस्ता- 
बना-सूत्र में “घार्मिक ओर लौकिक सामन्तों?--ये शब्द नहीं लिखें जाते | 


ट्यूडर काल में त्रिटिश संविधान--ऊपर दिये विवरण से यह स्पष्ट है 
कि हेनरी पष्टम के राज्यकाल के अन्त अर्थात्‌ १४६१ ई० तक ब्रिटिश संविधान के 
प्रधान अंगों--सम्राट, प्रिवी काउन्सिल, द्विंसदनात्मक पालमेए्ट, स्थानीय शासन आदि 
को रूप-रेखा ओर उनके अधिकार निश्चित हो चुके थे | इसके बाद के ३०-३५ वर्षों 
में त्रिटेन में गह-युद्ध और अशान्ति का साम्राज्य रहा | लंकास्टर और याक वंशों में 
से किसका राज्य हो, इसी प्रश्न को लेकर युद्ध चला । देश के सामन्त (82४09) लोग 
दो दलों में बिनक्त होकर इस या उस पक्ष की ओर से आपस में लड़ने लगे | इतिहास 
में यह युद्ध वार आफ रोज़ेज़ (५४४८ 0६ 8०४८५) के नाम से प्रसिद्ध है। अन्त में 
१८८४ ई० में लंकास्टर के हेनरी ट्यूडर ने अपने यार्किस्‍्ट प्रतिदवन्द्रियों को बासवर्थ की 
लड़ाई में यू्रूरूप से हरा दिया और सप्तम हेनरी के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ | इस 
स्राद से व्यूडर वंश का राज्य प्रारंम होता है जो कि १४८४ से १ ६०३ ई० तक रहा । 
इस वंश के ५ राजा और रानी हुए.जिनमें अन्तिम सप्राशी एलिजाबेथ थी । 


हयूडर वंश का राज्य प्रारंभ होने के समय ब्रिटेन के लोग लंबे गह-युद्ध, अशांति, 

श्रीर सामन्‍्तों की लूट-मार से उकता गये थे और जैसे भी हो, शान्ति और घुव्यवस्था के 
इच्छुक थे। स्यूडर राजाओं ने प्रजा की इस मनोवृत्ति को पहचाना और अपने निरंकुश 
शानन द्वारा उन्हें शान्ति और सुव्यवस्था दी | इस वंश के तीन शासक---सप्तम हेनरी, 
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अष्ठम हेनरी और एलिजाबेथ--बड़े कुशल और बुद्धिमान शासक थे। वास्तविक 
शक्ति उन्होंने अपने हाथ में रक्खी, परन्तु पार्लमेंट से परामश लेते रहने का स्वॉग 
बनाये खखा | उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि पालंमेंट उनकी स्वामिनी न बचत 
कर दासी के रूप में काम करे और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वे साम, दाम,. 
दश्ड, मेद सभी युक्तियों को काम में लाते। जो नगर राजा के अनुकूल होते ये, 
केवल उन्हीं के प्रतिनिधि बुलाये जाते थे; राजा के शुमाश्ते चुनाव में बराबर हस्तक्षेप: 
करते थे; इस पर भी यदि स्वतन्त्र मनोबृत्ति के कुछ प्रतिनिधि चुनकर आ गये तो 
उन्हें डरा, धमका या दण्ड देकर वश -में लाया जाता था। यदि अनुकूल पालेमेंट. 
हुईं तो से बहुत वर्षों तक भंग ही न किया जाता था और यदि ग्रतिकूल हुईं तो 
उसे या तो बहुत कम बुलाया जाता था या बुला कर शीघ्र ही बिंदा कर दिया जाता 
था | अँग्रेज जनता इस प्रकार के शासन को इसलिए स्वीकार किये हुए. थी कि सुदृढ़ 
राज-व्यवस्था के हट जाने पर उसे अराजकता फैल जाने का भय था। ग्रतिनिधि- 
प्रणाली का शासन भी. सुव्यवस्था और शान्ति दे सकता है, इस बात का अभी तक 
ठीक-ठीक पता न था। इस प्रकार वैधानिक दृष्टिकोण से ट्यूडरकाल एक प्रतिक्रियागामी, 
काल था, परन्तु शान्ति और सुशासन के कारण साहित्य, कला और आर्थिक चेत्रों में 
देश की पर्याप्त उन्नति हुई और लोग इसी से सन्तुष्ट थे | 


स्टुअटे काल, ग्रृह-युद्ध और गणतन्त्र की स्थापना--१९०३ ई० में 
एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद स्टुअट वंश का राज्य प्रारम्भ हुआ | इसका पहला राजा 
जेम्स (१६०३-२५) प्रथम था| व्यूडर राजा जितने ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, 
स्टुअर्ट राजा उतने ही कमजोर और निकम्में थे। फल यह हुआ कि शीम्र ही उनसें 
और पार्लमेंट में संघर्ष चलने लगा। जेम्स ग्रथम ने पालमेंठ की अनुमति के त्रिना 
अपनी ही आशा से कुछ नये कर लगाने का प्रयत्न किया | उसने देवी अधिकार से 
शासक होने का दावा किया | उसके उत्तराधिकारी चाल्स प्रथम ( १६२५-४६ ई०) 
ने ग्यारह वर्षों तक पार्लमेंट को बुलाया ही नहीं। अन्त में १६४० में उसे स्काटलैंड 
की लड़ाई के लिए. घन की आवश्यकता हुई और पार्लमेंट को बुलाना पड़ा | इस 
अवसर पर राजा और पालंमेंठ में जो बिवाद प्रारम्भ हुआ उसने शीघ्र ही ह-युद्ध का 
रूप धारण कर लिया | पार्लमेंट के दल की विजय हुई और १६४६ ई० में चाल्स 
प्रथम को प्राणदश्ड दिया गया। इसके उपरान्त क्रामवेल की संरक्ता में देश में 
गणतन्त्र (2८७८८) की स्थापना की घोषणा की गई और ला्ड सभा का अन्त कर 
दिया गया | पर यह व्यवस्था स्थायी न हो सकी और १६७८ ई० में क्रामवेल की 
मृत्यु के साथ ही इसका अन्त हो गया। १६६० ई० में रछुअर्ट वंश के उत्तराधिकारी 
' को जो योरप में निर्वासित था, वापस बुलाया गया और वह चाल्स द्वितीय ( १६६०- 


अकात नुकतकुफ 
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८५) के नाम से सम्राट चना। चाल्स द्विवीय ने तो किसी प्रकार पा्लमेंड से मेल बनाये 
रक्‍खा, पर उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय (१६८५-८८) से पार्लमेंट का फिर झगड़ा 
हुआ | बात यह थी कि अंष्टम हेनरी के समय से ही प्रोटेस्टेंट मत ब्रिटेन का राजघरम 
चुका था और पाल॑मेंट ने कानून द्वारा कैथलिक मत वालों पर कई प्रकार के प्रति- 
बन्ध लगा रक्खे ये । जम्स द्विवीय का झुकाव कैथलिक घर्म की ही ओर था | अत; 
उसने इन कानूनों को रद करने की चेष्टा की | इस बात पर झगड़ा हुआ और जेम्स 
द्वितीय को भागना पड़ा । इसके उपरान्त १६८६ ई० में पार्लमेंट के प्रमुख सदस्यों ने 
दाल के राजकुमार विलियम को (जो आरेज्ञ के कुमार के नाम से प्रसिद्ध है ओर 
नो जेम्स की बड़ी कन्या मेरी से विवाहित था) बुला कर राजा बनाया | अंग्रेजी इतिहास 
में यह घटना “रक्तहीन क्रान्ति और शानदार क्रान्ति? ( 8[000[65५ २०ए०फ०५ 
बण्वे 9]080फ5 १८ए० ५००४) के नाम से प्रसिद्ध है । 

बिल आफ राइट्स--जिसमें आगे चल कर सम्राट ओर पार्लमेंट में पुनः 
संघर्ष न हो और दोनों के अधिकार स्पष्ट रहें, पार्लमेंट ने १ ६८८६ ई० में एक अधिकार- 
पत्र या बिल आफ राइट्स ( 8! ०६ ए४४४६ ) तैयार करके डसे कानून का रूप 
_दिया। इसमें रुश्नट राजाओं के नियप-विरुद् ऊंत्यों का वर्णन करके मविष्य के लिए 
उनका निषेध किया गया | इसकी मुख्य बातें ये थीं :-.. " 

(१) सम्राट को कानूनों को रद्द या स्थगित करने का अधिकार नहीं है | 

( २ ) बिना पार्लमेंट की सुम्मदि के कर नहीं लगाये जा सकते | 

( ह ) सप्राद को अपनी इच्छानुसार विशेष प्रकार के न्यायालय या कमीशन 
बनाने का अधिकार नहीं है| 

(४ ) शान्ति के समय में पालंमेंट की अनुमति बिना स्थायी सेना नहीं रक्‍्खी 
था सकती | 

(४ ) प्रजा को आवेदन-पत्र द्वारा अपनी शिकायतों को राजा के सामने रखने 
का अधिकार है | द 

(६ ) पालेमेंट के सदस्यों को भाषण और वाद-विवाद की पूर्ण स्वतन्त्रता है। 

(७ ) पार्लमेंट के चुनाव स्वतन्त्र रीति से होने चाहिये और उसकी बैठकेँ 

शीत्-शीघ्र बुलाई जानी चाहिये | हे हे 
कसी कैथलिक या कैयलिक से विवाहित व्यक्ति को सम्राटू-पद को 
का अधिकार न होगा। 
2 आऊ राइट्स में १६८८ की राज्यक्ान्ति के परिणामों का सारांश 
| योफेरर ऐडम्ठ ने लिखा है कि यदि ब्रिटेन में लिखित संविधान की _ 
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प्रकार की कोई वस्तु है तो वह बिल आफ राइट्स ही है। इसमें पूरे संविधान का वो 
नहीं, पर उसके प्रधान मूलभूत नियमों का अवश्य उल्लेख है, जैसे पार्लमेंट की 
सर्वोच्च प्रभुता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आदि का। यह सत्य है कि ब्रिटेन का आज का 
संविधान १६८६ ई० की व्यवस्था से बहुत कुछ मिन्न है, पर उसका मौलिक आधार 
वही है, जो तब था। विस्तार की बातों में अवश्य बहुत परिववन-संशोधन 
हुआ है | 

ब्रिटिश संविधान के १६८६ ईं० के बाद के विकास का सिंहावलोकन-- 
संक्षेप में १६८६ के बाद ब्रिटिश संविधान प्रधानतया निम्नलिखित दिशाओं में विक- 
सित हुआ है :--. | 

( १ ) सम्राट के अधिकारों में कभी | 

(२) कैबिनेट अथवा मंत्रि-मंडल का उदय | 

( हे ) कामन्स सभा का ग्रजातन्त्ात्मक संगठन | 

(४ ) लार्ड स सभा के अधिकारों की अवनति | 

( ५ ) राजनैतिक दलों का उदय | 

नीचे इनमें से प्रत्येक का संक्षिम वर्णन दिया जाता है :-- 


१. सम्राट के अधिकारों में कमी--विल आफ राइट्स द्वारा नियंत्तित होने 
पर भी १६८६ ई० में सम्राट के अधिकार पर्यास्त रूप से विस्तृत थे। शासन उसी के 
हाथ में केन्द्रित था । पालमेंट की प्रभुता को दिन प्रति दिन के शासन में व्यक्त करने 
के उपायों का अभी आविष्कार नहीं हुआ था । विलियम और मेरी और उनके बाद 
सम्राशी ऐन का राजकाज में प्रमुख भाग रहता था, पर अठारहवीं शताब्दी में जब्र 
राजसिंहासन हैनोवर वंश के राजाओं के हाथ में गया, तो एक विशेष कारण से उनके 
अधिकार कम हो गये | यह वंश जरमनी से लाया गया था और इसके प्रथम दो राजा 
जाज प्रथम और द्वितीय अँग्रेजी भाषा जानते ही न थे। अवएव उन्होंने मंत्रिमए्डल 
की बैठकों का सभापतित्व करना छोड़ दिया | परिणाम यह हुआ कि राजकार्य से उनका 
निकट और घनिष्ठ सम्पक जाता रहा | तृतीय जाज ने अपनी खोई हुई प्रमुखता को 
पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया, पर उसके उत्तराधिकारी चतुर्थ विलि- 
यम और चतुर्थ जाजे ने मंकट में पड़ना पसन्द न करके पुनः उसी मार्ग का अनु- 
सर किया। इस प्रकार सम्राक्ष विक्टोरिया के सिंहासनारूढ़ होने के समय तक यह 
प्रथा चल पड़ी कि राजा का राज-कार्य में सक्रिय भाग न॑ होकर गौण स्थान ही रहेगा । 
इस प्रथा को तोड़ने का साहस अन्र किसी सम्राट को न हो सकता था, क्योंकि उसका 
परिणाम होता सिंहासनच्युत होना। 

र्‌ 
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कैबिनेट प्रथा का उदय--सरुद्राट के जो-जो अधिकार कम होते गये वे 
उसके हाथ से निकल कर मंत्रियों के हाथों में पहुँचे | मंत्रिमंडल का विकास क्रमशः 
ग्रौर एक प्रकार से अश्टत रूप से हुआ | हम देख चुके हैं कि सम्राट को परामश देने 
का काम पहिले क्यूरिया रेजिस करती थी, ओर जब उसका आकार बहुत बढ़ गया तो 
यह काम उसके सदस्यों से बनी हुई ग्रिवी काउन्सिल करने लगी। कालान्तर में प्रिवी 
काटल्मिल क भी आकार पर्याप्त बड़ा हो गया और उससे भी अपेक्षाकृत छोटी समिति 
की आवश्यकता का अमुभव होने लगा | अतः १६६७ ई० में द्वितीय चाल्स ने परामर्श 
के लिये प्रिरी काउन्तिल के लगभग आधे ढ्ज॑न सदस्यों को, जो विशेष रूपू से उसके 
बिश्वासपात्र थे, परामश के लिए बुलाना आरंभ किया | ये सदस्य थे क्लिफोर्ड, ऐशले, 
बकिज्वलम, आरलिंगटन और लान्डरडेल। इनके नामों के प्रथम अँग्रेजी अक्षरों को 
मिलाने से ८४४७० (कबाल) शब्द बनता है| अतः सम्राट की परामशंदात्री यह छोटी 
सम्रिति (४5४! के नाम से पुकारी जाने लगी | सम्राट इस समिति की बैठक महल के 
एक छोटे कमरे में करता था। अँग्रेजी भाष्रा में किसी कमरे से पीछे बने हुए छोटे 
कमरे को कैबिनेट ( ०००77८८ ) कहते हैं | अतः यह समिति कैबिनेट भी कहलाने 
लगी | प्रारम्भ में केवल या कैबिनेट का बड़ा विरोध हुआ | लोग समभते थे कि इसकी 
गुत्मन्त्रणा के द्वारा सम्राट की ओर से कोई षड़यंत्र रचा जा रहा है। चाल्स के समय 
की यह केबल आजकल के अत्रर्थ में पूर्णतया कैत्रिनेट थी भी नहीं | 


हम लोग जिस रूप में कैबिनेट या मंत्रिमंडल को आजकल जानते हैं उसके 

लछण तीने हैं अर्थात्‌ (१) कैबिनेट के सत्र सदस्य पारल॑मेंट के सदस्य हों, (२) 
वे एक ही राजनेतिक विचार और एक ही राजनैतिक दल के हों जिसका कामन्स सभा 
में बहुमत हो और (३) वे कामन्स समा के प्रति उत्तरदायी हों और वहाँ अपने दल 
का बहुमत न रह जाने पर पद-त्याग कर दें । प्रारंभ में कैबिनेट में ये कोई लक्षण न 
थे और इनका क्रमशः विकास हुआ | 




















| तक पहिले लक्षण की बात है, उस संबंध में तो १७०१ ई० एक कानून 
ग पाले ने यह बन्धन लगाना चाहा कि सम्नाट का कोई वेतनमोगी मंत्री या 
कमचारी पालमेश्ट का सदस्य हो ही न सके | यदि यह कानून, प्रचलित हो जाता तो 
कैश्नेट जैसी संस्था का विकास ही न हो सकता । परन्तु शीघ्र ही यह कानून रद्द हो 
_या और टिक्‍्योरिटी ऐक्ट १७०५ और प्लेस ऐक्ट (?४८८ ८८) १७०७ के द्वारा 
_ है बशचन रखा गया किजो लोग मंत्रिपद्‌ स्वीकार करें, वे पार्लमेंट की 
स्वता का त्याय करके युनः निर्वाचन के उम्मेदवार बनें और यदि फिर निर्वाचित 
ही जय तभी मन्त्री और पार्लमेंट के सदस्य साथ-साथ बने रह सकते हैं| यह नियम 
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१६१६ तक प्रचलित था, फिर हटा दिया गया | इस प्रकार १७०७ ई० में मंत्रियों 
के पालंमेंट के सदस्य होने के मार्ग की चाघा दूर हुई । 

दूसरा लक्षण भी, कि सभी कैबिनेट मंत्री एक ही दल के हों जिसका कि 
कामन्स समा में बहुमत हो, बहुत समय तक अनुपस्थित था| सम्राट विलियम तृतीय 
अपने मंत्रियों को हिग और टोरी दोनों ही दलों में से चुनता »था। क्रमशः जब यह 
बात स्पष्ट हो गई कि विभिन्न दलों से लिये गये मंत्री मिल-जुल कर काम नहीं कर 
सकते तो उसने १६६३ ई० में पहिली बार अपने सब्र मंत्री एक ही दल--ट्िंग--से 
नियुक्त किये। तब से एक दलीय मंत्रिमंडलों की प्रथा चल पड़ी:। तृतीय जाने ने इस 
प्रथा का उल्लंघन करना चाहा, पर उसका फल यह हुआ कि कोई मंत्रिमंडल अधिक 
समय तक ठहर ही न सका | क्रमशः मंत्री लोगों के एक ही दल से नियुक्त होने का 
नियम सर्वमान्य हो गया | 

तीसरा लक्षण भी प्रारंभ के मंत्रिमंडलों में नहीं पाया जाता था | मंत्रियों का 
उत्तरदायित्व राजा के प्रति था न कि पालंमेंट के | क्रमशः यह बात स्पष्ट हो गई कि 
पालेमेंट की इच्छा के विरुद्ध कोई मंत्रिमंडल कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि न॒ तो वह 
आवश्यक कानून बनवा सकेगा और न आवश्यक घन की मंजूरी ही ले सकेगा*। 
मंत्रियों के पालमेंट के प्रति उत्तरदायित्व के नियम की स्थापना १७४२ ई० में हुई 
जन कि राबर्ट वालपोल ने प्रधान मंत्रित्व के पद से केवल इस कारण इस्तीफा दे दिया 
कि कामन्स सभा में उनके दल का बहुमत न था | 

इस प्रकार १७४२ तक कैविनेट के आधारभूत लक्षण और नियम निश्चित हो 
चुके थे, परन्तु वह एक ऐसी सारगभित संस्था थी कि उसका समग्र अमिप्राय लोगों 
को उसी समय स्पष्ट न हो सका । उसे पूर्णतया स्पष्ट होने में उन्नीसवीं शताब्दी के 
लगभग तीन चतुर्थाश लग गये | कारण यह है कि कैबिनेट संस्था का आधार कोई 
लिखित कानून न था जिसमें उसकी सब्र बातें लिखी होतीं | वह तो रीति-रिवाजों की 
एक परम्परा पर आश्रित थी और अधिकांश में आज भी है। रीति-रिवाज को स्थिर 
होने में समय लगता है । इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि अंग्रेजी संवि- 
धान विषयक पहिला ग्रन्थ जिसमें कैतिनेट का वर्णन है, बेगॉट का 'इंगलिश कांस्टी- 
व्यशन! नामक ग्न्थ है जो १८६७ ई० में प्रकाशित हुआ । इससे यह प्रकट होता हैं 
कि १८६७ तक लोगों को कैबिनेट सम्बन्धी तत्वों का यथार्थ बोध नौ था| 


३. कामन्स सभा का प्रजातम्त्रात्मसक संगठन--१६८८ के बाद पालेमेंट 
और विशेषतः कामन्स सभा में दो परिवर्तन हुए | पहले तो कामन्स सभा का संगठन 
प्रजातन्त्रात्मक रीति से हुआ और दूसरे, पार्लमेंट के कार्यों का केन्र लाई स समा से 
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उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम तूतीयांश अर्थात्‌ श्य३२ ई० तक कामन्स सभा 
देश की जनता की किसी वास्तविक अर्थ में प्रतनिधि न थी। मताधिकार बहुत थोड़े 
से लोगों को प्राप्त था और भिन्न-मिन्न स्थानों में उसके लिए मिन्न-मिन्न प्रकार की 
योस्पतायें आवश्यक थीं | प्रतिनिधियों का देश के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण विचित्र 
था | हहीं-कई मे उजाड़ या १० ही ५ व्यक्तियों की आबादी थाले स्थानों को कामन्स 
समा में दो प्रतिनिधि मेजने का अधिकार था और अन्यत्र हजारों की जनसंख्या वाले 
नगरों को प्रतिनिधित्व ही प्राप्त न था | इस व्यवस्था से लोगों में बड़ा असन्तोष था | 
१८३२ ई० के रिफार्म ऐक्ट से इस स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हुआ और उसके बाद 
१८६७, रप्प्प४, १६१८ १६२८, १६४५ और १६४८ ई० में अन्य सुधार कानून 
बने | इनमें से प्रत्येक कानून दो दिशाओं में सुधार करता था अर्थात्‌ (१) मताधिकार 
को अधिकाधिक विस्तृत करना और (२) कुल प्रतिनिधियों की संख्या का देश के 
विभिन्न क्षेत्रों में न्यायोचित वितरण । इन सुधार कानूनों के फलस्वरूप आज ब्रिटेन में 
वयस्क मताधिकार की स्थापना हो गई है और कामन्स समा का संगठन पूर्ण॑तः 
प्रजातन्त्ात्मक हो गया है। 
इसके साथ ही साथ क्रमशः कामन्स सभा पार्लमेंट की प्रमुख अंग अर्थात्‌ 
लाइ स समा की अपेक्षा अधिक प्रभावशालिनी भी बनती गई | विलियम और ऐन के 
समय तक तो ज्ञाइ स-सभा का ग्रमाव श्रधिक था, पर भविष्य में स्थिति बदल गई। 
हम ऊपर कामन्स सभा के अर्थविषयक अधिकार की चर्चा कर आये हैं | उसे शक्ति- 
शालिनी बनाने के लिये वही अधिकार पर्यात था, क्योंकि जो धन देता है वह अपनी 
इच्छा के अनुसार नीति भी नियत करवा सकता है | पर कुछ अन्य कारण भी कामन्स 
तमा ही शक्ति बृद्धि में सहायक हुए। राब्ट वालपोल जो प्रथम प्रधान मंत्री था, 
कामन्स सभा ही का सदस्य था और इस कारण यह स्वाभाविक ही था कि उक्त सभा 
ही में राजनैतिक और कानूननिर्माण विषयक नेतृत्व केन्द्रित हो जाय | फिर १७१६ 
ई० के उत्तवर्षीय कानून (3००४८००४०। 4८४) द्वारा कामन्‍्स सभा की अवधि ३ वर्ष 
से बढ़ा कर ७ वर्ष कर दी गई जिससे इसकी सदस्यता का महत्व बढ़ गया और अधिक 
पेस व्यक्ति इसके सदस्य बन कर आने लगे | 
' लाई स सभा के अधिकारों का हास--कामन्स सभा की बढ़ती शक्ति 
अवश्यममावी परिणशाम्र था कि लाडस सभा के अधिकार क्रमशः कम हो 
जाते | ज्यों ज्यों कामन्स समा का रूप अधिकाधिक प्रजातन्त्रात्मक होता गया, त्यों-त्यों 
उसमें और लाई स सभा में मतमेद की सम्भावना बढ़ती गई। १८३२ के रिफार्म 
और बाद के भी कई महत्वपूर्ण सुधारों के विषय में दोनों में तीत्र मतभेद हुए । 
अन्त में जब १६०६ ई० में लाई स समा ने कामन्स समा द्वारा पारित वार्षिक अर्थ- 
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विधेयक ( 9४727८८ फ्रेश ) को अस्वीकृत कर दिया, तो समस्या जटिल हो गई 
ओर उसका हल यह निकाला गया कि अब्र से लाई स सभा को कामन्स समा की बरा- 
अरी के अधिकार न रहने चाहिये | पालमेण्ट ऐक्ट १६११ द्वारा करामन्‍्स सभा को 
अर्थविधेयकों पर एकच्छुत्न अधिकार मिला और अन्य विवेबकों को भी एक नियत 
अक्रिया के अनुसार, लाइस सभा के विरोध करते हुए भी, कानून का रूप दे देने का 
अ-बकार य्रात हुआ । १६४६ ई० के एक सशोजन द्वारा लाइ'स सभा की शक्ति और 
भी कम कर दी राई | इस अकार लाइस सभा अब पार्लमेर्ट का गौण सदन बन गई 
हैं। उतकड़े और कामन्स सभा की बराबरी का अन्त हो गया । 

४. राजनैतिक दलों का उदय--यों तो इंगलैंड में दलकन्दी बहुत प्राचीन- 
काल से चली आती है और हम पद्भहवीं शदाब्दी में लैड्गाश्ट्रियन और याफिंस्ट और 
स्ट॒श्नर्ट काल में कैवेलियर और राउंइद्देइ तथा कोर्ट और कन्ट्री दलों की बात पढ़ते हैं, 
परन्तु ये सब आजकल के अर्थ में राजनैतिक दल न थे | इनमें उस पारस्परिक सहि- 
ध्युता का अभाव था जो आजकल के राजनैतिक दलों का मुख्य लक्षण है। इंगलैंड में 
वात्तत्रिक राजनैतिक दलों का उदय अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ | इस समय 
में स्टुअ्रट काल से ही वर्तमाव हिग और टोरी दलों में सुनिश्चित नेतृच, परथक सिद्धान्तों 
ओर कार्यक्रमों तथा एक दूसरे के प्रति सहिष्गुता का प्रादुर्भाव हुआ | कैब्रिनेंट प्रथा 
का विकास इन दलों के आधार पर ही हुआ और कैबिनेट ज्यों-ज्यों परिपक्त और परि- 
पुष्ट होती गई त्यो-त्यों राननैतिक दल भी अधिकराधिक सुहद होते गये। उद्बीसवीं 
शताब्दी में इन दलों के नाम बदल कर कान्सरवेटिव (7०7०) और लित्ररल (फ़2) 
हो गये | बहुत समय तक इंगलैंड में दो दल ही रहे, पर बीसबीं शताब्दी के प्रारंभ 
में एक तीसरा श्रमिक दल (7.9०४: 7४:09) भी संगठित हुआ | पर प्रथम महायुद्ध 
के बाद से लिब्रल दल की शक्ति छ्वीण हो गई और आजकल वास्तविक दृष्टि से 
इंगलेंड में पुनः कान्सरवेटिव और लेबर--ये दो ही प्रबल दल रह गये हैं | 

कुछ अन्य महत्वपूरों परिवर्तेन-- १ ६८८ ईं० से अब तक के लगभग 
४०० वर्षों में इंगलेंड के राजनेतिक मानचित्र में मी कई परिवर्तन हुए | १७०७ ई० 
में स्काटलैंद और १८०६ में आपरनैरुइ, इंगलएड और वेल्स के साथ एक ही राज्य 
के अंग बन गये | १६२१ ई० में आयरलैंड का अधिकांश पुनः आइरिश फ्री स्टेट 
(अब आयर) के नाम से थक हो गया और केवल अलस्टर की छु: काउन्टियाँ ब्रिटेन 
के साथ रह गईं | सन्नहत्रीं और अठारहवों शताब्दी में अंग्रेजों ने अमेरिका और एशिया 
में एक बड़े सम्राज्य का निर्माण किया जिसका अधिकांश आन भी बना है, यद्यपि 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका १७७५ ई० में और मारतवर्ष अभी १६४७ में इससे स्वतंत्र होकर 
अलग राज्य बन गया। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में स्थानीय शासन और न्याय- 
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व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवतन हुए हैं| उन्नीसवीं शतान्दी के उत्तराद्ध में शासन के 
प्रधान यंत्र सिविल सर्विस का विकास हुआ | प्रथम और द्वितीय महायुद्वों के बाद कई 
नवे श/सन-जिनःग बने और राज्य के कार्यों का अनेक नई दिशाओं में प्रसार हुआ। 
१०४४ से १६५० के ब्रीच में मजदूर सरकार (7,8900०८ 50ए7०८77767८) ने देश 
के कई महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीकरण किया और उनके प्रत्रन्ध के लिये एक नये 
प्रकार के संगठन--सार्व जनिक निगमों (९००४८ ८०:9०:४ ४०४७) की स्थापना की | 

इस प्ड्जार इगलेंड का शासन-विधान जो लगभग गत सह वर्षों से विक्‌- 
छित्त हो रहा है, आज भो अपने अन्तिम रूप पर नहीं आया है | समय की न्य्रावश्य- 
कता और अगति के अनुसार उसमें नये-नये परिवर्तन और संशोधन होते ही चले जा 
फह। 





अभ्यास 


१, अरस्ल-+उन जाति की राजनैतिक संस्थाओं का संक्षित वर्णन करो | 
मिधंशलीए चेदडटाफिट चाट एलगीपंदां (व्डततपधं0त8 06 (१८ 27020-8450738. 
२. नामन-एप्विवेन काल में अंग्रे डी संविधान का किन दिशाओं में विकास हुआ १ 
चि चगड ते।दधंजा5 पात पाल एतह्ांगा ०राध्पापधंतत तै2ए2009 तप 
हट व :८:०१-.३:८०२८:८ फटाए०0 2 ह 
हे. इहतू अधिकार-पत्र (४०४०४ ८४:८४) के विषय में आप क्‍या जान 
हैं! क्या उसे नागरिकों के मूल अधिकारों का आधार मानना ठीक है ! 
४ तेठ एछएप फ्ाठछ बंप ध९ +च8893 (79 ? 7५ 8 ८0:#८८६ ६0 #€- 
शाप व 38 पर 53875 0 6 पिवंबाल्यातवो प४708 06 06 ऊशएंड। लंधंड००5 ऐ 
४. पालमेंट के उदय और उसके प्रारम्मिक अधिकारों तथा कार्यों का वर्णन 
करो | उठके वर्तमान अधिकारों की वृद्धि कैसे हुई ! 
4790९ फै९ क्रांडाठाए ता पट हांडल जे धार. जरतीकात९०६ बताते 668८४ 9८ (5 
ध्वा(ए क्‍चरा८धंजार बाते 90फ्रटए5, ॥405 तंते ॥(8 [76527(-02ए एए9८(४०0708 €ए0ए९ ? 
४. स्टुअरट काल के यदयुद्ध का अँग्रेजी संविधान के विक्रास पर क्या प्रभाव 
पड़ा | बिल आफ शर्ट्स में किन मुख्य-नुख्य बातों का उल्लेख क्रिया हुआ था ! 
जि: इवेल्ए वांते फोद तरस ऋषा प्ए८ 09. काट ९079४ ६प०प््नां 
पी हाग८६ हम नअंत -.78ए5६ दी फंत 970ए8075 67 काट था ० 
क2॥98 (680). 
,. .$. ईदइज्ड के बाद आग्रेजी संविधान में कौन मुख्य-मुख्य परिवर्तन हुये हैं 
0३९ प्रह:ट पट ह:आ2: पशबा22४ चली ६०0०६ छा३०९ ० पाल छससपा 
8200) आिशस 7689 ? कर ऋटाल ए2 7९४5075 £05 ६7677 2? 
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( ७ ) विद्वान अन्थकारों के मत--इस नवे स्लोत की चर्चा भी फाइनर ने ही 
की है | डायसी का 7.8छ 0६ (:095$0६ए१$075, एरस्किन का 29248700८728 79 
270060प५:९, एन्चन का /,2एछ 28700 (प95६४095$ 0०६ ६76 (/09567६5६079 आदि 
जिटिश संविधान सम्बन्धी अन्थ प्रामाणिक माने जाते हैं और संवैधानिक उलभनों के 
उत्पन्न होने पर उनके समाधान में दिये हुये मतों की भी सहायता ली जाती है । 


इस विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि ब्रिटिश संविधान के ५ प्रकार के 
आधारों में से तीन की सामग्री लिखित और दो की अलिखित है। जो भाग अलिखित 
है, वह 'लिखित भाग वी अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा है ओर इसी से ब्रिटिश संविधान 
को अलिखित कहा जाता है। अलिखित का अर्थ समझना चाहिये 'प्रधानतवा अनलि- 
खित | इसी प्रकार लिखित का भी अर्थ अ्रधानतया लिखिताः ही वमभना चाहिये । 
वास्तव में आज दिन संसार का कोई भी संविधान पूर्णतया लिखित अथवा अल्िखित 
नहीं है | सभी में लिखित और अखिलित भागों का सम्मिश्रण पाया जाता है| जिस 
भाग की मात्रा अधिक होती है उसी के अनसार संविधान का वर्गकिरण कर दिया 
जाता है। अतएव लिखित और अलिखित संविधानों का अन्तर मात्रा-विषयर 
( ०६ 0९४2:८८ ) है, शुण-विष्यक ( 570 ) नहीं । 


कि छ 


ब्रिटिश संविधान भी समय की प्रगति के साथ-साथ अधिकाधिक मात्रा 
लिखित होता जा रहा है | जब्र कमी भी कामन लॉ या प्रथानओ्ं के आश्रित भाग 
परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो उसे कानून द्वारा ही करना पड़ता है ऋर 
कानून पालमेंट द्वारा लिखित रूप ही में बनाये जाते हैं | संविधान का प्राचीन भाग 
दी अलिखित है । जो कुछ अच्र उसमें परित्रदंन किया या जोड़ा जाता है वह लिखित 
रूप ही में | अतः भविष्य की प्रगति यह है क्रि अलिखित भाग क्रमशः कम और 
लिखित भाग अपेक्षाकृत अधिक होता जा रहा है | संभव है कि सुदूर भविष्य में यह 
परिवर्तन इस मात्रा तक पहुँच जाय कि ब्रिटिश संविधान का वर्तमान वर्गीकरण इद- 
लना और उसे “अलिखित? के स्थान में 'लिखित” विशेषण देना पड़े । 

२. लोचदार संविधान--ब्रिटिश संविधान की दूसरी विशेषता है उस 
लोचदार (07०:४9।८) होना | साधारण भाषा में 'लोच' का अर्थ होता है वह शुर 
जो रबड़ सरीखी वस्तुओं में पाथा जाता है और जिसके कारण उन्हें सरलता से खींच- 
कर चढ़ाया, मोड़ा, या क्लुकाया जा सकता है | यदि हम इस शान्दिक अर्थ ही को लें तो 
“लोचदार संविधान! का अर्थ होगा--वह संविधान जिसमें सरलता से ही, खींच-साँच 
या मोड़-माड़ कर, आवश्यकतानुसार पस्वितंन कर लेना सम्भव हो | लाई ब्राइस ने 
लोचदार संविधानों की दक्ष की उन नरम टहनियों से उपमा दी है जो अपने नीच ख॑' 


श््क 


कु 


नं 


जम 
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हिल्‍े ऊँची गाड़ी के जाते समय उसके धक्के से इधर-उघर हटकर उसके लिये रास्ता 
४ देन हैं, परन्तु उसके निकल जाने पर फिर अपने पथ स्थानों में आ जाती हैं । 

परन्तु संबनीति में इस सम्बन्ध में 'लोचदार' शब्द का एक दूसरा पारिमाषिक 
०] ०फआं८») बर्थ भी होता है जिसे मलीमाँति समक लेना आवश्यक है| इस 
अर्थ में 'लोचदार' विशेषण उस संविधान को दिया जाता है जिसकी स्थिति देश के 
/ आरण कानून के समान ही हो, उससे ऊपर या बढ़कर नहीं | इसका अशभिग्राव यह 
$ कि ज्ञोचदार संविधान को बनाने अथवा उसमें परिवर्तन या संशोधन करने की रीति 
व”) होती है जो साधारण कानूनों के बनाने की तथा संविधात और साधारण “कानूनों 
#! महत्ता भी समान होती है। कोई साधारण कानून इस कारण रह नहीं समझा 
ह!ग कि उसका संविधान से विरोध हैं | 

ब्रिटिश संविधान इस पारिमापिक अर्थ में लोचदार है | ब्रिटेन सें संविधान- 
गिएवक और साधारण--दोनों प्रकार के ही कानूनों को पार्लमेंट एक ही रीति से 
मनी है। जता एक लेखक ने कहा है कि जद्जली चिड़ियों की संरज्ञा के लिये कानून 
. अन ना हो, चाहे लाइ स सभा के अधिकारों को कम करने का कानून बनाना हो-- 
ई'नों ही दशा में पालेमेंट एक द्वी ग्रक्रिया का अनुसरण करेगी और दोनों एक ही 
काट के समसे भी चायँगे | जज्ञली चिड़ियों की रक्षा वा कानून निम्नतर श्रेणी 
अर भाई सभा का अधिकार विषयक कानून उच्चतर श्रेणी का हो, सो बात नहीं | 

इस व्यवस्था की किसी अलोचदार संविधान वाले देश की व्यवस्था से तुलना 
ब्यनें पर ये बातें स्पष्ट हो जायेगी । उदाहरणार्थ भारत का संविधान अलोचदार श्रेणी 
# है । यहाँ हम साधारण कानूनों और संविधान सम्बन्धी कानूनों में तीन प्रकार के 
अन्ना पाते हैं, अर्थात्‌ 

(१) साधारख कानून तो भारतीय संसद द्वारा बनाये जाते हैं, परन्तु संविधान 
में उस्कितन (कुछ मामूली बातों को छोड़कर) करने के लिये संसद्‌ ओर कमर से कम 
आधे राज्यों के विधान-मंडलों की स्वीकृति आवश्यक है | इसका अर्थ यह है कि हमारे 
देश में संगरिधान में परिवर्तन करने वाली संस्था कानून बनाने वाली संस्था से मिक् 
है. सस्‍ननु ब्रिटेन में परर्लमेंठ ही ये दोनों काम करती है । 

... ४) भरत मे कानून बनाने की प्रक्रि| (?0८८०४८८८) संविधान में परि- 

बेर करने के प्रक्रिय' से भिन्न है। कोई विधेयक संसद्‌ के दोनों सदनों में बहुमत से 
*. देने शरर राफ्ररति की स्वीकृति मिल जाने पर कानून बन जाता है, परन्‍्तु 
मै पदान सम्बन्धी विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में समस्त सदस्यों के बहुमत और 
उरस्थित सदस्यों के ३ बहुमत से पारित होने चाहिये, फिर उन्हें कम से कम आधे 
*77१ के विधान-मंडलों की स्वीकृति मिलनी चाहिये और अन्त में राष्ट्रपति की | ब्रिटेन 
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में यह बात नहीं । कानून हो चाहे संविधान-परिवतन, दोनों एक ही प्रक्रिया के अनुसार 
पालंमेंट द्वारा पारित होते हैं । 

(३) भारत सरीखे अला!चदार संविधान वाले देशों में संविधान के निकम 
साधारण कानून से ऊँची श्रेणी के माने जाते हैं | चाहे संसद्‌ का कानून हो और 
चाहे राज्य के विधान-मंइलों का, पर यदि यह संविधान की किसी भी घारा के विरुद्ध 
है, वो सर्वोच्च ओर अन्य न्यायालय उसे अवैधानिक कहकर उसे कार्यान्विव करने से 
इन्कार कर देंगे | संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया व अलोचदार संविधान वाले 
अ्रन्य देशों में भी यही बात है। परन्तु ब्रिटेन में न्यायालय पार्लमेंट द्वारा बनाये गये 
किसी भी कानून को अवैधानिक कह कर उसे रद नहीं कर सकते | मान लो यदि 
पालमेंट आज कोई कानून बना दे जो मैगना कार्टा या संविधान के अन्य छिसी 
महत्वपूर्ण नियम के विरुद्ध हों, तो अदालतें यह नहीं कहेंगी कि वह कानून अवैधानिक 
या रद है, प्रत्युत वे यह सममेंगी कि इस नये कानून द्वारा पा्लमेंट ने अ्रद्यावधि 
के संविधान में ही परिवतन कर दिया है | यह जरूर है कि ब्रिटेन में भी जब्च कोई 
कानून ऐसा बन जाता है या कोई कार्य ऐसा हो जाता है जो संविधान की परम्पराओं 
के विरुद्ध है तो लोग उप्ते असंबंधानिक (07८07950। ४०४८४००2व) कहकर उसकी 
आलोचना करते हैं। पर वहाँ श्रसंवैधानिक का अर्थ “परम्परा विरुद्ध मात्र है, यह 
नहीं कि कोई तथाकथित असंवैधानिक कानून रद समम्ा जायगा | न्यायालयों द्वारा 
कानूनों को अवैधानिक ओर रद ठहराने की व्यवस्था को पारिमाषिक भाणा में “कानूनों 
का न्यायिक निरीक्षण! (]ए० ८४ ऐे८टफ्८फछ ०६ ,28792५०४) कहते हैं। ब्रिटेन 
में इस “न्यायिक निरीक्षण” की पद्धपि है ही नहीं | 

ब्रिटेन में संविधान का अर्थ--जत्र ब्रिटेन में साधारण और संविधान 
सम्बन्धी कानून में कोई अन्तर ही नहीं है तो बिसे लोग “त्रिटिश संविधानः कहते हैं, 
वह है क्या ! कोई नियम संविधान सम्बन्धी है या नहीं, इसकी परख की कसौटी क्‍या 
है ! लिखित और अ्लोचदार सविधानों के विषय में यह कठिनाई उठती ही नहीं ! 
जो कुछ संविधान की लिखित प्रति में है और जो साधारण कानूनों से ऊँची कोटि 
का है वही संविधान है। पर ब्रिटेन में न तो संविधान लिखा है और न अन्य 
कानूनों से उच्चतर कोटि का ही है। फिर उसके लक्षण क्‍या है ! 

हम देख चुके हैं कि अलिखित होने के कारण पेन (?५४०० ने ब्रिटिश संवि- 
धान का अस्तित्व ही अस्वीकार दिया था | उसके कुछ समय बाद डि टाकेविल नामक 
फ्रेड्च विद्वान ने भी कहा कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। उसके ऐसा 
कहने का कारण यह था कि ब्रिटेन में साधारण कानूनों और संविधान की निर्माण- 
प्रक्रिया व महत्ता में कोई अन्तर न होने के कारण हमारे पास कोई ऐसा मापदण्ड ही 
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नह रह जाता बिसके द्वारा हम निर्ण॑य कर सकें कि अमुक नियम संविधान सम्बन्धी . 

परन्तु पेन और डि टाकेबिल के ये मत आन्त ये | यह तो स्पष्ट ही है कि 
नञ्मों का अस्तित्व उनके लिखित रूप पर निर्भर नहीं होता | इतना ही पर्याप्त है कि 
वे लोगों को शत हों और उनके अनुसार कार्य होता हो | त्रिटिश संविधान के अलि- 
लित नियम परर्मरागत होने के कारण सुविदित हैं और उनके अनुसार कार्य होता है । 
तर पेन का कथन कि लिखित न होने के कारण ब्रिटिश संविधान है ही नहीं, ठीक 
वैसा ही है जैसे कोई कहे कि कपड़े न पहिनने से मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रु जाता । 
लिखित रूप तो संविधान का बाह्य आवरण मात्र है। 

डी टाकेविल की आलोचना अधिक गंभीर और युक्तिसज्ञत है। प्रत्येक वस्तु 
का कुछ वेशिष्ट लक्षण होना ही चाहिये। यदि ऐसा न हो तो उसका व्यक्तित्व जावा 
“इता है । यदि ब्रिटिश संविधान और साधारण कानूनों में कुछ भी सेद न हो, तो 
संविधान को उक्त नाम से पुकारना उच्चित न होगा | पर डी० टाकेविल ने संविधान 
के जो विशिष्ट लक्षण अतलाये हैं अर्थात्‌ (१) संविधान साधारण कानून से ऊँची 
मदत्ता का हो और (२) उसके संशोधन आदि की रीति कानून की निर्माण-रीति से 
मित्र हे, उनके अतिरिक्त संविधान के अन्य भी विशिष्ट लक्षण हो सकते हैं और वे 
अधिश संविधान में पाये जाते हैं | अब ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक (दि -लॉ आफ 
दी कान्स्टीस्वशन? में संविधान की यह परिभाषा दी है कि संविधान उन नियमों का 
ममूह है “जिनका पत्वक्ष या अग्रत्यक्ष रीति से राजप्रभुता (90४८:०४४४%) के वितरण! 

“अप पर प्रमाव पढ़ता है ।” इस कसौरी के द्वारा ब्रिटेन में संविधान के नियमों' 

श्र साधारण काबूनों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। जिन नियमों का राज्य की प्रभुता- 
सक्ति के वितरण और प्रयोग से सम्बन्ध हो वे संविधान के अज्ञ हैं और जिनका 
ऐसा सम्बन्ध न हो वे साधास्ण कानून | 

३- विकसित संपिघान--जैसा कि पिछुले अध्याय में बतलाया गया है, 
अटिश संविधान लगभग एक सहस्त गत वर्षों के विकास का परिणाम है। यह कोई 
नह इनल सकता कि अमुक वर्ष में अयुके स्थान पर, अमुक व्यक्तियों द्वारा उसका 
नर्माश हुआ | सत्य बात यह है कि ब्रिटिश संविधान की समग्र रूप-रेखा किसी ने 
क्रम बनाई ही नहीं | 3३२ प्राचीन काल में व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए कुछ संस्थाओं का उदय इआ | समय-समय पर उन्हीं में आवश्यकतानुसार 
गंजतन-संशोधन होते-होते संविधान का वर्तमान रूप बन बया | इस विषय में वह 
अमरका था भारत के निर्मित (57४८४००) संविघानों से सवंथा भिन्न है। अमरीका 
को संविधान १८८६ ई० में फ़िलाडेल्फिय कानवेन्शन ने बनाया और भारत का. 
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१६४६ ३० में विधान-परिषद्‌ ने । दोनों ही संविधान एक निश्चित योजना और कुछ 
मूलभूत सिद्धान्तों को लेकर बने | ब्रिढ्रिश संविधान के निर्माण में योजना या छिद्धान्तों 
का कोई भाग नहीं रहा। ल्रिंदन 
((6 ०६ ४१07 ४70 ८४७४7८८) कहा है। वास्तव में अँंग्रेबी जाति इस बात 
का गव करती है कि वह कोई कार्य तक या खिद्धान्त के अनुसार नहीं करती। आब- 
श्यकता पड़ने पर जसे-तैसे कोई उपयुक्त प्रबन्ध कर लेना, त्रिना आवश्यकता के कुछ 
गी परिवरतन न करना--यह अंग्रेजों की जातीय विशेषता है | 
सिद्धान्त और व्यवद्दार में अन्तर--इस लम्बे विकास और अँग्रेज जाति 
के प्राचीनता प्रेम के कारण आज ब्रिटिश संविधान के काननी और व्यावहारिक रूप में 
बड़ा अन्तर पड़ गया है। हुआ यह है कि आवश्यकता पड़ने पर अँग्रेजों ने अपने 
संविधान के व्यावहारिक रूप में तो परिवर्तन कर लिया, परन्तु परम्परागत शब्दों को 
नहीं बदला | परिणाम यह हुआ है कि यद्यपि व्यवहार में इंगलैण्ड में आज प्रजातन्त्र 
है, परन्तु कानन के शब्दों के अनुसार वहाँ आज भी वंशक्रमानुगत राजतन्त्र ही की 
सत्ता का.भ्रम होता है। मन्‍्त्री ओर सभी राज-कर्मचारी सम्राट के भ्ृत्य कह्दे जाते हैं। 
न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं | जल-सेना का प्रत्येक जहाज सम्राट का 
जहाज है | राजकोष सप्राट्‌ का राजकोष है। प्रजा सम्राट की प्रजा है हस्यादि-इस्यादि 
ब्रिटिश संविधान के विद्यार्थी को ठिद्धान्त और व्यवहार के इस अन्तर को सदैव अपनी 
दृष्टि के सामने रखना और सतक रहना आवश्यक है | 
9. संविधान की प्रथायें (207एटश(07$ ०? (8९ ६०>०३६८:*५ ८१:५८) क्ैनन्‍० 
डायसी के मतानुसार ब्रिटिश संविधान की एक बड़ी भारी विशेषता है उसका' 





प्रथाओं पर निर्भर होना | जैसा हम ऊपर बतला चुके हैं, ब्रिटिश संविधान कई तत्वों: 


से मिलकर बना है और उनमें से एक तत्व प्रथाओ्ों का है। प्रथायें कानन से भिन्न 
हैं। न्यायालय उनका पालन नहीं कराते | उन्हें भज्ढ करना कानन की दृष्टि में अप- 
राघ नहीं है 
यदि ग्रथायें कानून नहीं हैं तो वे हैं क्‍या ? डायसी का कहना है कि वे संवि 

घान सम्बन्धी नैतिकता के आदेश (0:6९८७६५ 08 ८675६0ए६४07%7 770527ए) 
हैं | दूसरे शब्दों में, ये प्रथायें उस रीति या ढंग का निर्देश करती हैं जिनके अनुसार 
विभिन्न राज्याधिकारियों को अपने विवेक-निर्मर (१५८०८८४०४०४७) अधिकारों का 
प्रयोग करना चाहिये। कानून विभिन्न अधिकारियों के अधिकारों का मोटे तौर से ह्दी 
उल्लेख करते हैं | विस्तार को बातों को वे उनकी विवेक-बुद्धि पर छोड़ देते हैं । यदि 
अधिकारियों को सोलहों आने कानून से जकड़ दिया जाय, तो उनकी परिस्थितियों के 
' अनुसार कार्य- करने की क्षमता जाती रहेगी और उनके हाथ-पैर बँघ से जायँगे । इसी 


स्ट्रेची ने उसे अनुभव और संयोग का शिशु 


की 


१२ ब्रिटिश संविधान 


कारण मोर्ट तौर से उनके अधिकार बतलाकर शेष उनके विवेक पर छोड़ दिया जाता 
है। प्रधायं और आगे बढ़कर यह बतलाती हैं. कि विवेक-निर्भर अधिकारों का कैसा 
इग्पोग उन्निर है। हि 

उद्'इर्सःथं कानून कहता है कि प्रधान मन्त्री राजा द्वारा नियुक्त झैख। राजा 
किस प्रधान मन्त्री नियुक्त करे, इस विषय में कानून चुप है । यह बात उसकी विवेक- 

वृद्धि पर छोड़ दी गई है। पर इस विषय में यह प्रथा बन गई है कि सम्राट उसी 
व्यक्ति को प्रधान मन्त्री नियुक्त करे जो न एज पा बहुमत का नेता हो। इसी 
अकार ये सत्र नियम कि कामन्स सभा में पराजित मन्जिमस्डल पदत्वोग करें अथवः 
देश से चुनाव द्वारा एक बार अपील करे और उनमे अरुफल होने “पर 72 होने "पर' पदत्याग करे, 
भ्थवा यह कि मन्त्री लोग संयुक्त रूप से कामन्स उमा के प्रति उत्तरदायी हैं--ये भी 
प्रश्यंड्ठीहं। 

उपरोक्त प्रधाओ्ं का सम्बन्ध सम्राट और मन्त्रिमरडल से है । अन्य 
£विकारियों से सम्बन्धित प्रयायें भी सरलता से ढूँढ़ो जा सकती हैं। उदाहरणार्थ 
पालमेए्ट सम्बन्धी कुछ प्रथावैं ये हैं कि पालमेण्ट का वर्ष में कम से कम एक 
अधिवेशन अ्रवृश्य हो, आज आया अध्यक्ष (0००००) निर्विरोध चुना जाय 
और कम रहे दी से प्रथक्‌ रहे, अथवा लाई सभा का न्याय सम्बन्धी कार्य केवल लाई. 
चान्सलर और नी कानूनों लाई (७फऋ .0:55) ही करें ! 

३8 प्रकार हम देखते हैं कि प्रथाओं का सम्बन्ध केवल सम्राट और मन्सत्रि 
मदइल से ही नहीं, किन्तु पाल॑मेंट के दोनों सदनों- से भी है। ब्रिटेन में पारलमेंट 
के तीन अड हैं--सम्राट, लाड सभा और कामन्स सभा | इन्हीं की समष्टि का नाम 
ए'लमेंट है और वह पूर्ण प्रमुव्समन्न है, अर्थात्‌ कोई भी कानून बना या बिगाड़ 
सकती है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए डायसी ने अ्रथाओ्रों की पूर्ण परिम्षा 
इस प्रकार दी है कि-- हा 
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अर्थान्‌ “संविधान के यथायें वे रीति-रिवाज या समभौते हैं जिनके अनुसार 
६ अनुत्र झापत्र विधान मण्इज्ञ (अर्थात्‌ पालमेए्ट) के विभिन्न अड्जों (सम्राट और 
उसके मन्भो, लाई रू समा और कामन्स समा) को अपने विवेक-निर्भर अधिकारों का 


ब्रिटिश संविधान दी विशेषतायें रेर३ 


प्रयोग करना चाहिये, चाहे वे अधिकार सम्राट के अधिकार हों अथवा पार्लमेन्ट के |? 
कुछ लोग भूल से यह समम्क बैठते हैं कि प्रथायें अलिखित कानून हैं। यह 
नितान्त ही भ्रान्त धारणा है | प्रथायें अलिखित अवर्य हैं, पर वे कानून नहीं हैं| 
कानून का विशिष्ट लक्षण यह है कि न्यायालय उनका पालन करने और कराने को 
बाध्य है | प्रथाओं का न्यायालय पालन नहीं करते कराते | कोई किसी प्रथा को भज्ज 
करे तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जैसा कि कानून भक्ञ करने वालों के 
साथ किया जा सकता है। .. 
संविधान की प्रथाओं का सहत्व--अब प्रश्न यह है कि प्रथाओं को भी 
कानून ही का रूप क्‍यों नहीं दे दिया गया ! उनके प्रथा-मात्र बने रहने से क्या विशेष 
लाभ है | प्रयाओं का संविधान में विशिट महत्व क्या है ! 
डायसी का कहना है कि प्रयाओ्रं के द्वारा ही, कानूनी दृष्टि से पूर्ण अमृत्व- 
सम्पन्न पालमेन्ट कौ जनता की इच्छा के अनुसार कार्य झरने को बाध्य किया जा 
सका है | दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि शेटेन का थे अजातन्त्र मुख्यतया प्रथाओं 
ही के आधार .पर स्थित है। कानून द्वारा पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्न पालमेन्ट पर कोई 
अन्‍्धन लगाना सम्भव नहीं है। कारण यह है कि कोई ऐसा . कानून नहीं है जिसे 
'पालमेंट परिवर्तित या रह न कर सके | उसके लिए ऐसा बन्धन चाहिये बिसे वह 
तोड़ न सके | उस पर कानून का अन्धन लगाना जैसा ही है जैसे आय को हरी घास 
-की रस्सी से बाँधना जिसे वह क्षण भर में चब्ा जा सकती है। अ्रतः उसके लिए दूसरे 
अकार का बन्धन चाहिये जिसे तोइना उसके लिए सरल न हो | प्रथाओं को पालेमेंट 
नहीं बनाती | उनका जन्म जनता की ऑच्ित्य-बुह्धि-डे -इुआ है-। अतः पालंभेंट को 
उन्हें तोड़ने का सहसा साहस नहीं हो सकता | यहाँ प्रथाओं का विशिष्ट वैधानिक 
महत्व है। हर 
प्रथाओं का पालन क्‍यों होता हैक यदि प्रथायें कानून नहीं हैं, और 
उन्हें तोड़ने वालों को न्यायालयों से दंड नहीं दिलाया जा सकता है, तो फ़िर उनका 
गलन ही क्यों होता है। उन्हें लोग मनमाने तौर से मंग क्यों नहीं किया करते ! मिट्ठी 
के शेर से क्या डरना ! 

..._ इसका एक साधारण उत्तर जो परहुधा दिया जाता है यह है कि प्रयाओं के _ 
पीछे लोकमत ( 9ण७॥6 ०छांप्र॑ं०४ ) की शक्ति है। जो उन्हें तोड़ेगा) लोकमत उसके 
विरुद्ध हो जायगा | परन्‍्ठु डायसी हा कहना है कि यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि 
ध; पर करना चाहिये, यह स्वयं ही एक प्रथा मात्र है और यह 

था.है, युक्तिसज्गत नहीं है। 
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डायसी की राय में महँच्चपूर्ण प्रयाओरों के पीछे कानून द्वी की शक्ति निहित है, 
अर्थात्‌ प्रथाओं को भंग करने वाले को अन्त में किसी न किसी कानून को मंग करने 
का आअपगाई करना पड़ेगा जिसके लिए वह न्यायालयों द्वारा दंडनीय हो जायगा | मान 
लो कामन्स समा द्वारा पराजित कोई प्रधान मंत्री पदत्याग नहीं करता और सम्राट की 
पक्षरातपूर्ण सहायता से अपने पद पर बना रहता है| कुछ महीने तो वह ऐसा कर 
हकता है, पर जब नया आशिक वर्ष प्रारम्भ होगा, तो उसे पार्लमेंट से राजकीय व्यय 
लिए धन मंजूर कराना और वार्षिक करों की स्वीकृति लेना ही पड़ेगा। पार्लमेंट 
उसके विरुद्ध पहले से ही है, अतः वह उसे स्वीकृति देगी ही नहीं | अब यदि अधान- 
मंत्री को अपने पद पर रहना है, तो उसे पालंमेंट की स्वीकृति बिना ही ख्च करना 
और कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थामाव में तो राज्य सद्चालन सम्भव है नहीं। यदि 
प्रधान मंत्री यह सब्र करता है, तो वह कानून के विरुद्ध अपराध करता है जिसके लिए 
जाता है| 
परन्तु यह बात थोड़ी-सी इनी-गिनी और अधिक महत्त्वपूर्ण प्रथाओं के विषय 
ही में लागू होती है, सभी प्रथाओं के विषय में नहीं। छोटी-मोटी अनेक प्रथायें समव- 
समय पर भंग की जा चुकी हैं और यह देखा गया है कि उनके भंग होने से कोई भी 
कानून भज्ञ नहीं हुआ और न कोई दंडनीय हुआ। इसके कुछ . उदाहरण ये हैं! 
“॥5६२ ६० में स्लेडस्टन ने प्रत्येक कर की पाल॑मेंट से अलग-अलग खीकृति लेने की 
अथा का त्याग करके रुब करो को एक ही अर्थविधेयक में एकन्रित कर दिया जिससे 
गर्लमेंद बिना पूर्ण विधेयक को अस्वीकृत किये किसी एक कर को अस्वीकृत न कर 
उके | ठत्र से अब तक यही व्यवस्था चली आती है और इसके कारण कोई कानून 
भंग नहीं हुआ | प्रथम युद्ध के दिनों में प्रधान मन्त्री लायड जाज ने मन्त्रिमएडल 


भा ॥ 























प्र्य 


पम्बन्धी सभी प्रधाओं का उ्लड्नन करके “बुद्ध मन्त्रिमंडल! (७४४ ८2977८ ४) नामक 
नये गरकार की संस्था की सृष्टि की, और द्विवीय विश्वयुद्ध्‌ में च्िल ने भी कुछ ऐसा ही 
किया परन्तु इन्हें किसी कानून-भद्ज के अपराध का भागी नहीं होना पड़ा | १8३१५३० 
में राष्ट्रीय मन््रिमंडल ( !९७६७००७/.७०४६६४४८०६) में रैमज़ें मैकडानल संयुक्त 
उत्तरदाबित्व की प्रथा की उपेक्षा कर दी, परन्तु वह भी किसी कानूनी अपराध में नहीं 
परिथित जुआ! फेल कक प5 ४ ८० शक कल लक जप अजे द ; 9 

है : डायसी का मत केबल अंशतः ही सत्य है। यह नहीं कहा जा सकता 
कि सभी प्रयाओं का आधार कानून ही है। यदि हमें सभी प्रथाओं के आधार की 
योज करनी ही हो तो अन्त में बहा; में यहां मानना पड़ेगा कि वह उपयोगिता ही है। उप- 
योगिता हट के अन॒पार कुछ पुरानी प्रयायें लुप्त हो जाती हैं और कुछ नई प्र कुछ नई प्रथाओं का 
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उदय हो जाता है। उदाहस्णार्थ १८६८ में इिस्रैल ने वह प्रथा चलाई कि चुनाव में 
हार होने पर मन्त्रिमंडल तुरन्त पद-त्याग कर दे और पार्लमेंट में पराजय की अपेक्षा 
ने करें ४ १८८१ ई० के बाद समय की बचत के लिए एलन में वाद-विज्ञद सील 


करने (८०5८८०८) की पा चच्ती | गीकनत उधाओ ऋष् अपदर इसी कारण करता है कि 
बह उन्हें उसपोगी और उचित मजत्ः है। प्रयायें बुद्धमत्तापूर्ण राननीतिक आचार 


(ए7८ट860०0 एणघंटबा छ9०॥४४३००५) की प्रणालीप्रात्र हूँ ' २५ ति-प रिदतन से जत्र 
उनका ओऔचित्य व उपयोग नष्ठ हैः जात! है थे उनकः त्यूंग भी कर दिया जाता है। 
बहुत उपयोगी और पुरानी अथाओं को कानून में +! बदल दिया गया है, जैसे यह प्रथा 


है 


कि लड स सभा कामन्स सभा की इच्छा के सामने फैंक जाय, पालंमेंट ऐक्ट १६१५ हू 
और १६४६ के द्वारा कानून में ददल दे गई है [ ) अं जा 

पालेमेण्ट की पूर्ण प्रभुत्न-सम्पन्नता (30एवयथंहगए 08# ३५:]७- 
27०7६ )--ब्रिटिश पालंमेंट सम्राट , लाई स-सभा, और कामन्स सभा इन तीन अड्ञों 
से मिलकर बनी है | ब्रिटिश पार्लेमेंट कानन की दृष्टि में पूर्ण प्रभुच-समन्न है अर्थात्‌ 
उसूकी कानून-निर्माण की , हमता की कोई सीमा नहीं है। पूर्ण प्रम॒त्ब-स्म्पक्षता 
( +>एव्थंडणाए ) का अर्थ होता है कानुद-नर्माए, अथदा रद करने की अन्य 
कुमता | ब्रिटेन में कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था नहीं है जिसे पालंमेंट द्वारा बनाये. 
कानूनों को बदलने या रइ करने का अधिकार हो | 

ब्रिटिश संविधान के घुप्रसिद्ध व्याख्याता ब्लेकस्टन ( 890(:5६0 5९ ऐप 
पालमेंठ की प्रभुता के विषय में कहा है कि : सर एडवड कोक ( एक प्राचीन और 
विद्वान ब्रिटिश न्यावाधीश ) के कथनानुसार पालमेंट की शक्ति और अधिकार इतने 
उत्कृष्ट और असीम हैं कि वे किसी भी कारण से अथवा किसी मी व्यक्ति के लिए 
सीमा-बड़ नहीं किये जा सकते | डी लोमू ( 00: 7,0:०० ) नामक लेखक ने लिखा है 
के 'अँग्रेज विधान-वेत्ताओं का यह मूल सिद्धान्त है_डि पार्लमेंट री को पुरुष ओऔ# 
पुरुष को ख्री बना देने के अतिरिक्त और सब कुछ कर रुकती है 7? हु 

पालंमेंट की कानून-निर्माए सम्बन्धी पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्नता का प्रमाण हमें उन 
नहत्वपूर्ण कानूनों से मिलता है जिन्हें उसने समय-समय पर बनाया है। उदाहरणार्थ: 
'ज़ट आफ सेटिलफेंट १७०१ के द्वारा सम्राट पद के उत्तराधिकरर रे न्ब्न्धी निः्म 
नेर्धारित हुए, १७१७ ई० के सेप्टीनियल टेक्‍्ट द्वार कामन्स सभा की अवधि ३ कप 
3 बेढ़ाकर ७ वर्ष कर दी गई, पार्लमेंट ऐक्ट १६११ और १६४६ के द्वार लाड रू 
भा के अधिकार कम कर दिये गये, इन्डिपेन्डन्स आफ़ इंडिया ऐक्ट १६४७ के द्वारा 
रत को स्वृतन्त्र कर दिया गया, इत्यादि | इस प्रकार के महत्वपूर्ण सावंजनिक विषयों 
/7 कानून द्वारा व्यवस्था करने के अतिरिक्त, पालमेंट नायरिकों के व्यवितगत अधिकारों 
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में भो अपरिमित हस्तक्षेप कर सकती है, उदाहरणार्थ वह अवयर्क व्यक्ति को वयस्क, 
बे हपो $! हणगरेफ और नजावज रन्तान को जायज़-घोषित कर सकती है। 

.. पालमेंट की पूर्ण-प्रभुल-सम्धन्ञता का एक अर्थ यह भी है कि वही ब्रिटेन की 
एकमात्र कानून इन? ने वाली संस्था है| वहाँ किसी दूसरे अधिकारी या सेस्‍्था को 
हानुन- नाग की कमा नहीं है । यह सत्य है कि कुछ कानूनों को सम्राट भी घोषणा 
अथवा आटन-इन-साउन्तिल (0:25:5-9-८००४८ा)) द्वारा बना सकता है, पर सम्राट 
गलमेंड दरस्ए निधारित समा के भीतर ही यह कर सकता है। वह विषय्‌ में पार्लमेंट है 
का प्रनिद्वन्द्रों महदीं हैं 

.. पालंमेंट की पूर्ण-प्रमुत्य-सम्पन्नदा के सिद्धांत के विरुद्ध कई प्रकार की आलो 
चनायें और,आपत्तियाँ की गई हैं | उनका संत्तिप्त विवरण नीचे दिया जाता है ;-- 
“2 स्थान में यह कहा जाता है कि प्रभवा मतदाताओ्रों (8९८६०:४४८) 
के हाथ में है न कि पाल मेंट के, क्योंकि पालमेंट तो मतदाताओं के मतों के अन्सार 
हैं। बनती ओर बिगढ़ती है और इस कारण वे उससे जैसा चाहें वैसा काम करवा सकते 
हैं! रज्नैविक दृष्टिकोण से यह बात सत्य है, परन्तु जहाँ तक काननी व्यवस्था का 
सम्बन्ध हैं, उसके अनुसार मतदाताओं को तो कानन बनाने-बिगाड़ने का कोई अधि 
कार हैं नहीं। जनता किसी कानून के कितना भी विरुद्ध क्यों न हो, न्यायालय इस 
कारण से उसका पालन करना बन्द नहीं करेंगे । जनता किसी कानून को कितना सी 
क्यों न चाहे, दिना पर्लमेंट के बनाये दह बन न है। सकता । कम से कम ब्रिठेन में 
तो वही बाव है । अतः कानून के विषय में पार्लमेंट ही पूर्ण प्रभत्व-सम्पन्न है, जनता 
आदि नहीं ५७४७॥ 


घ्ध दूसरी बात यह कही जाती है कि कानून-निर्माण का कार्य केवल पाल॑मेंट 

है नहीं, किन्तु न्यायालय भी करते हैं। उनके फैसले आगे के लिए नजीर बन जाते 

और उनकी की हुई कानन की अख्याय आमाशिक मानी जाती हैं। यह रुत्य है 

'रन्तु मुख्य बात यह है कि पारलमेंट न्यायालयों की नजीरों और व्याख्याओं को कानन 

दर रद कर सकती है, पर न्यायालय पाल्लमेंट के किसी कानून को रद नहीं कर 
सकते। अतः पालमेंट ही का पक्ष पल 5.7 वह सम्पूय प्रभता-समन्न है । 

' सि; तीसरे स्थान मैं रद कहः जाता है लेमेंट नैतिकता के नियमों और 
पड कनून नहीं ॥ना सकती। अतः उसकी प्रमता सीमित 
है हि पालंमेंट साधारणतया नैतिकता और 
4 + के वि ४7 नह बनाती क्योंकि उसके सदस्य कोई गैर-जिम्मे- 
उप केन तो हे नहीं, दर इसका यह अर्थ नहीं है. कि वह ऐसे कानून बना ही. 

75 यह हेते अवश्य है; अनैतिक कानन भी बना सकती है और कोई 








ह 
को 57 
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न्यूाया य । कानन के 2 22% झा अधभच 7० हे 
बाल ऐसे किसी कानून को अनेतिकता आा + के कारण अमान्य नहीं कर सकता | 


0“६) चोये स्थान में कुछ लोगों रा बह मे कहना है कि पालुमेंट सम्राट के 
विवेक-निर्भर अधिकारों (2:०००४०६१८०७) में परिवर्तन नह. कर सकती | पर यह 
5 ले ेल्कुल ही लचर है, क्योंकि डिल आफ र 'ईंट्स आदि के द्वारा पालेमेंट ने 
इन अधिकारों को अनेक बार कम कियः है _ आफ 

९. पाँचवें, वह कहा हटा है कि पालमेंड अपनी पूव॑वर्तती पार्लमेंटों द्वारा 
दिये हुए आश्वासनों आदि के विरुद्ध कानून नहीं बना सकते । उदाहरणार्थ पालमेंट, 
उप-नेदेशों या भारत को जिन केनुनों द्वारा खराज्य या स्वतन्त्रता दी गई है, उन्हें रद 
नह कर सकती या जनता के भाषण, सभा आदि की खतंत्रता के विरुद्ध कानून नहीं 
नना सकती | यह सत्य हैं कि पालमेंट इस पकार के अदूरदशितापूर्ण कानूनों को नहीं 
बनायेगी, क्योंकि उनके राजनैतिक परिणाम मबड्डर होगे, पर यह भी सत्य है कि 
पालुमेंट में ऐसे कानन बनाने की छमता का अभादे नहीं है। परिणामों की परइन्‍्हू 
करे तो वह कोई भी कानून बना सकती है | 

अतः पालमेंट की सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पक्षवा के विरुद्ध दी हुईं सभी दलीलें 
कानूनी दृष्टिकोण से निस्सार हैं | कानूनी स्थिति यही है कि प/जमेंट है * वेधि-निर्माण 
की ज्षमता अपरिमित और असीम है, परन्तु व्यवहार में पालंमेंट उस छमता का 
गहत या मूखतापूर प्रयोग नहीं करी, क्योंकि अन्ततः वह बुद्धिमान और अनुभर्व॑ 
शजनोतिज्ञों की सभा है। पर इससे उसके अधिकार सीमित नहीं बन जाते । स्वयं- 
निर्धारित सीमा किसी के भी अधिकारों को परिमित नहीं करती | अधिकार तो परिमित 
प्रत्र होते हैं जब कोई अन्य शक्ति उन पर प्रतिबन्‍्ध लगावे। पालमेंट पर कानूनी प्रति- 
>>ध जगाने वाली दूसरी कोई संस्था या शमति डिटेन में नह है। इसी कारण पारल॑- 
मेंट पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न कही जाती है | 
रु ५ विधि राज्य ( 8०७ ०६ 39 ७ /गार्डायसी के मतानुसार “विधि अथवा 
कानून का राज्य? भी ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है। 'तिधि राज्य के निम्न- 
लैखित तीन अर्थ होते हैं ;-- 

#(*) विधि राज्य का अथम अर्थ तो यह है कि देश का सामान्य कानन ही सर्बो- 
रि है और देश की सरकार को स्वेच्छाचार या मनभानी करने का अधिकार नहीं है | 
कैसी मो मनुष्य को, बिना कानून मज्ञ का. अप्रादी हिंद हुए, दंड नहीं दिया जा 
कैता । यह व्यवस्था उस व्यवस्था से सर्वथा भिन्न है जो बहुत से यूरोपीय देशों में 
चलित है | उक्त देशों में शासनाधिकारियों को सुविस्तृत विवेक निर्भर अधिकार 
( 6[5९४८६०४५ 77 9096:5 ) प्राप्त हैं जिनके प्रयोग द्वारा वे लोगों को केबल 
सन्देह के आधार पर गिरफ्तार कर ईछे समय तक बन्दी रख, अथवा देश से निर्वासित 
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ते हैं। भारत में भी नये शासन विधान द्वारा सरकार को इस १ कार के अधि- 
कार दिये गये हैं। परन्तु ब्रिटेन में केवल सन्देह के आधार पर यह सब नहीं किया 
जा सकता । किसी को दश्ड तभी मिल सकता है जब उस पर मुकदमा चला कर 
न्यायालयों में उसका अपराध प्रमाणित कर दिया जाय | 

८७) विधि राज्य का दूसरा अर्थ यह है कि देश के छोटे-बड़े सरकारी कर्मचारी 
और गैर सरकारी लोग सभी एक हां कानून और एक ही प्रकार के न्यायालयों के 
अधीन हैं । देश का सामान्य कानून ही सच्च पर लागू होता है और सामान्य-न्यायालयों 
है के सामने सत्के मुकदम जाते हैं | यहाँ किसी आी बड़े व्यक्ति या समुदाय के लिए 


00) भें, 


३ प्रकार के कानूनों अथवा न्यायालयों की व्यवस्था नहीं है| संक्तेप में यों कहा 
ना सकता है कि तिटेन में कानून की दृष्टि में सनी बराबर हैं। इस विषय में मी यूरो- 
पांव देशों की व्यवस्था ब्रिटेन स भिन्न हैं | उदाहरणार्थ प्रांसू में नागरिकों के आपस के 
इकद्म तो साधास्ण न्यायालयों के सामने जाते और देश के साधारण कानून के 
अनुधषार निर्॑य होते हैं, पर यदि कोई मुकदमा किसी नागरिक और सरकार या सर- 
करी अफसर के बीच हो, तो यह एक विशेष प्रकार के न्यायालयों के पास जाता है 
और उतका निर्शंय एक विशेष प्रकार के कानून द्वारा होता है। इस विशेष प्रकार के 
कानून और न्यायालयों को क्रम से सैशासन-कानून ( 4कणांमरंड्धक्पर८ [#फ 0: 

2: 230:0075::2ए८) और प्रशासन -उस्बन्धी न्यायालय ( 80 ए07504#ए८ 
८००५४ ) कहा जाता है। डायसी का अभिपाय यह है कि फ्रांस सरीखे व्शों 
में ब्रिदेन के समान सभी के लिए कानून और न्यायालय विषयक समानता नहीं है और 
शासन कानून ओर शासन सम्बन्धी न्यायालयों के द्वारा सरकार और उसके अफसरुरों 
के साथ पहक्ुबत होने की सम्भावना रहती है | 


४) विधि राज्य का तीसरा अर्थ यह है कि ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकार 
गैबघान द्वारा नियमित न होकर स्वयं संविधान ही उनके अधिकारों द्वार नियमित 
था है। बहुत से अन्य देशों जैस अमराज्ा और भारत में नागरिकों के मौलिक 
रघिंकार संविधान में लिखे हैं अर्थात्‌ इन देशों में नायरिकों के मौलिक अधिकारों की 
$ संत्रिधान में है। संविधान पहले है और नागरिक अधिकार उसके बाद अथवा 
संस उत्पन्न है| पर ब्रिटेन का क्रम इसका उलटा है। यहाँ नागरिकों के अधिकार 
. «७ गे पहिले निश्चित हो गये और फिर उन्हीं अधिकारों की रक्षा विभ्रय- रचा विषयक 
नियमों .:7८7८0६5) के समूह से संविधान बना | ब्रदेन_में प्राथमिकता नागरिक 
“अविकायों के हैं, न कै संविधान की। की। यहाँ नागरिक अधिकारों को जड़ संविधान में 
. ” होकर स्वयं संविधान हो की जड़े नागरिक अधिकारों में है | इससे यह ध्वनि निक- 




















अध्याय ३ 
ब्रिटिश सम्राट 


[ उत्तराधिकार के नियम-त्रिटिश सम्राट के अधिकार--व्यक्तिगट 
अधिकार--सम्राट के सार्वजनिक अधिकार--कानून निर्मा 
कार--शासन सम्बन्धी अधिकार-न्याय सम्बन्धी अधिक्रार--सरम्राद और 
साम्राज्य--समाट की वास्तविक स्थिति--समाद की लोकप्रियता--ब्िटेन में 
समाट-पद की स्थिरता के कारग-सम्ाद पद की दामपत्रय आलोचना-- 
लास्की की आलोचना का मूल्याडुन 

उत्तराधिकार के नियम-- वैधानिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी राजतन्त्र ही 
है। सप्राट-पद के उत्तराधिकार के नियमों में बरत्मानुगद व्यवस्था और सिद दूर के 
सिद्धान्वों का सम्मिश्रण है अर्थात्‌ ाधग्णतया तो यही नियम है सम्राट के द्राद उसका 
ज्येष्ठ पुत्र तिहासनारूद हो, पर यदि किसी राजवंश का अन्त हो जाने या किसी कारण 
से उसके अवाज्छनीय हो जाने के कारण दूसरा राजवंश चुनना हो तो यह कार्य पार्च- 
मेंट करती है, जेता कि उसने १६८६ में स्टुअर्य वंश के जेम्स द्वितीय को हटा कर 
और सम्राट विलियम और सप्राह्ी मेरी को राजपदस्थ करके किया था | 

सम्राट पद के उत्तराधिकार के वर्तमान नियम सन्‌ १७० १ के ऐक्ट आफ सेटिल- 
मेंद (8८६ ०६ $८६॥८०७८॥४) द्वारा निश्चित किये गये थे। उस समय परिस्थिति 
यह थी । तत्कालीन सम्राट विलियम तृतीय और सप्राशी मेरी के कोई सन्‍्तान न थी ! 
उनके बाद मेरी की बहिन ऐन उत्तराधिकारिणी थी, परन्तु उसके भी सन्तान होने की 
कोई सम्भावना न थी । अतः इस ऐक्ट द्वारा यह व्यवस्था की गई कि विलियम तृतीय 
ओर सम्राशी ऐन के रसन्तान के अभाव में राजकुमारी सोफिया और उसके उत्तराधि- 
कारियों को ( यदि वे ग्रोटेस्टैरट मतानुयायी हों ) राजसिहासन आप्त होगा । राजकुमारी 
सोफिया सम्राट जेम्स प्रथम की दौहित्री थी ओर जर्मनी में स्थित हैनोवर नामक राज्य 
के राजा या इलेक्टर (56८६०५) की विधवा रानी थी। १७०१ ई० में वंश 
परम्परा के अनुसार उसका अथम स्थान न था, पर जो राजवंशी ग्राथमिकता में 
उससे आगे थे वे कैथलिक थे, और बिल आफ राइट्स के अनुसार कोई कैथल्टिझ 
विहासनारूढ़ हो नहीं सकता था। राजकुमारी सोफिया ग्रोटेस्टरट राजबंशियों में सर्व- 
प्रथम थीं। १७१४ ई० में सम्राश्ी ऐन की रृत्यु के बाद सिहासभ जब खाली हुआ 
तो राजकुमारी सोफिया मर चुकी थी। अतः उसका बड़ा पुत्र जाजं प्रथम के 


विलेन. पक वरनानमतणाल/धवसानकलाकेन अमन जमवकम न. स्‍रनालालकक माननफक न 


*इस अध्याय में सुविधा के लिए सबंत्र “सम्राट” शब्द का ही प्रयोग किया 
. गया है, परन्तु आजकल ब्रिटेन में सम्राशी एलिजाबेथ द्वितीय सिंहासनारूद्ध हैं। अनः 
सम्राट शब्द से समाज का भी अर्थ लेना चाहिये | 


पक +# | 
_अलकनालाण जैक थ्‌ं न्कः जक 
शए-सम्बन्धा ऋब- 


2 ब्रिटिश संविधान 
& कि | २ 
नम से राजा हुआ | तब्र से वही राजवंश चला आता है | वर्तमान सम्राशी एलिजाबेथ 
इस वश की ग्यारहवीं उत्तराधिकारिरी हैं । हैनोवर से आने के कारण प्रथम महायुद्ध 
तक इसका नाम हैनोवर का वंश था, पर उक्त युद्ध में जर्मनी के प्रधान शत्र होने के 
777 यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि राजवंश का जम॑न नाम न रहे | अतः: १६१७ 
३० में वह बदल कर विंडसर वंश (70०5८ ०६ ४7४0505) कर दिया गया | 
श्य३७ तक ब्रिठदेन और हैनोवर में वेयक्तिक सप्र (2८४5० ४४] प70०४) 

था अर्थात्‌ ब्रिटेन का राजा ही हैनोवर का भी राजा होता था, पर उक्त वर्ष में सम्नाशी 
विक्टोरिया के तिहासनारूद होने पर इस सम्बन्ध का विच्छेद हो गया, क्योंकि हैनोवर 
के नियमानुसार कोई ज्री उसके सिंहासन की अधिकारिणी न हो सकती थी | 

अस्तु, वर्तमान उत्तराधिकार-नियमों के अनुसार साप्नाट्‌ के बाद उसका ज्येष् 
पुत्र राजा होता है । यदि वह ज्येष्ठ पुत्र मृत हो चुका हो और उसके लड़के हों तो 
उनमें जो सबसे बढ़ा होगा वह राजा होगा | यदि उसके लड़के न हों, किन्तु लड़की हो 
ती वहीँ रानी होगी | यदि वह निःसन्तान मरा हो, तो फिर उध्तका छोटा भाई अथवा 
उसकी रुन्तान को गद्दी मिलेगी | इसी पकार आगे की भी उत्तराधिकार परम्परा 
समभली चाहिये | यह ज्वेष्ठाधिकार नियम ६ 8५८ ०६ 97770 2८77६०:८ ) कहलाता 
है । इसकी मुख्य बातें दो हैं अर्थात्‌ ( १ ) कनिष्ठ के मुकाबले में ज्येष्ठ का और (२) 
कन्या के मुकाक्ले में पुत्र का अधिकार अब्नल होता है। यह पहले ही बतलाया जा 
चु#' है के कोई केंथालिक मंतानुयायी या कैंथलिक से विवाहित व्यक्ति सम्राट (या 
“9:₹: ; नहीं हो सकता | १६१० ईं० तक तिहासनारुढ़ होने पर सम्राट को कैथलिक 
#त के परित्याग की शपथ लेनी पड़ती थी, परन्तु अब वह प्रथा जाती रही | १६३७ ई० 
में बक्न सप्राटू छुठे जाज॑ गही पर बैठे तो उन्हें केवल यही कहना पड़ा था क्रिवे 
पोटेस्टेय्ट मत की रक्ता करेंगे, अँग्रेजी चर्च / धर्म ) विषयक व्यवस्था, उसके रिद्धान्तों, 
और उपासना पद्धति को बनाये रखेंगे और पादरियों और विशपों के विधिसद्धत 
अधिकारों की रक्षा करेंगे | 


पालमेंट को उत्तराधिकार के इन नियमों में परिवर्तत करने का अधिकार है, 
परत १६३१ ई० के स्व्य्यूट आफ वेस्टमिन्त्टर ( 5६0६९ 0६ एए८४६७४:5६०८ ) 
£ अनुसार रुप्नाट के उत्तराधिक्रार नियमों या उपाधियों में परिवर्तन करने वाले 
कानून के लिये ज्रंटेन की पार्लमेंट के अतिरिक्त त्टेन के स्वराज्य-प्रात्त उपनिवेशों 
।/0::-0707$) के विधान मंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है। १६३६ ई० में सम्राट 
ऐडबड अष्टम के परदत्याग की व्यवस उस्था करने वाला (#509[८4७०४७ 4८ .) कानून इन 
पक्की मम्मति से ही बना था | 


भ्राट्‌ के लिए वयस्कृता की आयु १८ वर्ष है। यदि वह अवयस्क हो वी. 





चल... हा च 


५ 


पार्लमेंट उसके वयस्क हाने तक राज्य-संचालन के लिए संरक्षकता ( 7०४००८५ ) को 
व्यवस्था करती है । रीजन्सी ऐक्ट १६३७ और १६४३ द्वारा यह व्यवस्था की गई है 
कि अवयस्क रुम्नाट का सब्से निकट का वयस्क उत्तराधिकारी संरक्षक बनाया जाय । 
सम्राट की शारीरिक या मानसिक अखस्थता के समय भी संस्क्ष॒क नियुक्त किया जाना 
है | यदि रुम्राट्‌ और संरक्षक दोनों ही कार्य संचालन के लिये अनुपयुक्त हों, तो ५ 
राजकीय परामशे-दाताओं की सप्रिति संस्त्ता के कार्य को करती है | 


ब्रिटिश सम्राट के अधिकार--बज्रिंटिश रुप्नाट के अधिकारों के दो विभाग 
किये जा सकते हैं अर्थात्‌ ( १ ) व्यक्तिगत अधिकार और विमुक्तियाँ और (२) 
सावजनिक अधिकार | 


व्यक्तिगत अधिकार--रुव्नाट को कई व्यक्तिगत अधिकार और छूटे ग्राम 
हैं +उनके किसी भी निजी आचरण के लिए उन पर किसी न्यायालय में किसो नो 
प्रकार से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता हैं 
अर न उनका कोई माल-अ्रसवाब कुक या जब्त हो सकता है| किसी नी मकान या 
महल में जत्र तक सम्राद उपस्थित रहते हैं, तब तक उसमें किसी प्रफार की अदालती 
कार्रवाई (जैसे डिक्री जारी करना आदि) नहीं की जा सकती | 


राजा को सम्पत्ति प्राप्त करने, उसका प्रतन्ध करने, तथा उसे दे या बेंच डालने 
का वैसा ही अधिकार है जैसा साधारण व्यक्तियों को। -पहले सम्राट के पास बड़ी-बड़ी 
जी दारियाँ या रियासतें थी जिनकी आमदनी से वह स्वयं अपना और राज्य का भी 
साधारण खर्च चलाता था। श्क्ष्य८ ई० की क्रान्ति के बाद सम्राट की व्यक्षितगत 
वृत्ति ( 9:४एए एणप्य5० ) और राज्यकोष में अन्तर किया जाने लगा। धीरे-धीरे 
पालमेंट ने सम्राट की जर्मीदारियाँ लेली और उनकी आमदनी के बदले प्रतिवर्ष _ 
एक निश्चित रकम देना प्रारम्भ किया बिससे राजा अपना खचे चलावे और राजकीय 
कर्मचारियों का वेतन आदि भी दे। इस रकम में सरकारी अफसरों का वेतन मरी 
सब्मिलित रहने के कारण इनका नाम “विविल-लिस्टो ( टांसी 749 )* पड़ा। 
इाद में सरकारी अफसरों के वेतन इससे अलग कर दिये गये और केवल सम्राट 
ओर उनके निजी मुृत्यों का व्यय रह गया; परन्तु इसका वही पुरान# नाम “थिविल- 
लिस्ट! अन्र भी बना है | प्रत्येक सम्राट के राज्यकाल में प्रारम्भ में पालंमेंट निश्चित 
करती है कि उसे वार्षिक क्रितना घन सिविल लिस्ट के रूप में दिया जायगा | 


१ 0विल लिस्ट राज्य के प्रधान वेतन मोगी कर्मचारियों की सूची को कहते 
हैं | इसमें सेनिक अफसर नहीं सम्मिलित रहते | इसी कारण इसे “सिविल” कहते हैं । 


४६ ब्रिटिश संविधान 


१६४३ ई० के कानून के अनुसार वतमान सम्राशी एलिजावेथ द्वितीय क॑ 
गर्पिक वृत्ति (८४) ४5४) नीचे लिखे अ्रनुसार हैं।+ल> 





निजी वृत्ति (?४एए 9०४५८) ६०, ००० पौंड 
राखिरिक वेतन ($88:225 ०08 £7008४:0/0) १,८४,००० ,, 
पारिवारिक व्यय (£5७८४४८5 ०६ £$7095८४०१४ ) १,२१,८०० ,, 
दानादि (800ग्राए शत 705) १३,२०० ,, 
पूरक व्यवस्थायें ( $9.कं207८0[87ए [070५54078) ६३,००० ,, 
योग ४,७४२, ७०० पौंड 


इसके अतिरिक्त राज-कुटम्त्र के प्रमुख व्यक्तियों के लिए प्रथक निजी वृत्तियाँ 
है । 
सम्राट के सावजनिक अधिकार--सम्राट के सावजनिक अधिकार राज्य 
डे से सम्बन्ध रखते हैं। इन अधिकारों के दो आधार हैं--(१) परम्परागत ग्रथा, 
आर २) पालंमेंट के बनाये कानून | 
उुप्नाट के परमरा-सिद्ध अधिकारों को अंग्रेजी भाषा में “प्रेरोगेटिव! कहते हैं | 
टम शब्द का हिन्दी समानार्थक बतलाना कठिन है और परम्परागत अधिकार! शब्द 
न्रेरोगेटिव” शब्द के अर्थ के एक पहलू को ही प्रकट करता है | पर इसे हम यों समझ 
मक्ते हैं कि प्राचीन काल में ब्रिटिश सम्राट के हाथ में पूर्ण सत्ता थी ओर वह लगभग 
नरंकुश शासक था। क्रमशः अनेक ऐतिहासिक समझौतों और पालंमेंट के बनाये 
काननों द्वारा ये अधिकार उत्तरोत्तर कम होते गये; पर आज मी वे पूर्णतः लुप्त नहीं 
हुए हैं | उनमें कुछ बच रहे हैं | सम्राट के प्राचीन अधिकारों के इस अवशिष्ट भाग 
को ही प्रेरोगेटिब या परम्परा-सिद्ध अधिकार कहते हैं। इन अधिकारों के उपयोग के 
त्रिषय में सम्राट कानन द्वारा जकड़ा नहीं है, किन्तु अपने विवेक्रानुसार कार्य कर 
कता है| इसीलिए पेरोगेटिव” न केवल परम्परा-सिद्ध अधिकार है किन्तु वे सम्राट के 
द्िचिक पर भी निर्भर हैं। डायसी का कहना है कि प्रेरोगेटिव का अमिप्राय विवेक- 
निर्भर अधिकारों के उस अवशिष्ट भाग से है जो किसी समय कानून के अनुसार राजा 
के हाथों में बच रहा है ।!* सर विलियम ऐन्सन ने (37507) इन विवेक-निर्मर 
ग््परा-सिद्ध अधिकारों के तीन उदगम-स्थान बतलाये हैं :--(१) प्रारम्भ में राज्य के 
सभी विभागों में सम्नाट के जो शासनाधिकार ये उनका शेष बचा हुआ भाग, 


+ एकएडड५९ 4६ किट इल्छतंपट ०६ त50४९८घ००३४ए 08. ३४ ए 
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(4 ६7+फम्मा--िल्लए, 


*) मध्य युग से सम्राट जो सामन्त-प्रथागत अधिकार थे उनका अवशिष्टांश, और 
(३। कानूती सिद्धान्तों द्वारा आरोपित कुछ विशेषतायें जैसे रुम्राट पद का शाश्वत होना 
अथवा यह सिद्धान्त कि सम्राट गलती या अपराध नहीं कर सकता [* 

सम्राट के अधिकारों का दूसरा आधार पालंमेंट द्वारा निर्मित कानून है। यदि 
एक और राजा के परम्परा-सिद्ध अधिकार कम होते गये हैं; तो दूसरी ओर उसके | 
कानून प्रदत्त अधिकार बढ़ते जा रहे.हैं। पालंमेंट द्वारा बनावा गया पत्येक नया 
कानून राजा के कर्तव्यों और अधिकारों में वृद्धि करता है जाता है, क्योंकि प्रत्येक 
कानून के कार्यान्ित करने का उत्तरदादित्व रुम्राद पर हो है। यदि पाल॑मेंट आज 
अभ'न उद्या्ों के राष्ट्रीकरण का कानून पास करनी है ते! उसका यह अर्थ होता है कि 
इन उद्योगों के प्रवन्ध का भार और अधिकार राजा के हाथों में आरा जाता है 

अस्तु, सम्राट के सावंजनिक अधिकार, उनका उद्गम स्थान चाहे जो कुछ हो 
तीन अकार के हैं अर्थात्‌ (१) कानून-निर्माण सम्बन्धी, (२) शासन सम्बन्धी, और (३) 
न्याय सम्बन्धी । कानून निर्माण, शासन और न्याय - राज्य के कार्यों के यही तीन 
भुख्य मेद या प्रकार हैं और सम्राट को इन तीनों ही के विष्रय में अधिकार प्राप्त हैं। 

सम्राट्‌ के कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार--कानून बनाने का अधि- 
कार सम्नाट सहित पालेमेंट को है। पालमेंट के दोनों सदना से पारित विधेयक८( 
सम्राट की स्वीकृति पाने के उपरान्त ही कानून बनता हैं, अन्यथा नहीं | स्त्रीकृति न 
देकर किसी विधयक्र को कानन बनाने से रोक देना सरुम्नाट का “निषेषाधिडारा 
( 2०७०८: ०: 7०८० ) कहलाता है। सम्राट पालेमेंट के अधिवेशनों को बुलाता 
की आज्ञा दे सकता है| सम्राट को स्वतः कानून बनाने का अधिकार नहीं हैं, परन्तु 
राजकीय उपनिवेशों (0:0फ7 ८०१००४८५) के लिये वह्‌ू कानून बना सकता है । 
स्वयं ब्रिटेन के लिये भी वह अधिनियम या आइंठं-काउन्सिल प्रचलित कर सकता 
है, पर कानून को भाँति ही लागू होने पर भी, यधथार्थड; दे कानून नहीं हैं। ये अधि- 
नियम दो प्रकार के होते हैं। इनमें से एक तो सरकारी कार्यवाही के नियम निर्धारित 
करते है जेसे सिविल सर्विस कमीशन द्वारा ली जानेवाली परीक्षाओं के नियम | दूसरे 
प्रकार के अधिनियम्‌ “स्टैट्यूटरी आस! (5:४:::०:८८ ०१०४४) कहलाते हैं 


“कानूनी सिद्धान्त के अनुसार राज-सत्ता अमर और निर्दाप हैं | ब्रिटेन में राजा 
के मरने पर कहते कि “राजा का स्वर्गंवास हुआ, राजा निरंजीबी हों, (798८ छएछट 5 
6८36. 7,०78 ४८ धंा८ ६778) अर्थात्‌ व्यक्ति विशेष राजा मर गये पर राज- 
तन्त्र की संस्था चिरंजीव बनी रहे | इसी प्रकार कानन की इृ्टि में राजा अपराध या 
दोष से परे हैं (८ कह 2८४७ (० 70 ज:७४९2 


्प ब्ंटिस संविधान 


बसतव में कानून हों है. पर सम्राट और उसकी काउन्सिल पार्लमेंट द्वारा दिये हुए 
अधिकार के अन्तगत ही इन्हें बनाते हैं, अपने स्वतन्त्र अधिकार से नहीं | 
. * शासन सम्बन्धी अधिकार--सम्राट के शासन सम्बन्धी अथवा कार्यकारी 


कुल 


8 धिकार ईनम्ने लिखित हैं :--. 
(१) रर्मी कानूनों को कार्यान्वित करने, शासन का संचालन करने और उसकी 


देख-रेख करने का अधिकार, े ० 
(२) पालमंट के कुछ कमचारियों को छोड़कर राज्य के सभी कर्मचारियों की 


नियुक्ति का अधिकार ओर न्यायाधीशों और कम्पट्रोलर तथा आडिटर जनरल 
(०१०४६ ५८८ 4४0 #ैप्त 770:-0०76:७) के अतिरिक्त सभी कर्मचारियों को पद- 
च्युत करने का अधिकार, 

(३) पालमेंट द्वारा निश्चित करों को वसूल करने और व्यय करने का अधिकार, 

(४) कम्पनियों और संत्रों के सज्ञटण के लिए आजश्ञपत्र (0088-६६: ०0४ 
“६९ ४9०४०४४०८) देने का अधिकार, 

(४) चर्च के पादरियों व कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा धार्मिक समाओं 
के अधिवेशन ((७४४०८० धं०४) करने का अधिकार, 

(६) उबर प्रकार की उप्राधियों और सम्मान प्रदान करने, विशेषत: लाइ 
(7. वे) बनाने का अधिकार 

(७) स्थल, जल तथा वायु-सेना के सर्वोच्च सेनापतित्व का अधिकार, 

(८) पररा'द्र-सम्पन्ध के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अन्य बातों के करने 
का अधिकार जसे विदेशों में राजदूत भेजना, अन्य देशों से आये राजदूतों को स्वीकार 
करना, सन्धि करना ओर युद्ध तथा शान्ति की घोषणा करना | 
न्याय सम्बन्धी अधिकार-सम्राट्‌ ही न्याय का भी खोत है। न्याय 


दम 
कौजदारी “ 


सम्बन्धी सभी कारुदाई रुप्राट ही के नाम से की जाती है जैसे फौजदारी मुकदमों में 
लिला जाता है कि सम्राट बनाम अमुक (८८ ए8, ४0 ४०06 $0) न्यायालय 
सम्रादू के न्यायालय कहे जाते हैं। सम्नाट्‌ को अपराधियों को क्षमा करने का अधिकार 
है। वह्‌ स्वयं कानून के ऊपर है, और किसी अपराध का भागी नहीं हो सकता 
(5० ६ :४5४579॥3 ०० काए02 8) ! या 
 मम्राद अर साम्राज्य--द्विटिश र प्रःट्‌ न केवल ब्रिटेन किन्तु कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, नी लेए 2, दक्षिणी अफ्रीका, पाकिस्तान आदि स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों 
3 किक भज यथा अन्न सतंत्र है, पर वह भी इन देशों से मिलकर बने 
५ 5] नामक रज्यतमूइ का सदस्प है और इस नाते ब्रिटिश-सम्राट की 
ता की पतीड़ रूप में स्त्रीकार करता है |  .: 








ब्रिटिश सम्राट 


सम्राट की वास्तविक स्थिति--ऊपर हम जिन साव॑जनिक अधिकारों का 
वर्णन कर आये हैं, कानून के दृष्टिकोश से वे समी सम्राट को प्राप्त हैं पर सम्राट स्वयं 
व्यक्तिगत रूप से उनका उपयोग या प्रयोग नहीं कर सकता | इन अधिकारों का प्रयोग 
उसे मंत्रिमंडल के परामर्शानुसार ही करना पड़ता है| यह ब्रिठटिंश संविधान की एक 
आधार-भूत अथा है। वास्तव में राजा और राजल में मेद है। ये अधिकार राजा के 
निजी अधिकार न होकर राजत्व या क्राउन (८:०७४) के अधिकार हैं। 

.._ राजत अथवा क्राउन का क्या अर्थ है ! क्राउनः का शान्दिक अर्थ राजमुकुट 
है जो किराजत्व का प्रतीक है। बिडनी लो, (5777८ए 7,09४) नामक लेखक ने 
कहा है कि क्राउन अथवा राजत्व कोई मूर्त वस्तु न होकर केवल “एक सुविधाजनक 
और कामचलाऊ कल्पना ( 2 ए0रएट्मांटा+ फछठःदंघर ॥ए.०६४7८४45 है? 
साधारण भाषा में हम ते हैं कि राजत्व का अर्थ है टी सर्वोच्च कार्य 
कारिणी संस्था अथव्रा कार्ययालिका | फिसी समय यह सर्वोच्च कार्ययालिका अकेले 
सम्राट्‌ ही से बनी थी, पर अब उसमें मुख्यतः मंत्रिमंडल का और गौर रूप से सम्राट 
का समावेश होता है। आजकल केवल सम्राट किसी भी सार्वजनिक अधिहार का 
उपयोग नहीं कर सकता | उसे सभी काम मंत्रियों की राय से ही करने पढ़ते हैं । 
सम्राट के तथाकथित अधिकार वास्तव में अन्न मंत्रियों ही के अधिकार हैं और वे ही 
सम्राट के नाम से इनका प्रयोग करते हैं | इसका कारण यह- है कि नवय॑ राजा अपने 
किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है | उसके नाम से किये जाने वाले अत्येक 
कार्य के लिए मंत्री लोग पालंमेंट के सामने उत्तरदायी होते हैं | यह नःप्द ही है के 
कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकता | अत- 
एव यदि मंत्री सम्राट के कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं तो निश्चय ही वे यह चाहेंगे कि 
राजा सत्र कुछ उन्हीं की राय से करे और अपने मन से कुछ भी न करे। यही हुआ 
भी है| सम्राट केवल वही करता है जो उसके मंत्री उससे करने को कहते हैं । 

अब हम इस वास्तविकता को लक्ष्य में रखकर सम्राट के पूर्ररर्शित अधिकारों 
पर पुनः दृष्टि डालेंगे कि उसकी व्यावहारिक स्थिति क्या है | 

जहाँ तक सम्राट के कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकारों की बात है, वे नगस्य 
से हैं। राजा को नाममात्र ही के लिए पालमेंट का अधिवेशन बुत नेब्ध्र<वा जिसनित 
करने का अधिकार है । वार्षिक आय-ब्यय के लेखे (००2०४) को मंजूर करने और 
सनिक अनशासन की व्यवस्था करने के लिए प/तमेंट का अति वर बुलाना अनिवार्य 
हू । पालमेंट की ५ वर की अवधि कानून द्वारा (पालमेंट ऐक्ट १६११) द्वी निश्चित 


है, ओर अधिवेशनों का विस्तार-काल पालंमेंट स्वयं ही निश्चित करती है। पालंमेंट 
क्‍ है 
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समय से पूर्व तमी भंग होती है जब्र प्रधान मंत्री इसके लिए. अनुरोध करे, अन्यथा « 
नहीं । रुक्षेप में, इन बातों के करने या न करने में सम्राट की इच्छा या अनिच्छा के 
हिए कई सपा हो नहीं है। पालमेंट अपना सब कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करती 
# , उसकी कार्यदाही से डीच में तो सम्राठ की इच्छा का संकेत करना भी निषिद्ध है 
कानून पर सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है, पर साधारणतया यह कहा जाता 
है कि अब स्वीकृति न देने का सम्राट का निषेधाधिकार (४०६५०) लुप्त हो गया हैं! 
इसका अन्तिम प्रयोग १७०७ ई० में सम्राशी ऐन ने किया था | दो सौ वर्षों से अधिक 
समय से काम में न आने के कारण कहा जाता है कि अब इस अधिकार का सम्राट 
द्वारा अयोग संवैधानिक दया के विरुद्ध होगा | यह विषय बहुत ही विवाद-ग्रत है 
ओर निश्चयात्मक रूप से यह कहना कि निषेघाधिकार अब मृत हो गया है कठिन 
है। कारण यह है कि समय-समय पर सप्राों और मंत्रियों ने ऐसी बाते कही हैं 
बिनसे यह प्रकट होता है कि निषेघाधिकार का अब भी प्रयोग असम्भव नहीं है। 
उदाहरणार्थ १८५६ ई० में सम्राही विक्‍्टोरिया ने यह धमकी दी थी कि यदि सप्राशी 
की सेना से पृथक्‌ सेना बनाने का कानून पास हुआ तो वह स्वीकृति न देगी। 
आयरलेंड का स्वराज्य-विषेयक जब १६१३-१४ में पार्लमेंट द्वारा पारित होने के 
निकट था वो अनुदार दल के लोग खुले तौर से कहते थे कि सम्राट को इस कानून 
पर अपनी स्व्रीकृति नहीं देनी चाहिये | यह निश्चित है कि साधारण परिस्थितियों में 
रुम्नाट द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग राजतंत्र को ही खतरे में डाल देगा, परन्तु 
राजनैतिक दलों में दीक विवाद और मतभेद के समय में हो सकता है कि सम्राट 
पर इसे प्रयोग करने का दबाव डाला जाय। ऐसा करने का परिणाम परिस्थितियों 
पर निमर है। अवैधानिक कार्य भी सफल होने पर परम वैधानिक सममभ लिया जाता है | 
कानून-निर्माण॒_विषयक अधिकारों ही की माँति सम्राद के शासन सम्बन्धी 
अधिकारों का भी हाल है। शासन का संचालन वास्तव द्वारा होता है । 
अधिकांश पदों की नियुक्तियाँ सिविल सर्विस कमीशन की राय द्वारा होती हैं और जो 
थोड़े से ऊँचे पद इस प्रकार नहीं भरे जा सकते, उनकी नियुक्तियाँ प्रधान मंत्री और 
अन्य मंत्री करते हैं। स्वयं मंत्रियों की भी नियुक्ति सम्राट अपनी इच्छानुसार नहीं 
कर सकता क्योंकि वह राजनेतिक दलों की परिस्थिति पर निर्मर है | अन्य शासना- 
बेफारों का भी यहां हाल है। परन्तु यह कहना कि सम्राट शासन विषयों में 
एकदम शत्पवत है, भूल होगी। विगत सम्राटों और उनके मन्त्रियों आदि के जीवन- 
रित्रों से यह अत होता है कि राजा एकदम प्रमाव-शूत्य नहीं है। सम्रार्शी 

 ऑडरपा के - वे प्रन्स अहइर्ट का छिद्धान्त था कि ब्रिटिश राज्य-व्यवस्था में सम्बस-” 

(शिष्ट स्थान हैँ । मन्‍्त्री किसो दल-विशेष के होते हैं और समेय-समय पर 
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हे पदासीन और पद-भ्रध्ट होते रहते हैं, पर राजा सभी दलों के ऊपर है और अपने 
पद पर आजीवन बना रहता है; इस कारण निप्यक्षता और राजकीय विषयों की 
जानकारी में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अत; उसे मन्त्रियों के कार्यों पर 
दृष्टि ने, आलोचना करने, उचित सुभाद देने अ!दिका अधिकार होना ही चाहिये 
प्राशि विक्‍्टोरिया ने आजीवन इसी सिद्धान्त के अनुसार चलने की चेघ्टा बी | पर- 
राष्ट्रननीति में उन्हें विशेष दिलचसी थी और उनका एक विशेष दृष्टिकोण भी था| 
स्पेन, जमनी और रूस के राजवंशों में उनकी कन्याएँ ब्याही थीं। अतः वे स्वभावत: 
यह चाही थीं कि इगलैन्ड और इन देशों में विरोध न हो | जब कोई पर-राष्ट्र-मन्त्री 
उनकी इस इच्छा के विख्द्ध जाना चाहता तो वे रोकती थीं। ऐसी ही बातों को लेकर 
उनमें और सुप्रतिद्ध ब्रिटिश पर-राप्द्र-सचिव लाई पामस्टन में कई बार मतभेद हुआ 
विक्‍्टोरिया मन्त्रियों की नियुक्ति में भी अपनी इच्छा मान्य कराने का प्रयत्न करती थीं 
उनके उत्तराधिकारी एडवड अध्टम ने इंगलेंड और फ्रांछ तथा रूस के बीच मैन्य- 
सन्धि कराने में प्रमुख भाग लिया था। जाजं पश्चम के विषय में भी यह प्रसिद्ध है कि 
आयरलेंड के साथ १६२२ ई० में समभोता कराने में उनका प्रमाव कार्यशील था | 
मुना तो यहाँ तक जाता हैं कि आयरलेंड में जो दमनचक्र चल रहा था उससे 
छ्लुब्ध होकर उन्होंने प्रधान मन्त्री लायड जाज से कहा कि मेरी आयरलेड की प्रजा 
का विनाश बन्द करो। यह सच हो या न हो, पस्तु जाज॑ पश्चम की आयरलैंड के 
साथ सहानुभूति सवंविदित है। १६३१ ६० में इंगलेड में 'राप्ट्रीोय-सरकारः उन्हीं की 
प्रेरणा से स्थापित हुईं। उनके पुत्र एडब्ड अधष्टम थोड़े ही समय राजा रहे, परन्तु 
अरनी प्रजा के दीन वर्गों के प्रति सहानुभूति के कारण लोग उन्हें लोक-सम्राट! 
(?०००/०६ ॥४०६) कहने लगे थे। इन सच से प्रकट होता है कि सम्राट का देश 
के शासन पर प्रभाव नगर्य नहीं है | 
न्याय की समस्त कार्यवाही राजा के नाम से होती है, पर इसका यह अर्थ न 
समझना चाहिये कि वह न्याय में किसी प्रकार का हस्तक्तेप कर सकता है। सम्नाज्ञी 
बिक्टोरिया जब्र-तब न्यायालयों के निणंयों की भी आलोचना करती थीं कि वे आवश्यकता 
से अधिक कठोर अथवा दयापूर्ण थे | एक बार जन्न एक व्यक्ति जो उनकी हत्या करने 
के प्रयक्ष में पकड़ा गया था, न्यायालय द्वारा पागल करार देकर छोड़ दिया गया, तो वे 
बहुत अप्रसन्न भी हुई थीं । पर इससे अधिक वे कुछ नहीं कर सकी | रुप्राट को अपराधियों 
को छमा प्रदान करने का अधिकार है, पर इसका भी अबोग वे गहमन्त्री (077८ 
($८८:८७३४॥ के परामशरतिसार ही करते हैं | इसका विशद्‌, स्प्टॉकरण १६२० ई० 
.में हुआ | उस समय आयरलैंड का स्वातन्तथ-आन्दालन चल रहा था और सुप्रसिद्ध 
आइरिश देश-भकत मैकल्विनी जेल में भूख-दड़ताल कर रहे थे। वे जत्र मुमुषु दशा का 


है.  अऋरू “कारक, उ्कन्‍लल कक. | का 
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पहुँच गये तो कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने सुम्नाट से क्षमा-प्रार्थना द्वारा उन्हें मुक्त करा -_ 
के उनका जीवन बचाना चाहा | कुछ ऐसी बातें कही गई जिनसे यह भ्रम फैला कि 
. शज्राट ज्षमाधिकार का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। इस पर सुप्रसिद्ध 
राजनीतिछ बालफोर (0४४, 820०८) ने “टाइम्स! में एक पत्र प्रकाशित करके 
स्थिति को स्पष्ट किया कि क्षमाधिकार का प्रयोग मन्त्रियों के परामर्शानुसार ही होता 
है और उसमें भूल-चूक हो तो उसके लिये मन्त्र ही उत्तरदायी भी होते, हैं । 
इन सब बातों का निष्कर्ष यह निकला कि वैधानिक नियमों ओर कानूमतों के 
द्रनुनार आजदिन ब्रिटिश सम्राट अपने कानून-वर्णित अधिकारों का प्रयोच नहीं कर 
सकता | थे अधिकार मन्त्रियों के परामर्शानुसार अथवा, सीधी भाषा में कहा जाय, तो 
मंत्रियों द्वारा ही प्रयुक होने हैं। पर यह सब्र होते हुए भी सम्राट का राज्य कार्यों पर 
कुछ न कुछ प्रमाव अवश्य पड़ता है | इस प्रभाव का मूल कया है ! 
ब्रिटिश संविधान के, वास्तविकता की दृष्टि से, प्रथम व्याख्याता बेसॉट, 
(585.:2५०४) का कहना है कि सरुख्ाद को आज मी तीन श्रषिकार प्राप्त हैं। वे हैं: 
गँउ्यरपों में सार देने का अधिकार, उचित कार्यों में प्रोत्साहन देने का अधिकार, और _ 
अनुचित कार्य में चेतावनी देने का अधिकार | बेगॉट के मतानुसार किसी बुद्धिमान 
सम्राट के लिए इनके अतिरिक्त अन्य किसी अधिकार की आवश्यकता ही नहीं है |” 
बात एक प्रकार से ठीक ही है। मंत्रियों का यह कतंव्य है कि वे अपने सभी 
की स्वीकृति और हस्ताक्षर लें। किसी भी निर्णय पर हस्ताक्षर करने ' 
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के उहले ल्प्राट मंत्रों से उसका स्पष्टीकरण और कारण माँग सकता है, और अन्य 
प्रकार से निर्णय करने का सुझाव उपस्थित कर सकता है। यदि राजा वयोवृद्ध और 
पं ०६० हा 


अदुभत्रः हुआ, ते मन्‍्त्री सहसा उसकी बात की उपेक्या नहीं कर सकता | राजा का उच्च 
पद, बंश-गौरव, लोकग्रियता आदि बातें मंत्री पर प्रभाव डालती ही हैं। अतः बुद्धिमान 
और अनुमबी राजा के लिए मन्त्रियों के निर्णयों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करा लेना 
असम्भव नहीं है | पर इस बात को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देना चांहिये। 
अन्तिम बात यह है कि मंत्री यदि अपना निर्णय न बदले, तो राजा उसे बाध्य नहीं 
कर सकता | आज दिन राजा और मंत्रियों के प्राचीन सम्बन्ध का विपर्यय (उल्टा) हो 
गया है। पहले मन्‍्त्री लोग सलाह दिया करते थे और राजा निर्णय करता था ; आज 
राजा का काम सलाह देना मात्र रह गया है और निर्ण॑य मंत्रियों के हाथ में है । 

_ ब्रिटिश सम्नाट की लोक-प्रियता--इस प्रजातंत्र के युग में भी ब्रिटेन में 
सप्नाद-पढे जड़ा हो लोक-प्रिय है। यह बात थोड़े ही समय से हुई है। अठारहवीं शताब्दी 
के उत्तराध और उल्योसवों के पूर्वाध में तो बह हाल था कि जब जाज तृतीय, जाज-- 
चतुर्थ अथवा विलियम चतुर्थ सरीखे सम्राट लन्‍्द्न को गलियों में निकलते थे तो उन 


|, + 


ब्रिटिश सम्राट पप्‌ 


कारण सुज्ाट का उच्चपद, प्राचीन वंश तथा उसका समी प्रकार के हस्तत्तेप से तटस्थ 
रहना है। अ्रतः आज सप्राट्‌ ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रतीक बन गया है । कहा 
गया है कि सप्नाट्‌ वह स्वर्ए-दंबय था रेशमी सस्ती है. जो साम्रज्य के विभिन्न भागों 
को एकत्र जबड़े हुए हैं | 

(६ ५ ) सम्राट स्थल, नो तथा वायु सेना का प्रधान सेनापति है| सरकारी कपै- 
चारी उसी के भृत्य कहे जाते हैं। सैनिक तथा अन्य कर्मचारी उसके प्रति राजभक्ति की 
शपथ लेते हैं। अतः सम्राट के द्वारा व्यक्तिगत भक्ति और वफादारी क। भाव परिपुष्ट 
होता है |, 

( ६ ) सभी देशों में राज्य के एक प्रधान की आवश्यकता होती है। विशेषत: 
संसदीय शासन ग्रणाली वाले दैशों में तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता | ब्रिटेन 
में राजा ही इस हैसियत से काम करता है और पाँच-सात वर्षों के लिए चुने हुए किसी 
राष्ट्रपति की अपेक्षा वह इस कार्य के लिए कहीं अधिक उपयुक्त है । 

५. / ब्रिटिश सम्राद-पद की दासपक्षीच आलेचन तोचना--प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की 
सरीखे वामपक्षीय (समाजवादी) विचारकों ने ब्रिटिश सम्राट और उसकी स्थिति की बर्ग- 
विभेद्‌ के इष्टिकोश से आलोचना करके यह दिखाने का अयत्न किया है कि सम्राट 
वास्तव में निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है, किन्तु राब्य के एक राजनेतिक दच्च--अदुदार दल . 
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((.0956:ए४ ४४८ 09::ए)--के साथ उसकी प्रच्छुन्ष रूप से सक्रिय 
हैं । यह सहानुभूति जब-तन्र पक्तपातपूर्ण दज्ञ से अकट मी हो जाती है। साधारण 
परिस्थितियों में इससे चाहे विशेष हानि न हो, पर संकटकालीन स्थिति में इससे प्रजा- 
तन्‍्त्र को खतरा हो सकता है| 

लास्‍्की का कहना है कि जन्म और शिह्ला दोनों ही के विचार से सम्राट अनु- 
इ:६ वातावरण ही में रहता है। उसके मिलने-जुलने वाले, और मन्त्रियों के अतिरिक्त 
अन्य समी सलाहकार उच्च और घनिक वर्गों के ही लोगों में से होते. हैं.।. साधारण 
डन-समुदाय के लोगों से मिलने-डुलने और विचारों का विनिमय करने के लिए उसे 
कोई अवसर नहीं मिलता | इस दशा में यह अनिवार्य है कि उसकी विचारघारा उच्च- 
वर्गीय तथा अनुदार हो | जाज तृतीय के समय से अब तक के सभी स्म्राट्‌ लास्की के 
कथनानुसार, अनुदारू और साम्राज्यवादी मनोदृत्ति के रहे हैं। 

यह होते हुए भी यदि ब्रिटेन में अभी तक राजतन्त्र सफल रहा है तो उसका 
एक मात्र कारण यह है कि सम्राट अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता ]._ सम्नाद की 
इस प्रकार की तटस्थता इस कारण संभव रही है कि देश की दोनों प्रधान राजनैतिक ' 
दलों के बीच मौलिक जातों में मतैक््य रहा है। पर यदि कभी इन दलों में तीव्र मतभेद 
हो और उनमें से एक अपने प्रतिपद्दी दल के विरुद्ध सम्राट्‌ की सहायता का प्रार्थी हो, 
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यह तटस्थता कदाचित्‌ बनी न रह सकेगी। १६१०-११ ई० में ला्ड स सभा के हर 
सुधार के प्रश्न पर इस प्रकार की परिस्थिति लगभग उत्पन्न हो गई थी और कदाचित 
१६३१ ई० में राट्रीप सरकार के निर्माण के अवसर पर भी कुछ ऐसी ही बात थी | 

| सम्राट्‌ के पास कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण अधिकार हैं जिनका वह अपने विवेकानुसार_ 
कर सकते हैं हैसे पान मंत्री को चुनना, कानूनों पर स्वीकृति देना यान देना, 
क्‍ के कं“ भी समत्र नज्ञ करके नये चुनाव की आज्ञा देना आदि। साधारण 
प्र० ८ पह हैं के सन्नाट्‌ इन अधिकारों का प्रयोग भी मंत्रियों के परामर्शानुसार 
करे, पर एक सिद्धांत यह भी चल पड़ा है कि सम्राट संविधान का संरक्षक है न्‍्श्ौर इस _ 
कारण उद्दे मंजियों के किसी भी क्रान्तिकारी प्रस्ताव पर तब तक स्वीकृति न देनी 
चाहिये जुरु तक उसे यह निश्चय न हो जाय कि देश की जनता उस प्रस्ताव का समर्थन 
करती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित किसी भी बढ़े 
परिवतन को स्वीकार करने के पहले सम्राट उससे कह सकता है कि वह पहले एक 
नया चुनाव लड़ कर और उसमें विजयी होकर जनता के समर्थन का प्रमाण दे, तभी 
उस अरस्ताव पर स्व्रीकृति दी जायगी अन्यथा नहीं। १६१० ई० में ला्ड स सभा के 
प्रश्न पर जाजे प्रचन ने वही किया था | अब विचारणीय बात यह है 'कि सम्राट की 
इस प्रकार की माँग से लेबर पार्टी जैसी प्रगतिशील पार्टियों ही के कार्यक्रम में बाधा 
पड़ती है क्योंकि अनुदार दल वाले एक तो परिबर्तन करना चाहते ही नहीं और दूसरे 
उनके द्वारा किये गये परिवर्तनों में सम्राट कभी कोई बाघा नहीं डालता | 

इसी प्रकार रुम्नाट यघान मंत्री की नियुक्ति के विष्य में भी संकटकालीन परि- 

शिशतियों सें अपने विशेषाधिकार का पच्ुयातपूर् प्रयोग कर सकता है। लास्‍्की ने 
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१६३१ ६० में राष्ट्रीय सरकार के निर्माण का उदाहरुण दिया है। इस समय मजदूर 
दल की सरकार पदारूद थी और रामसे मैकडानह्ड, मंत्री थे। आर्थिक संकट के निरा- 
करण के उपायों के विषय में मतमेद होने के कारण मजदूर दल दो ठुकड़ों में बँट गया 
जिनमें एक जो अपेक्ताकृत छोटा था, रामसे मैकडानल्ड के साथ रहा और दूसरा अधि- 
कंशि भांग मिस्टर हंडरसन के नेतृत्व में उनके विरुद्ध | इस परिस्थिति में अपना बहुमत 
न होने के कारण रामसे मैकदनल्‍्ड को इन्तीफा देना पड़ता परन्तु सम्राट जाज॑ पंचम ने 
अपने प्रभाव का प्रयोग कर रामसे मैकडानल्ड बो राष्ट्रीय अर्थात्‌ सवंदलीय सरकार 
बनाने का परामशं दिया और अनुदार दल से उनका साथ देने का अनुरोध किया। 
इस वियय में मिस्टर हंडरसन से जो मजदूर दल के बड़े भाग के नेता थे, कोई परा- 
मश नहीं लिया गया। लास्‍्की ने सुम्राट को इस चाल को “राजमबन द्वारा की हुई _ 
कत्ति (3.233९6 ८४०४ ७००) और अवैधानिक कहा है। रामसे मैकडानल्ड ._.. 
के पदत्याग करने पर या तो सम्राट को विपक्ी दल ( अनुदार दल ) से पदग्रहण करने 
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को कहना चाहिये था, या यदि स्वंदलीय या राष्ट्रीय सरकार ही बनानी थी, तो मिस्टर 
हंडरसन की भी राय लेनी चाहिये थी 

संक्षेप में लासकी की आलोचना का सारांश वह है कि आजकल की परिस्थितिय 
में सम्राट को तथा-कथित तटस्थता का रहना कठिन है! अटेन का मजदूर दल वर्ग 
स्वार्थ के आधार पर बना है और उसका पैडीयल तथा रुखत्तिशाली वर्ग से विरोध है 
सम्राट स्वयं सम्त्तिशाली वर्ग का ही है और उसकी सद नभृूति स्वमातवततः उसी के साथ 
है| उसके हाथ में कुछ महत्त्वपूर्ण बिशेषात्रिकार हैं ही और वह उनका प्रयोग इस 
भाँति कर सकता है और कर चुका है कि जिससे मजदूर दल के कार्यक्रम की पूर्ति में 
अड़चन और बाघा पड़े। सम्राट का निजी सेक्रेटरी, राजभवन के उच्च कर्मचारी, 
सेनाओं के अध्यक्ष, कैन्टररी के लाट-पादरी (<:४० ७: ) आदि रुम्राद के 
सलाहकार हैं और ये सब्र उच्च तथा अनुदार वर्ग के लोग हैं। इन मत्र कारणों से रुमूाट्‌ 
ओर उसके अधिकार आज भी प्रजातंत्र की प्रगति में खतरा उत्चन्न कर सकते हैं । 

लास्की की आलोचना का मृल्यादहुन--_ग्त्री की आलोचना सर्वथा तथ्य- 
रहित न होने पर भी अतिरंजित और अतिशयोक्तिपूर्ण है। उन्होंने तिल का ताड़ 
बना दिया है। वर्मीय दृष्टिकोण से देखने के कारण उनकी दृष्टि में सम्राट का पद 
भयावह बन गया है जब कि वास्तव में सम्राट का हस्तक्षेत्र उत्तशोत्तर कम ही द्वोता 
जा रहा है | लास्की के यह सब लिखने के उपरांत १६४६-१६४१ तक मजदूर दत्त 
एक बड़े बहुमत के साथ सत्तारूद रहा और इस बीच में उसने अनेक ०इच्दपृर्ण उद्दो 
का राष्ट्रीरण क्या और ला् स सभा के अधिकार पहले की अपेक्षा भी 
दिये | इन कार्यों के विरोध में अनुदार दल और सम्राट का कोई भी पड़यन्त्र देखने में 
नहीं आया | समाट यह बात कमी नहीं भूल सकता कि अनैधानिक तथा ऋप्रज्ञानन्त्रीय 
ढंग से कार्य करने का फल राजसंस्था के लिये घातक होगा | अतएव इस बात की संभा- 
वना बहुत कम है कि कोई सम्राट राजनैतिक दलबन्दियों के चक्कर में पड़कर अपना 
और अप॑ने उत्तराधिकारियों का भविष्य खतरे में डालेगा | हमारे पास यह विश्वास करने 
का भी कोई कारण नहीं है कि अनुदार दल यजातंत्र का विरोधी हैं। उसकी और मज- 
दूर दल की प्रजातांत्रिक विचार-घाराशओ्रों में अंतर हो सकता है, पर यह कहना कि अनु- 
दार दल प्रजञातंत्र को उलव्ने में राजा के साथ पडयंत्र करेगा, एक अनर्गल सी बात है | 


अभ्यास 


१. ब्रिटिश सम्राठ-पद के उत्तराधिकार-सम्बन्धी नियमों का वशन करो। ज्येष्ठा- 
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२. ब्रिटिश सम्राट्‌ राज्य करता है, पर शासन नहीं |! इसका स्पष्टीकरण 


अथवा 

“ जिटिश सम्राट के अधिकारों का वर्णन करो | इन अधिकारों के विषय में उसकी 

वास्तविक स्थिति क्या है ? 
“एफ कछएंड)) जिताए हह075 पर त0905 90६ 280४८४7. 00282. 
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“३. “राजत्! (०७7) और सम्राट में क्या अन्तर है ! सम्राट के अधिकार 
5ढने जा रहे हैं, परन्तु राजत्व के अधिकारों की निरन्तर वृद्धि हो रही है'--कैसे ? 
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“४. ब्रिटेन में सुप्नाट्‌ पद की लोकप्रियता के क्या कारण हैं !? 
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४. ब्रिटेन में सम्राट पद के स्थायित्व के कारखों पर प्रकाश डालो | 

ह7 फल: फ़ए5 4$ 772 एग0॥क0॥ए पड! ६0 फन्तद्वांत 2 ४ए त065 ३६ 
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६. लास्की के मतानुसार ब्रिटिश सम्राट्‌ निष्पक्ष वैधानिक अध्यक्ष मात्र नहीं 
है किन्तु राजनीति पर उसका पर्यात प्रभाव रहता है जिसका प्रयोग बहुधा अनुदार दल 
के पह में होता है | इस मत का आलोचनात्मक स्पष्टीकरण कीजिये | 

[.888 |28 5्यांत धारा ह४९ 8 व ए70737९0 48 ॥0 मल्पान्रो. ८०म३पंतता 
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आजकल प्रिवी काउन्सिल का पहिले वाला महत्त्व नहीं रह गया है पर फिर 
भी वह कई आवश्यक कार्य करती है 


प्रिदी काउन्सिल के सदस्यों की वर्तमान संख्या ३३० के लगमग है 
सदस्यों में कैन्टरनरी और याके के आर्कत्रिशप, लन्दन के व्रिशप, लाइंसभा वाले 
६ न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यावादिकारी, कामन्‍्स सुभा का स्पीकर, स्वराज्य प्रात 
उपनिवेशों के प्रधान मन्त्री, ब्रिटेन के सभी भूतपूर्व और वर्तमान मन्त्रिमण्डलों के 
सदस्य आदि सम्मिलित रहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे सदस्य मी होते हैं 
जो विद्या, कला, विज्ञान या अन्य ज्षेत्रों में अपनी झय'ति के कारण प्रिवी काउन्सिल 
की सदस्यता से सम्मानित किये गये हैँ। भारत से सर तेज बहादुर सप्र और 
ओनिवासशात्री इसी प्रकार से प्रिवीकाउन्सिल के सदस्य थे। प्रिवी काउन्सिल 


के सदर्स्या के नाम के पहिले (राइट आनगेड्िल! ( परम माननीय ) उपाधि जोड़ दी 
जाती है | 


पूरी प्रिवी काउन्सिल छा अधिवेशन केक्‍ल सम्राट के राज्यामिषक के समय 
अथवा एकाघ ऐस हा महत्वपूर्ण अ्रवसरों पर होता है| पर काउन्सिल की गणपूरक 
संख्या ( (१४०४००१ ) केबल ३ हैं, अर्थात्‌ ३ सदस्यों के उपस्थित रहने पर भी नाम 
के लिये प्रिवी काउन्सिल की बैठक समझी जाती है! इस संक्तित रूप में प्रिवी 
काउन्सिल की प्रति वर्ष कई बेटकें होती हैं । उनमें ५-६ सदस्य ही उपध्थित रहते हैं । 
काउन्सिल के लाई प्रेसीडेन्ट, क्वकक, और दो-तीन मंद्री जिनके विमार्गों का कार्य 
काउन्सिल के सामने आने वाला द्ोता है--साधारणतया इतने ही सदस्य प्रित्री 
काउन्सिल की वेठकों में आया करते हैं । 


साधारणतया प्रिवी काउन्सिल इन बैठकों में “अ्रा्ड्स-इन-काउन्सिल' और 


जज, नि हक 


स्टैट्यूटरी आइंसे! बनाने अथवा उन पर स्वीकृति देने का काम करती है ((सप्रोट कै 

कानुन-निर्माण-सन्बन्धी अधिकारों में हम आइस-इनका-उन्सिलें' और 
स्टैट्यूटरी आइंस की व्याख्या कर आ है [व उरनियम और नियम हैं जोवातो 
सरकारी कार्यवाही के संचालन के सम्बन्ध में या उयनिवेशों के लिये कानून के रूप में. 
बनाये जाते हैं | इनकी विशेषता यही है कि इनका निर्माण पार्लम्रेंट द्वारा न होकर 
कार्यपालिका (85८८०४४८) के द्वारा होता है। प्रिवी काउन्सिल इन नियमों-ठप- 
नियमों को बनाती नहीं, किन्तु उन पर अपनी केवल स्वीकृति देती है। बनते तो वे 
विभिन्न शासन-विभागों में हैं, और प्रिवी काउन्सिल की स्वीकृति मी एक रस्म ही के 


तरीके से बिना किसी वाद-विवाद के दे दी जाती है, पर बिना इस स्वीकृति के वे 
प्रचलित नहीं होते | 





६२ ब्रिटिश संविधान 


. मंत्री और अन्य उल्चाधिकारी प्रियी क!उन्सिल ही के सामने अपने पद की 
० दें 





जते आर अधिकार-मुद्रा (5०४-५ ०६ ०#८०) पाते हैं । 
। कुछ अन्य महत्तपूर्ण कार्य करने के लिए ग्रिवी काउन्सिल की स्थायी कर्मेवियाँ 
थार हैं | इनमें सबसे विख्यात प्रिवी काउन्सिल की न्याय समिति ( [कल॥! 
':्य4 ४० 5 पड ऐडए७ए (०८८८: ) हैः यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ 


3पनिदेशें और कुछ हृद तक स्वराज्य ग्राप्त उपनिवेशों) से आई हुई अपीलों का अन्तिम 
निगय करती है। १६४७ के पूर्व भारत से भी इसके पास अपीलें आया करती थीं । 
“ #वी काउन्सिल और मत्त्रिमए्डल में भेदू--मंत्रिमएडल दा कैबिनेट 
श्रिबा काउन्तिल का एक भाग मात्र है । दोनों में अन्तर यह है कि यद्यवि मंत्रिमएडल 
श्र 


है 5 व 


प्रचेक सदस्य प्रिवी काउन्ठिल का सदस्य होता है, पर इसका विलोम सदस्य नहीं 
/ अर्थात्‌ प्रेवी काउन्सिल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता । 
डी काउन्सिल मंजिमंइल की अपेक्षा आकार में बड़ी है | मंत्रिमंडल में वर्तमान 
हैं, पर प्रिवी काउन्सिल में न केवल इस समय के, किन्तु पहले के भी 
7 कितने ही अन्य लोग भी सम्मिलित रहते हैं | 
क्‍ . सन्त्रि समुदाय (१४07507ए) 
पहल काउन्शिल और मंजिमसइल प्रकार प्रिव्वी काउन्सिल और मे में भेद है उसी कार मंत्रि 
समुदाय या मिनिस्द्री (१:०:६:७) और मंत्रिमरडइल में भी भेद है।बात यह है 
के मंत्रयों में भी पद-मेद हैं। ककया डल के सदस्यों का दर्जा साधारण मंत्रियों की 
अपेन्षा अधिक ऊँचा और महत्वपू है। 7 ह का 
द्रिटेन में सब मंत्रियों की संख्या लगभग ६०-७० है। इन सबके समूह को ही 
जितमुदाय कहते हैं | पर इनमें के लगभग २० -२२ मंत्री ही मंत्रिमंडल में सम्मि-- 
शत किये जाते हैं। इस प्रकार मंजिसरुदाय भी मंत्रिमंडल की अपेक्षा आकार में 
परधिक बढ़ा है | मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रि-समुदाय में सम्मिलित हैं, .पर 
तर समुदाय के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते । क्‍ द 
न॑-बै-ससुदाय के सदस्य ४ व्यों में विभाजित किये जा सकते हैं अर्थात्‌- 

(१) वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य और शासन विभागों के अध्यक्ष हैं, 
से हे उचिव, अर्थ सचिव, पर-राष्ट्र सचिव, शिक्षा मंत्री, साह्ध्य मंत्री, श्रम मंत्री 
बाद | 
(२) वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य तो माने जाते हैं, पर विभागाध्यक्ष नहीं 
हैँ जेसे, लाई चान्सलर, प्रिवी काउम्सिल के लाई श्रेसीडेंट, लार्ड प्रिवी सील इत्यादि | 
इन्हें विद्ञग रहित मंत्री ( +०-चेट[४:प्र वध] +44075६65६ ) कहा जाता हे। 

(६ / मनेमंइर्ड|ब कोटि के मंत्री ( १४65८75 ०६ ०६४०८६ /2 7 )॥ 
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ये मंत्री श/ःसन विभागों के अध्यक्ष होते हैं, परन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं। अत: 
इन का मंत्रिमंइलीय कोटि के मंत्री! नाम भ्रामक-सा है, और सार्थक नहीं, परन्तु यह 
नाम ब्रिठेन ही में नहीं किन्तु भारतीय मंत्रिमंडल में भी प्रचलित हो गया है। अस्तु, 
ये मंत्री विमागाध्यक्ष होते हैं और अपने विभाग सम्बन्धी, तथा जच-तब्र अन्य विभाग 
संबन्धी आवश्यक बातों को भी मंजिसंडल के सामने विचारार्थ मेज सकते हैं। जब 
उनके विभाग संबन्धी बातें मंजिमंडल _के विचाराधीन होती हैंतो ये मंही उसको 
बैठकों में विशेष्र रूप से बुला लिये जाते हैं, पर अन्यथा उन्हें मंत्रिमंडल की पैठकों में 
भोग लेने का अधिकार नहीं होता | पालमेंट के तमने ये ऋपने विभाग संबंधा बातों 
के लिए उत्तरदायी होते और प्रस्तुत प्रश्नों का उत्तर देते हैं । 

7० (७) राजकीय मंत्री :५४:८:5८८८५ ०४ 55४६८) | राजकीय मंत्रियों का स्थान 
मत्रियों ओर संसदीय सचिवों के बीच का, अर्थात्‌ हमारे देश के उपमत्रियों ((०७०६ए 
८४7750०:४७) की भाँति का है। राजकोय मंत्री का पद अपेक्षाकृत नया हैं और 
द्वितीय महायुद्ध के दिनों में प्रचलित हुआ | राजकीय मंत्री कुछ ही विभागों में पाये 
जाते हैं जैसे अर्थ विभाग (7:०४५प:७), व्यापार विभाग (80850 ०६ 7:०४००), 
ओपनिवेशिक विभाग, वैदेशिक विभाग, स्काटलैंड सम्बन्धी विभाग इत्यादि | राजकीय 
मंत्री अधिक कार्यमार वाले विभागों में ही नियुक्त किये जाते हैं जिससे वे उक्त विभागों 
के कार्य के कुछ भागों का भार अपने ऊपर ले कर विभागाध्यक्ष मंत्री का बोक हलका 
कर दें | उदाहरणार्थ व्यापार विमाग (90250 ०६ 7४86०) के राजकीय मंत्री 
का मुख्य कार्य ब्रिटेन के वैदेशिक व्यापार को प्रोत्साहन देने का है। राजकीय मंत्री 
प्रच्क्ष रूप से पालमेंट के समक्ष उत्तरदायी नहीं होता | पूरे विभाग का उत्तरदायित्व 

भपरचारिक रूप से विभागाध्यक्ष मंत्री ही पर होता है | 
(५४) संसदीय उपसचिव या पालंमेंट सेक्रेटरी लोग (एऐब्लबरधारटाा4इ5ए 

5८८:८६४४४८७) । ये विभागाध्यक्ष मंत्रियों के सहायक होते हैं । प्रत्येक विभागाध्यक्ष 
मंत्री की सहायता के लिए एक या अधिक संसदीय सचिव रहते हैं | इनका मुख्य काम 
यह हैं कि मंत्री संसद के जिस सदन का सदस्य न हो, उसमें उपस्थित रहने पर ये 
उसका प्रतिनिधित्व करें और उसके स्थान में प्रश्नों के उत्तर आदि दें | 

ओपचारिक-दृष्टि से संसदीय सचिव मंत्री नहीं कहे जा सकते, और वैधानिक 
रूप से उन्हें कोई अधिकार भी नहीं प्राप्त हैं। यह प्रत्येक मंत्री पर निभर है कि अपने 
संसदीय सचिव को शासन संबंधी कोई अधिकार दे या न दे | कुछ मंत्री उन्हें शासन 
_ कार्य में कोई भाग नहीं देते । विभागों के स्थायी सचित्र (ए८इणथ्ा८प८ 
6:८८८८४८०) और अन्य उच्च कर्मचारी भी यह नहीं पसन्द करते कि सरकारी 
फाइलें संसदीय उपसचिव के हाथ से होती हुई मंत्री के पास जाय॑, क्योंकि यदि 


फ्री 


संसदीय लचिय उ॒ईचारिपों के सुझाव के विरुद्ध कोई नोट लिख दे, तो उन्हें उसे भी 
समझना पढ़ता है और इस प्रकार उनका काम बढ़ जाता है। 

परन्तु भी हृबंट मारिसन का मत है कि संसदीय सचिवों को इस प्रकार शास- 
नाविकार से बंचित रखना उचित नहीं। उनकी राय में संसदीय सचियों को तीन 
प्रकार के अधिकार दिये जा सकते हैं और दिये जाने चाहिये अर्थात्‌: (१) फाइलें व 
सरकारी कागज-पत्र, यदि उन्हें विशेष रूप से शुप्त रखने की आवश्यकता न हो वो, 
संसदीय सचिव के हाथों से होकर ही मन्त्री के पास जाने चाहियें जिससे वह उन्हें पढ़ 
कर उन पर अपने सुझाव दे सके; (२) अपेक्षाकृत कम महत्त्व के विषय संसदीय सचिव 
के निर्शय पर छोड़ दिये जाने चाहिये। इनमें जिस किसी विषय में वह आवश्यक 
सममे, मन्त्र का परामश भी ले लेगा; (३) विभाग के स्थायी कर्मचारियों के साथ 
मंत्रियों की जो परामशं-गोष्ठियाँ या सम्मेलन हों उन में जहाँ तक संभव हो, संसदीय 
सचिवों को भी उपस्थित रहने का अवरुर दिया जाना जाहिये जिस से उच्चतर उत्तर- 
दादितों के लिए उन का प्रशिक्षण होता रहे | श्री मारिसन के मतानुसार इन अधिकारों 
को संसदीय-सचियों को देना ही चाहिये जिससे वे अपने को अनावश्यक या नगस्य न 
303 (६ ) राजसदन के ५ मुख्य कमेचारी भी जिनमें कोषाध्यक्ष, कामट्रोलर, 
बाइस-चेम्बरलेन रूम्िलित हैँ मन्त्री ही सममे जाते हैँ | 

सन्त्रिमण्डल् के मुख्य सदस्य--मन्त्रि समुदाय के इन ६०-७० के लगभग 
मंत्रियों में से कुछ थोड़े से लोग मंत्रिमरडल की सदस्यता स्वीकार करने को ग्रधान- 
मन्‍्त्री द्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं । कौन-कौन मन्‍्त्री मन्त्रिमएडल में रखे जायँँगे--- 
यह सर्वृथा प्रधानमन्त्री ही की इच्छा पर निर्भर नहीं है। कुछ मंत्रि-पद इतने महत्त्वपूर्ण 
हैं कि उनके धारण करने वालों को मन्त्रिमएदल् में अवश्य ही सम्मिलित करना पड़ता 
_है। ये निम्नलिखित हैं :--- 
है? ) फ़्ट लाड आफ ट्रेज़री ( यह प्रधानमंत्री ही होता है 
(२) अर्थमंत्री ( चान्सलर आफ़ इक्सचेकर ) 


हक 
(४) लाड येमीडेश्ट आफ़ दि काउन्सिल 


| 
# (मिनिस्टर आफ हिफ़ेंन्स ) 

० में बनाया सया। इसके पहले तीनों सेना- 
८ लाइ आफ़ ऐडमिरल्टी ( नो सेनाध्यक्ष ) सेक्रेटरी- 
घ्यक्ष), और सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार एयर ( वायु 


#॥ नल का ध्ज, 


( ७ ) स्वास्थ्य मंत्री ( मिनिस्टर आफ़ हेल्थ ) 

(८ ) व्यापार मंत्री ( प्रेसीडिएट आफ़ बोड आफ ट्रेंड ) 

(६ ) परराष्ट्र मंत्री ( विकेटएें आफ़ स्टेट फ़ार फ़ारेन अफेयर्स ) 

( १० ) गृह मंत्री ( सिक्केटरी ) 

(११ ) औपनिवेशिक मंत्री ( सिक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार कालोनीन ) 
(१२) सेक्रेटरी श्राफ़ स्टेट फ़ार कामनवेल्थ रिलेशन्स 


इनके अतिरिक्त कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन्हें, सत्रंदा तो नहों, परन्तु बहुषा मंत्रि 
मश्डल में सम्मिलित किया जाता है। थे हैं-न्काटलैरड के मन्त्र मेजेटगी आर स्टेट 


कर स्का कट) परिवहन (ट्रान्सप'ठ। मंत्री, अम (लेबर) मंत्री, शिक्षामं गो | तीसरे स्थान 
में चार-छः ऐसे भी मंत्री होते हैं जो कभी-कभी मंत्रिमंइल में उम्मिलित होते हैं और , 
कभी नहीं जैसे पोस्टनास्टर जनरल, फुम्ट मितिस्टर अफ बस इत्यादि | का 

मुंजिमुंइल के सदस्यों की संज्या निप्त्र नहीं है| वह आवश्यकतानुसार घटती- 
. बढ़ती रहती है | साधारणतया मंत्रिमंडल में २० से २३ के लगभग सदस्य होते हैं।:.. 
परन्तु १६५१ के श्री चचिल के मन्त्रिमंडत में केवल १६ सदस्प थे ओर जून शहर: 
में मन्त्रिमंडल के सदस्यों की संख्या श्ण थी | 

मन्त्रिमटडल का संगठन 

नये मन्त्रिसण्डल का निर्माण--प्रधान मनन्‍्त्री की नियुक्ति --नया मं त्रि- 
मंडल तभी बनता है जब वर्तमान मन्त्रिमंडल अथवा प्रधान मन्‍्त्री अपना पद त्याग 
करता है। आजकल साधारणतया चुनाव में हार होने पर ही ( अर्थात्‌ अपने दल के 
कम सदस्य चुने जाने पर) मंत्रिमंडल व प्रधानमंत्री त्याग्त्न देते हैं, अथवा कभी-कभी 
दल में फूट पड़ जाने और इस प्रकार कामन्स सभा में अपना बहुमत जाता रहने पर 
भी मंत्रिमंडल पद त्याग करते हैं जैठा रामसे मैकडानल्ड के मंत्रिमरडह ने १६३१ 
ई० में किया था | 

अस्तु, किसी भी कारण से नया मंत्रिमंडल बने, उनका श्री गणेश यों होता है 
कि सम्राट स्व प्रथम किसी को प्रधानमन्त्री नियुक्त करते हैं। साधःरणतया सम्राट को 
प्रधानमन्त्री की नियुक्ति सें मनमानी करने का मौका नहीं मिलता | कामन्स सभा केश 
बहुसंख्यक दल का जो नेता होता है, सब्नाद को उस्ती को अ्रधानमन्त्री नियुक्त करना 
पड़ता है| यदि वे ऐसी न करके किसी अन्य को प्रधानमन्त्री बनावें, तोन्वह उक्त समा:> 
में अपना बहुमत न होने के कारण तुरन्त ही अविश्वास-प्रस्ताव द्वारा पदत्याग करने को१/ 


अलनका-तपल०क,.ससकटनलपलतीरिन, व वशीन्‍शलपे ३४७५ लक काम कक.) 8) 


सेनाध्यक्ष ) मन्न्रिमंडल के सदस्प होते थे, पर १६४६ में यह निश्चय हुआ कि अब 
केषल रक्ामस्त्री मन्त्रिमए्डल में इन तीनों के स्थान में रहेगा और ये उसकी सदस्यता 
से झलग कर दिये गये | 

भू 


६६ ब्रिटिश संविधान 


बाध्य कर दिया जायगा | पहिले ग्रधानमन्त्री लाइंस सभा में से भी नियुक्त होते थे, पर 
१६०२ ईं० से जब लाई सैलिसबरी ने पद त्याग किया, अन्य कोई लाड प्रधानमन्त्री 
नहीं बनाया गया | १६२३ ई० में अनुदार दल के नेता बोनरला की मृत्यु के बाद जब 
नये प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अवसर आया तो उक्त दल के ये दो व्यक्ति--लार्ड 
दर्जन और स्टेनली बाल्डविन इसके लिए उम्मेदवार थे | पर, रुम्नाट जाज॑ पंचम को 
यह सलाह दी गई कि प्रधानमन्त्री कामन्‍्स सभा का ही सदस्य होना चाहिये और श्री 
बाल्डविन ही नियुक्त हुए । अब यह एक प्रथा ही बन गई है कि कोई लाड प्रधानमंत्री 
नहीं हो 
“”' - रुघ्राट को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी' इच्छा के अनुसार चुनने का 
थोड़ा बहुत मौका केवल दो परिस्थितियों में मिलता है अर्थात्‌ 

( १ ) जब किसी दल का प्रघानमन्त्री पद-त्याग कर देता है, पर दल का कोई 
दूसरा निश्चित नेता नहीं रहता, अथवा लगभग समान रूप से प्रभावशाली दो व्यक्ति 
नेतृत्व के उन्मेदवार रहते हैं। १६२३ ई० में बाल्डविन और कर्जन के बीच ऐसी ही 
स्थिति थी और स्म्न/ट जाज॑ पंचम को निर्णय करना पड़ा था कि उनमें से कौन प्रधान- 


मन्त्री बनाया जाय | 
( २) जब कामन्स सभा में दलों की स्थिति ऐसी उलमी रहती है कि यह 


स्पष्ट नहीं रहता कि किस दल का बहुमत हो सकेगा | ऐसी स्थिति मजदूर-दल में मत- 
मेद हो जाने के कारण १६३१ ई० में उत्पन्न हुई और तत्र मी सम्राद जाज पंचम ने 
स्वंदलीय राष्ट्रीय मन्त्रिमंडल के निर्माण की प्रेरणा दी थी। 

इन परिस्थितियों में भी सम्राट मनमानी नहीं कर खकता। विभिन्न दलों के 
प्रधान व्यक्तियों से परामश करके ही वह ऐसा निर्णय कर सकता है जिससे सुदृदू 
सरकार बन सके | पर इन स्थितियों में उसे कुछ न कुछ अपने विवेकानुसार निर्णय 
करने का मौका रहता है। 

अन्य मन्त्रियों का चुनाव--स्वयं अपनी नियुक्ति हो जाने और सम्राट से . 
प्रत्निमंडल का निर्माण करने का आदेश पाने के बाद प्रधानमन्त्री को फ्रिर अपने सहयो 
गियो अर्थात्‌ अन्य मन्दियों को चुनना पड़ता है| इन्हें वह साधारणतया अपने हीं दल 
में स चुनता हैँ बद्धाये वह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। मन्त्रियों को चुनने में प्रधान 
मन्‍्त्री को कई झर्तों का ध्यान सना पड़ता है जिनमें से मुख्य-सुख्य ये हैं :--- 

(१ ) दल के कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें मन्त्रिमंडल में 
सम्मिलित करना आवश्यक है | साधस्णतया दल के वे लोग जो पहिले के मन्त्रिमंडलों 
में सम्मिलित रहे हैं, यह आशा रखते हैं क नये मल्तिमंडल में भी उन्हें स्थान मिलेगा ञँ 

# यदि उन्हें छोड़ दिया जाय वो उनके अनुयायियों में असंतोष फैलता है । 





(२ ) कुछ मंत्री लाई सभा से भी लेने आवश्यक हैं | पहले यह एक कानूनी 
नियम था कि पाँच सेक्रेटरी आफ स्टेट और पाँच अंडर सिक्रेंटरियों से अधिक पा्लमेंट 
की किसी एक सभा में साथ ही साथ नहीं त्रैठ सकते ।* लाइ चान्सलर सदा लाई सभा 
का ही सदस्य तल्कि, अध्यक्ष द्ोता है 

(३ ) यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि मंत्रिमंडल में देश के सभी भौगोलिक 
भागों का यथासम्भव प्रतिनिधित्व रहे 

(४) प्रधानमंत्री मल्चिमंडल में अरने दल के विभिन्न भागों और समुदायों 
को भी स्थान देने का प्रवत्न करता है। वह कुछ बयोइंद और अनुभवी सदस्यों को 
लेता है तो कुछ उत्साही नवयुवक कार्यकर्ताओं को भी सम्मिलित करने का प्रवत्त करता 
है जिससे भविष्य के लिए उन्हें शिक्षा और अनुनत्र प्राप्त हो | 

सभी मन्त्रियों को पालंमेंट का सदस्य होना ग्रावश्यक है। बिना पालमेंट की 
सदस्यता के कोई छु; मास से अधिक मन्त्री नहीं रह सकता। यदि किसी बाहर के आदमी 
को मन्त्री बनाना ही हो, तो इसके दो उपाय हैं। उसे या तो लाइ उपाधि देकर लाई समा 
का सदस्य बना दिया जा सकता है, अ्रथवा, उसे मन्त्रियद पर नियुक्त करके फिर किसी 
सुरक्षित निर्वाचन च्ेत्र से आये हुए अपने दल के किसी सदस्य से इस्तीफा दिला कर 
इस प्रकार खाली हुए. निर्वाचन तज्षेत्र से नये मन्‍्त्री का चुनाव करा दिया जाता हैं। पहिले 
यह भी नित्रम था कि मन्त्रिदद स्त्रीकार करने के बाद सभी मन्त्रियों को पालंमेंट की 
सदस्यता का त्याग करके फिर चुनाव लड़ना पड़ता था और उसमें सफल होने पर ही 
वे मनन्‍्त्री और साथ ही साथ पालंमेंट के सदस्प बने रह सकते थे, अन्यथा नहां। 
१६१६ ई० में यह नियम स्थगित और १६२६ ई० में रद कर दिया गया। 

मन्त्रियों को चुन लेने के बाद फिर प्रधान मन्त्री सम्राट से उनकी नियुक्ति करा 
देता है। साधारणतया सम्राट्‌ प्रधान मन्‍्त्री द्वारा दी हुई मन्त्री-सूर्चा को ज्यों की त्यों मान 
लेता है, पर वह चाददे तो किसी नाम पर आपत्ति भी कर सकता है। सम्राशी विक्दोरिया 
ने ऐसा कई बार किया था। 

9 विभागों और पदों का बितरण--मन्त्रिरद के लिए व्यक्तियों को चुन लेने 
के साथ ही साथ प्रधान मन्त्री को यह भी निर्शंय करना पड़दा है कि उनमें से किसको 
कोन-सा पद या विभाग सोंगा जायगा। साधारणतया प्रधान मन्त्री स्वयं किसी विश्वग 
की अध्यक्दा प्रहण न करके पस्ट ज्ञाड आज ट्रेज्री का का्यरहित पद ही लेता-है, पर 
इसके अपवाद भी हैं। लाई सेलिसवरी ने १८८७-६२ तक और रामसे मैकडानल्ड ने 


2. 
जन 





..._७' इस नियम में अब कई महत्त्वपूर्ण संशोधन हो गये हैं और कामन्स समा में 
“बैठने रियों की संख्या में वृद्धि हो गई है । 


हट ब्रिटिश संविधान 


१६२४ ई० में प्रधान मन्त्री होते हुए पर-राष्ट्रसचिव का पद अहण किया था। पहिले 
प्रधान मनी का कानून द्वारा स्वीकृत न होने के कारण, किसी को प्रधान मन्त्री होने के 
कारण वेतन न मिल सकता था और कोई अन्य पद चाहे वह कार्यरहिव ही क्‍यों न 
हो अदेश करना पढ़ता था| परन्तु १६३७ ई० के मिनिस्टस आफ क्राउन ऐक्ट के द्वारा 
प्रधान मन्‍्त्री के पद को कानूनी रूप प्राप्त हो गया और उसका दस हजार पौंड वार्षिक 
वेतन # उसी कानून दरा नियुक्त हो गया | इस कानून के अनुसार प्रधान मन्‍्त्री का 
फुस्ट लाड आफ ट्रेजरी होना भी आवश्यक है। 
अन्य मन्त्रियों में पदों ओर विभागों का वितरण कभी-कभी कठिनाई .का काम 
होता है | जत्-तब दो या अधिक लोग एक ही पद या विभाग चाहते हैं और कुछ 
लोग, जो उन्हें मिला है, उसके अ्रतिरिक्त अन्य कोई विभाग चाहते हैं और कुछ लोग 
यह चाहते हैं कि अ्रमुक विभाग यदि उन्हें न मिले वो उनके प्रतिद्वन्द्दी को भी न 
मिले | प्रधान मनी को इन शुत्यियों को पेर्य से सुलझाना पड़ता है | 
*.. जब मन्त्री चुन लिये जाते हैं और उनके विभाग और पद भी निश्चित हो जाते 
है तो सम्नराट्‌ द्वारा उनकी नियुक्ति यथा-विधि होकर, उनके नाम और पद लन्दन गजट 
में प्रकाशित कर दिये जाते हैं। 
मन्त्रिमण्डल के मुख्य मन्त्रियों के पद और उनके कार्य--मन्त्रिमंडल के 
मुख्य-मुख्य मन्‍्त्री और उनके कार्य निम्नलिखित हैं 
१. प्रधान मन्त्री--अ्रधान मन्‍्त्री के विषय में यह बतलाया ही जा चुका है कि 
वह साधारणतया किसी विभाग का भार ग्रहण नहीं करता । फरट लार्ड आफ ट्रेजरी 
का पद प्रधान मन्त्री के लिए अब कानून द्वारा अनिवाय हो गया है, परन्तु यह वेतन- 
“युक्त होने पर भी कार्यहीन पद (59८८०:०) है | अतः प्रधान मन्त्री को फरस्ट लाडड 
झाफ ट्रेज्री हने के नाते कोई काम नहीं करना पड़ता | 
/. परन्तु प्रधान मन्त्री को अनेक अन्य महत्त्वपूर्ण काय॑ करने पड़ते हैं। प्रथम 
'स्थान में वही सम्राट ओर मन्त्रिमंइल के चीच सम्बन्ध स्थापित करने वाली कड़ी है। 
मन्जिमंइल के निय्॑यों को सम्राट को सूचित करना तथा उनसे उसकी स्वीकृति लेना 
उठी का काम है | उसे राज्यकाय के विषय में सम्राट से निरन्तर परामर्श करते रहना 
पड़ता है। पहिले यह प्रथा थी कि प्रधान मनन्‍्त्री समय-समय पर रुप्नाट को पत्र लिख- 
कर उसे आवश्यक सूचनाएँ दिया करता था, पर अब यह काम मुलाकात करके वार्ता 
जाए द्वार ही पूरा कर दिया शाता है। सम्राट का मन्निमंडल के निर्णयो को सूचित 
करने के हम्बन्प्र में एक यह यथा है कि प्रधान मन्‍्त्री सम्राट को केवल यह बला दे 
के अमुऊ-अनुक निशुव हुए है, परन्तु यह न बतलावे कि किसी निर्णय के विषय में 
विभिन्न मन्त्रियों के क्या मतामत थे | इस नियम का कमी-कमी अपवाद मी हुआ है- 






मन्त्रिमरइल ६६ 
उदाहरणार्थ दिसरेले (बाद में लाई दीझनन्‍्तरील्ड) सम्राश विक्टोरिया को मन्त्रिमंडलल 
में होने वाली बाद-वित्राद की विस्तृत सूचना दिया करते थे; परन्तु ऐसा न चाहिये | 
हो सकता है कि कोई निरंव सम्राट को प्रिय और कोई अप्रिय प्रतीत हो। प्रिय 
निणय के विरोधी और अप्रिय निणंयों के समर्थक मन्त्रियों के प्रति सम्राट के मन में 
दुर्माव न उत्पन्न हो और सभी के साथ उसका समान सद्भाव रहे--इस उद्देश्य की 
पूति के लिये यह आवश्यक है कि सम्राट किसी भी प्रश्न पर किसी मन्‍्त्री के व्यक्तिगत 

मतहाम्रत को ने जाने | अतः जो प्रधान मन्‍्त्री इस नियम का अपवाद करता है, वह 
एक प्रकार से अपने सहयोगी मन्त्रियों के प्रति विश्वासघात का दोषी समझा जाता है 
दूसरे, प्रधान मनन्‍्त्री मन्त्रिमणडल की बैठकों का सभापति होता है और समस्त 
कार्यवाही का संचालन ओर नेतृत्व करता है। ग्लैइस्टन ने लिखा है कि प्रधान मन्त्र 
मन्त्रिमएइल रूपी महरात्र का कुन्नी वाता पम३+ (7 प6 ६०ए-५६००४४ ० फी8 (0३०78६ 
४:८०) है। यह ब्रात ब्रिल्कुल सच है। जैसे कुज्नीत्राला पत्थर मेहरात्र के प्रत्येक अन्य 
स्थान में स्थित रहता और मेहरात्र को गिरने से रोक रखता है, ठीक उसी प्रकार 
प्रधान मन्त्री ही के बल से मन्त्रिमरडल संगठित होता, स्थित रहता और कार करता 
हैं| हम देख ही चुके हैं कि प्रधान मन्त्री ही मन्जियों को चुनता और उनमें कार्य- 
वितरण करता है। मन्त्रियों में कोई मतमेद हो तो उसे प्रधान मन्त्री ही घुलकाता है । 
प्रधान मन्त्री से यदि किसी मन्त्री का मतभेद हो जाय तो उस मन्त्री ही को पदत्याग 
करना पड़ता है, प्रधान मन्त्री को नहीं | प्रधान मन्त्री के पदत्याग देने या उसकी मुत्यु 
हो जाने पर मन्त्रिमएडल अपने आप ही भंग हुआ समका जाता है| इस प्रकार, 
प्रोफेसर ज्ञास्की के अनुटार, अदान मन्त्री मन्त्रिमण्डल के निर्माण, उसके कार्य करने 
आर उसके भंग में भी केन्द्र स्वरूप है।* 
तीसरे, प्रधान मन्‍्त्री को अपने सभी सहयोगी मन्दत्रियों की गतिविधि तथा उनके 
विभागों के कार्यों पर निगाह रखनी पड़ती है। कोई समय था जब्र रात्र्ट पील 
सरीखे प्रधान मन्त्री सभी विभागों के कार्यों का निरीक्षण करते ये। श्राज जत्र कि 
शासन विभागों की संख्या १०२ से भी ऊपर पहुँच गई है तो उनके कार्यों की देख- 
रेख किसी भी प्रधान मनन्‍्त्री के लिये संमव नहीं है, पर इतना ध्यान प्रधान मन्त्रीं को 
आज भी रखना अम्वश्यक है कि उसके सभी सहयोगी मनन्‍्त्री व उनके विभाग एक ही 
नीति के अनुसार कार्य करें और प्रतिकूल दिशाओं में न जाने पावें | उसका और 
अन्य मन्त्रियों का अफसर-मातहत का-सा सम्बन्ध नहीं होता | अन्य मन्त्री उसके 
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' सहयोगी व मित्र होते हँ व उसकी विशेषता यही है कि यह उनमें अग्रगएय अथवा 
सर्वप्रथम है, जैसा भाइयों में ज्येष्ठ भाई होता है। उसे समकक्षों में सर्वप्रथमः 
(007795 शा 93725) कहां गया है | पर यह सत्र होते हुये भी यह निर्विवाद है 
कि प्रधान मन्त्र अन्य मन्त्रियों की अपेक्षा उच्चतर कोटि का पदाधिकारी है और उन 
सब्र की लगाम उसके हाथ में होती है। एक नई उपमा के अनुसार प्रधान मन्त्री 'सम- 
बन्षों में प्रथम [ ?वैं7205 4768 42८5५ ) नहीं, किन्तु तारों में चद्धमा के समान! 
(7678 5४८७५ [072 गरा7075 )* समझा जाना चाहिये | सरकारी दल का प्रधान 
नेता होने के कारण वह सरकार का प्रमुख संचालक, प्रमुख प्रवक्ता और प्रमुख़ प्रति- 
निधि माना जाता है | जो कुछु वह कहता है वह सरकारी नीति की अधिकार-पूर्ण 
व्याख्या के रूप में माना जाता है; चाहे पालमेंट में हो, या देश की जनता के 
समक्ष, मन्त्रिमरश्ल और उसके कार्यों पर किये हुये आा्तेपों का उत्तर देने का भार 

चौथे, यद्यपि अधिकांश राजकीय बातों का निर्णय मन्त्रिमए्डल संयुक्त रूप 
से करता है, पर कई महत्तपूर्ण बातें ऐसी हैं जिनका निर्णय मन्त्री अकेले भी 
कर सकता है और करता है | मन्त्रियों और उपनिवेशों के गवर्नरों और कुछ अन्य 
उच्चपदों की नियुक्तियाँ, लोगों को लाई अथवा अन्य उपाधियों का देना, पार्लमेंट 
को भज्जञ करके नये चुनाव की घोषणा आदि ऐसी वातें हैं जिनके विषय में प्रधान 
मनन्‍्त्री बिना अन्य मन्त्रियों से परामर्श किये हुए ही स्म्राद को राय दे सकता है | 
इतका यह अथ नहीं है कि प्रधान मन्त्री इन विषयों में अपने साथियों की राय लेता ही 
नहीं अथवा ले ही नहीं सकता, पर यह अवश्य है कि यदि वह इन बातों में किसी 
की भी राय न ले और अकेले ही निर्णय करे, तो भी किसी को कोई शिकायत नहीं 
हो सकती । 

प्रधान मन्त्र पर नीति-निर्धारण, नीति-समन्वय, कार्यक्रम संचालन तथा देख- 
रेख का इतना अधिक भार होने के कारण ही वह साधारणतया किसी शासन-विमाग 
वी अध्परझ का भार नहीं अहण करता | १६४२ ई० तक प्रुधीन मन्‍्त्री कामन्स सभा 
हे नेट्स्य करदा था ओर उसे सदन का नेता (,८४०65 ०८ प्०प५ ०) कहा जाता 

था, +२ उक्त बर्ष में कार्य भार हलका करने के लिए एक मन्‍्जे श्री आर० ए.० 
+इचर को >दन कः नेता बना दिया गया | तब से यह प्रथा चल पड़ी है कि प्रधान 

मन्त्र व शनन्+ सभा के मेता दो अलग-अलग व्यक्ति होते हैं । 

जप प्रधान मन्त्री ( जिल्फुपाए एशांप्राड ७३०४६८५ )- द्वितीय युद्ध - 


* यह उपमा एक आधुनिक लेखक सर दिक्लियम दर्नन हारकूर्त द्वारा दी 
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मन्त्रिमंडल छह 


कालीन चर्चिल मन्त्रिमएडल के समय से ब्रिटेन में एक उप-प्रघान मन्त्री भी नियुक्त 
फिया जाने लगा है| साधारणतया यह पद लाई प्रेतीडेरट आफ दी काउन्सतिल या 
परराष्ट्र मस्छे, या अन्य किसी अनुभत्री मन्त्री को दिप्र' झाहा है। श्री चर्चिल के युद्ध- 
कालीन मन्त्रिमण्इल में श्री टली, और श्री एटली के १६४५-५० के मन्त्रिमएइल में 
भी हट मारिसन उप-प्रघान मन्द्री थे | उप्र प्रधान मन्त्री के पद के सा जनिक 
रूप से घोषित हो जाने पर भी, अभी उसे संविधान या सन्नाट द्वारा मान्यता प्राप्त 
नहीं है | 

चान्सल्र आफ इक्सचेकर --यह ब्रिटेन का अर्थ अथव्रा राजस्व मनन्‍त्री 
होता है। यह श्रर्थ विभाग ( प7:८०४०:७ ) का मन्द्री होता है। किसी विभाग की मी 

कोई महत्वपूर्ण नीति अ्रथत्रा योजना बिना व्यय के ऊपर “जब दे हो नहीं खकतो। व्ययों 
के औचित्य अथवा अनीजित्य का प्रदम निर्णय अर्थ-विभाग हो करता है । इसी कारण 
चांधश्षर आफ इस्सचेकर का प्रह्यारंंतर से अन्य सभी विनागों के संचालन में हाथ 
होता है। यही इसके पद के महत्व का रहस्य हैं| सरकारी आय-व्यय का वार्दिक लेखा 
(बजट) चान्सलर आफ इक्सचेकर के ही तत्वावधान में बनता है और तदनन्तर ही 
मन्त्रिमिएडल और पार्लमेंट के सामने आता है | यदि वह किसी योजना का विरोध करे, 
तो फिर वह मन्त्रिमंडल की स्वीकृति के बिना, आगे नहीं बढ़ सऊती | स्षेंत्र में सरकारी 
आय-व्यय को निर्धारित करना चान्सलर आफ इक्सचेकर का काम होता है। आर्थिक 
नियन्जणु के सभी सूत्र इसके ही विनाग के हाथों में केद्धचित रहते हैं। नये सरकारी 
पदों का निर्माण तथा सभी कर्मचारियों के वेतन पेन्शन, आदि के नियम बनाना भी 
इसी विभाग का काम है। अतः यह विभाग समस्त वेतन-भोगी स्थाई कर्मचारियों पर 
भी अंकुश रखता है | यह इसके महत्त्व का दूसरा कारण है । 

३. सेक्रेटरी आफ स्टेट फार फारेन अफेयसे अर्थात्‌ परराष्ट्र सचिव-- 
महत्त्व की दृष्टि से परराष्ट्र सचिव का मन्त्रिमंडल में तीसरा स्थान है। इसका कार्य 
ब्रिटेन के अन्य देशों से सम्बन्ध का निर्धारण करना है। विदेशों के ज्ञिए राजदूत 
खुतना, उन्हें परामश तथा आदेश देना, उनसे विदेशों की गति-विधि की सूचना प्रात 
करना, विदेशों से सन्वियाँ करना, अन्तर्राष्ट्रीय समाओ्रों में प्रतिनिधि मेजना, संयुक्त- 
राष्ट्र सज्ध की कार्यवाही में भाग लेना इत्यादि कार्य परराष्ट्र सन्नित्र और उसके 
विभाग के ही हैं | युद्ध अथव्रा शांति की घोपणा तो मन्त्रिमं इज के निर्णय द्वारा होती 
है, परन्तु परराष्ट्र सचित्र और उपके विभाग उन परिस्थितियों का जिन पर अम्तवः 
युद्ध या शांति निभर होते हैं, प्रतिक्षण निर्माण करते रहते हैं। आजकल के संसार में 
बुद्ध वा शांति का सब्यवी प्रवात्र सर्-विद्दित है। इतो कारण परराष्टू सचित्र का पद. 
बड़े ही जिम्मेदारी व महत्त्त का होता है। 


छर्‌ व्रिटिश संविधान 


४. मिनिस्टर आफ डिफेंस अर्थात्‌ रक्षा मन्त्री--यह अपेक्षाकृत नया 
मन्त्रि पद है। १६४० में दुद्धकलीन परिस्थिति में इसकी स्थापना हुईं और १६४४ 
तक प्रधान मन्त्र विन्ट्टन चचिल हीं रक्चा मन्‍्त्री भी रहे। पर १६४६ में प्रधान मन्‍्त्री 
एटली ने इसे एक अन्य मन्त्री को दे दिया | अब तक ब्रिटेन के तीन सेना सम्बन्धी 
विभाग थे और इन सभी के अध्यक्ष अर्थात्‌ फट लार्ड आफ ऐडमिरल्टी ( नौ सेना 
विभागाध्यह्) सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार वार ( स्थल सेना विभागाध्यक्ष ) और सेक्रेटरी 
आफ़ २टेट फ़ार बार (वायु सेना विभाग के अध्यक्ष)-मन्ध्मिण्डल के सदस्य होते थे | 
परन्तु १६४६ में यह निश्चय हुआ कि अब से केवल एक रक्षा मन्‍्त्री ही मन्त्रमएडल 
का सदस्य होगा और उपरोक्त तीनों सैनिक मन्त्री साधारण मन्‍्त्री मान्न रहेंगे | इनके 
विमाग की कोई जात जत्र विचाराधीन होती है तो फर्ट लाई आफ एडमिरल्टी आदि 
मन्त्रमिंडमल की बैठक में बुला लिये जाते हैं, पर अब इन्हें उसकी सदस्यता ग्राप्त नहीं। 
रचा मनन्‍्जे का प्रधान कऋर्य तीनों अकार की सेनाओं की नीतियों का समन्वय करते हुए, 
देश-रद्ा की योजनाओं का निर्माण तथा उन्हें कार्यान्वित करना है | 
.. ४. सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार कालोनीज् अर्थात्‌ उपनिवेश सचिव-- 
इसका कार्य उपनिवेशों अर्थात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन परतन्त् देशों के शासन की 
देख-रेख करना तथा उनके ब्रिटेन के बीच के सम्बन्ध को निर्धारित करना है | 
६. सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार कामनवेल्थ रिलेशंस अथांत्‌ राष्ट्र मंडल 
सन्त्री--ज्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्रवा-प्रास भागों की समस्टि को कामनवेल्थ अथवा 
राष्ट्रमंहह कहते हैं । इसमें कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्तिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, 
गकिस्तान, सीलोन आदि सम्मिलित हैं| कामनवेल्थ रिलेशन्स सचिव का काम ब्रिटेन 
और इन देशों के बीच के सम्बन्ध का निर्धारण और संचालन है | पहिले यह कारय॑े 
उपनिवेश सचिव ही किया करता था। १६२६ ई० में इसे कालोनियल आफ़िस से 
अलग करके एक सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार डोमिनियन्स के सुपुदं किया गया और 
१६४७ में इस मन्त्री का नाम बदल कर 'सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार कामनवेल्थ रिलेशंस? 
कर दिया गया | 
७. सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार होम अफ्रेयर्स अर्थात्‌ गृह-सचिव--इसका 
कार्य देश की आन्तरिक शान्ति, पुलिस, जेलों और अनेक अन्य बातों का प्रबन्ध करना 
है। इसके विभाग, होम आफिस, के कार्य विविध प्रकार के हैं। अन्य विभागों से 
ब्चा-खुचा सभा काम इसके हिस्से में पड़ता है । 
८. संकेटर आफ स्टेट फरार स्काटलैस्ड--इस मन्त्रिपद की स्थापना १६२६ - 
में हुई थी इस मन्त्री का काम स्काटलेंड सम्बन्धी कार्य और शासन-विभागों की देख- 
है। 
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६. लाडे चांसलर--लार्ड चान्सलर लाई स सभा का अध्यक्ष होता है। यह 
सदेव ही एक अनुमवी न्यायाधीश होता है ओर लाई स सभा के न्यायालय के रूप में 
बैठने पर उसके प्रधान न्यायाधीश का कार्य करता है। प्रिवीकाउन्सिल की जुडीशल 
कमिटी का भी यही प्रधान न्यायाधीश होता है | साथ ही साथ वह मन्त्रिमण्डल का एक 
महत्वपूर्ण मन्‍्द्री भी है। वह काउम्टी कोट्स नामक विभाग का अध्यक्ष होता है. और 
इस हैसियत से काउन्टी न्यायालयों के सचज्नठन और उनकी कार्य-पद्धति आदि की देख- 
रेख करता है। लाइ स सभा में उसके आसन अथवा कुर्सी को 'ऊन्न-सेंक् ( छ००॥ 
52८८) नाम से पुकारने की प्रथा है। स्वदेशी ऊन को प्रोत्साहन देने के लिए किसी 
पहले के लाड चान्सलर ने अपनी कुर्सा की गद्दी के स्थान में ऊन मरवा लिया था | 
उसी से उस कुर्सी का नाम ही “ऊल सेक! अर्थात्‌ “ऊन का बोरा' पड़ गया और 
लाजक्षणिक रूप से यह शब्द लाड चान्सलर के पद का बोध कराता है | 

१०. सिनिस्टर आफ़ हेल्थ अर्थात्‌ स्वास्थ्य मन्त्री--यह मन्त्री स्वास्थ्य 
विभाग का अध्यक्ष है। पहिले उसका और उसके विभाग का काम केवल स्वास्थ्य प्रबंध 
ही न होकर सत्र प्रकार की स्थानीय संस्थाओ्रों के शासन अब्नन्ध की देख-भाल, उनके 
हिसाब-कितात्र की जाँच तथा उन्हें आदेश तथा परामर्श देना भी था, पर हाल ही में 
स्थानीय संस्थाओं का काम इसके हाथ से निकाल लिया गया है | 

११ शिक्षा सन्त्री--इसका कार्य स्थानीय संस्थाओं के शिक्षा-कार्य की देख- 
भाल, पुस्तकालयों का प्रबन्ध और विद्या-प्रचार सम्बन्धी कई अन्य संस्थाओं का प्रचन्ध 
तथा शिक्षा-नीति का निर्धारण है । 

१२ प्रेसीडेन्ट आफ़ वोडे आफ ट्रेंड--यह व्यापार मन्त्री है। ब्रिटेन के 
विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना और उसकी उन्नति का प्रयत्न करना इस का प्रधान 
काय है। 

१३. मिनिस्टर आफ़ लेबर ऐंड नैशनल सर्विस--१६ ३६ तक इस मन 
का प्रधान काय था श्रम-जीवियों और मजदूरों के हितों की रक्बा और उनके वथा 
मालिकों के बीच के भगड़ों को चुकाने का प्रयत्न; परन्तु द्वितीय युद्ध के छिड़ने 
पर इसका यह भी काम हो गया कि युद्ध काय के लिये आवश्यक संख्या में आदमी 
भरती करे ओर उन्हें आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यों में लगावे। « 

१४. विभाग रहित सन्त्री--प्रत्येक मन्त्रिमए्डल में कुछ विभाग रहित मन्‍्त्री 
भी होते हैं इन्हें अँग्रेजी में 'नान डिपार्टमेंट मिनिस्टर ( ॥१९००-व१९७४:८०४००६ 
707502:9) कहा जाता है | इन मन्त्रियों के पास शासन-कार्य बहुत थोड़ा या कुछ 
भी नहीं होता | विभाग रहित-मन्त्रियों के सब से अच्छे उदाहरण प्रधान मन्त्री ला्ड 
ग्रिवी सील (7.0:6 एएएए $6७ ), लाडं प्रेसीडेंट आफ दि काउन्सिल (.5:क 
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ए/द४0200 ० धा€ 0०प7८)), पे मास्टर जनरल (229 | +685६6४-2 ८7629.) 
झौर चन्तरर आफ दि डची आफ लेंकैस्टर हैं। लार्ड प्रिवी सील के पास शासन 
बरिभाग सम्बन्धी काम कुछ भी नहीं होता | लार्ड प्रेंसीडेन्ट आफ दि काउन्सिल और 
चान्सलर आफ दि इची शआ्राफ लैंकेस्टर के पास भी विमाग सम्बन्धी काम सप्ताह में दो 
एक घटे से अधिक का नहीं रहता । इस प्रकार की कार्यहीन नियुक्तियों के दो उद्देश्य 
होते हैं | या तो इन पदों पर उन वयोइद्ध और अनुभवी राजनीतिशों की नियुक्त की 
जाती है जिनका परामर्श तो बहुमूल्य होता है पर जो विभागों का कार्य-मार नहीं 
स्वीकार करना चाहते, अथवा उन पर ये लोग नियुक्त किये जाते हैं जिनसे कोई विशेष 
योजना बनवानी या कोई विशेष ग्रकार का कार्य करना होता है। १६२६-३१ ई० वाले 
मबदूर दल के मन्त्रिमंइल में लार्ड प्रिवी सील बेकारी दूर करने की योजना के 
निर्माण में लगे थे और १६४५-५० के मजदूर मन्त्रिमंडल के लाड प्रेसीडेन्ट आफ 
दि काउन्सिल हबंट मारिसन उद्योगों के राष्ट्रीबरण योजनाओं के समन्वय के महत्त्व- 
पूर्ण कार्य में लगे थे। विभाग-रहित मन्त्रियों के अतिरिक्त ब्रिटिश मन्त्रिमंडल में 
कभी-कभी एक या अधिक पद-रहित मन्त्री (0777756675 छ770फ६ 70:780!805) 
भी नियुक्त किये जाते हैं, परन्तु बहुघा नहीं । 

मन्त्रिमण्डल के दो असाधारण रूप--मन्त्रिमंडलों की ऊपर वर्शित 
रूप-रेखा साधारण समय के साधारण मन्जिमंडलों की है, पर विशेष परिस्थितियों में 
मन्त्रिमंडल की बनावट व कार्य-प्रणाली में बहुत कुछ अन्तर भी हो जाता है। मन्त्र 
मंइलों के दो असाधारण रूप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं अर्थात्‌ (१) संयुक्त मन्त्रि- 
मण्इल और (२) युद्ध कालीन मन्त्रिमंडल । 

१. संयुक्त मन्त्रिसंडल (८०४४४००७ ८४७४००५७)--साधारणवतया मन्त्रि- 
मंइल एक है राजनैतिक दल के आधार पर बनाया जाता है जिसका कि कामन्त 
सभा में व्ट्म्द होठ! है। पर कमी-कमी ऐसी भी परिस्थिति होती है कि उक्त सभा 
में किये भी एक दल का बहुमत नहीं होता । ऐसी दशा में दो दल मिल कर अपना 
बहुमत स्थादित करते और मन्त्रमंडल बनाते हैं एक से अधिक दलों के संयोग से 
बने हुये मन्व्मृडन् संयुक्त मन्त्रमंडल कहलाते हैं। इनमें एक दलीय मन्त्रिमंडलों 
£ ४ दडुता २ हिला नई होती और न उतनी एकता हीं। अतः ये कमजोर 
और अत्प-ह होते हैं । राष्ट्रीय संकट की परिस्थिति में भी ब्िंठेन में संयुक्त मन्त्रि 
मंइल बनाने की प्रणाली है जिससे दलों के मतभेद व वाद-विवाद के कारण कोई अड़- 
चन न पड़े । १६२४ में मजदूर उदार दल का स॑ युक्त मन्त्रिमंडल इस कारण बना था 
कि मजदूर दल ह। अकेले उहुमत ने था, पर यह मन्त्रिमंडल कुछ ही महीने चल 
“के, ई६३: ने अःथक संकट की परिस्थिति में अनुदार, उदार ओर मजदूर दल के 
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शक भाग को मिला कर राष्ट्रीय संयुक्त मन्त्रिमंइल बना जो १६३४ तक चलता रहा | 
. साधारण परिस्थिति जत्र पुनः आ जाती है तो संयुक्त मन्त्रिमंडल के स्थान में साधारण 
मन्त्रिमंडल पुनः स्थापित हो जाते हैं। कहा जाता है कि इद्धलेंड के लोगों को संयुक्त 
मन्त्रिमंडल अच्छे नहीं लगते ( फ्रा्टीडश्ते ठ0858 70६ 09४2. ८०३44॥07$ )$ 
क्योंकि इनमें न तो दोधंजोवन होता है, व नीति की एकता और न दलों के संघर्ष से 
उत्पन्न होने वाला राजनैतिक आकर्षण | 

२. युद्ध कालीन मन्त्रिमंडल--प्रथन और द्वितीय महायुद्वों की परिस्थितियों 
में मन्त्रिमशशइ॒ न के साधारण रूप का परित्याग करके उन्हें एक नये साँचे में दालना पढ़ा 
जिसे “ुद्ध कालीन मन्त्रिमएड्ल का नाम दिया गया है। प्रथम युद्ध के सनय ६६१६ 
ई० में जत्र लायड जा प्रधान मन्त्री बने तो उन्होंने केवल पाँच मन्त्रियों का युद्ध 
कालीन मम्विमएद्रर ब्नाया | इनमें केवल एक (चान्सलर आफ इक्सचेकर) को छोड़ 
कर और किसी मन्त्री के पास शासन-विभाग का काम नहीं रक््खा गया जिससे वे अपना 
पूरा समय युद्ध के प्रबन्ध में ही लगा सके । इस युद्ध कालीन मन्त्रिमणइल के सदस्य 
पालियामेंट में भी कम ही जाते ये और इनमें से कुछु तो पालियामेंट के सदस्य भी न 
थे | युद्ध-प्रत्रन्ध में इसका कार्य प्रस्तुत्य था, पर शान्ति की स्थापना होने पर इसका अंन 
करके पुनः मन्त्रिममडल की साधारण पद्धति का अनुसरण किया जाने लगा | 

१६३६ ई० म॑ द्वितीय युद्ध के छिड़ने पर प्रधान मन्त्री नेवाइल चेम्बर्लेन ने ६ 
मन्त्रियों का युद्ध-कालीन मन्त्रिमंडल बनाया जिनमें के कई मन्त्रियों के पास बिनागों का 
भार भी था। १६४० ई० में जब चर्चिल अधान मन्त्री हुए तो उन्होंने इसका आकार 
छोटा करके मन्त्रियों की संख्या केवल ४ कर दी और सिवाय अपने के, और सभी 
मन्त्रियों के विभागों के भार से मुक्त कर दिया। परन्तु १६४५ में युद्ध की समाप्ति पर 
मन्त्रिमंडल पुन अपने पुराने रूप में अ! गया । 

...युढ् कालीन मन्त्रिमंडल साधारण ू>्तिमंडलों से चार वातों में भिन्न रहे हैं 
अर्थात्‌ (१) उनका आकार छोटा होता है। २०-२५ के स्थान में केवल ४ मन्त्री रक्खे 
जाते हैं। (२) मन्त्री लोग विभागों के मार से मुक्त रक्खे जाते हैं और अपना पूर्ण समय 
युद्ध संचालन में देते है। “३) उन्हें पालियामेंट के समक्ष आने, वाद-विवाद में भाग 
लेने, अथवा प्रश्नों के उत्तर आदि देने का काम बहुत ही कम करना पढ़ता हैं| 
पालियामेंट साधारणतया उनके निर्णयों को बिना विवाद ही के मान लेती है.। और 
(४) इन मन्त्रिमंडलों के सदस्प पालियामेंट के बाहर से भी जिये जा सकते हैं जेस 
अथम युद्ध के मन्त्रिमंडइल में जनरल स्मटस जो कि दक्षिणी अफ्रीका के प्रधान मंत्री थे । 

मन्त्रिमंडल की कार्यप्रणाली 
मन्त्रिमंइल की कार्यप्णाली के सम्बन्ध में याद रखने की मुख्य बात यह है 
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कि बह बहुत अधिक मात्रा में लचीली है | बैठकों के समय, स्थान, वाद-विवाद और 
निर्शय करने की रीति आदि किसी कठोर नियम से जकड़े हुए. नहीं हैं। सुविधानुसार 
उनमें संशोधन-परिवर्तन होता रहता है। आज हम यह तो नहीं कह सकते कि मन्त्रि 
मंहल कानून को सर्वथा अशात है, क्योंकि मिनिरटर्स आफ़ क्राउन्स ऐक्ट में उसका 
परोक्ष रीत से उल्लेख है, परन्तु तो भी अपने संगठन और कार्यप्रणाली के विषय में 
वह आज भी कानून के बन्धन से प्रधानतया मुक्त ही है । 

मन्त्रिमण्डल की बैठकें--प्रो० लास्की के कथनानुसार मन्त्रिमंडल की वर्ष में 
५० से ६० तक ब्रेटक॑ होती हैं | जब पार्लमेंट का अधिवेशन चलता रहता है, तो उसकी 
एक ब्रैठक साधारणतया प्रति सप्ताह होती है । समय सबेरे का या तीसरे पहर के प्रारम्भ 
का रहता है। स्थान--अधान मन्ज्री का सरकारी निवास स्थान नं० १० डाउनिंग स्ट्रीट 
होता है। पालेमेंट के अवकाश काल में (अगस्त से अक्टोबर तक) इसकी बैठकें अपे- 
च्ञाकृत अधिक-अधिक समय के बाद होवी हैं | जब युद्ध या किसी अन्य राष्ट्रीय संकट 
की संभावना रहती है, वो मन्त्॒मंंडल दी बैठक प्रतिदिन, अथवा दिन में एक से अधिक 
बार सबेरे, दोपहर, शाम या आधीरात को किसी भी समय हो सकती है | यह भी आव- 
श्यक नहीं है कि सभी बेटकें प्रधान मन्त्री के निवास-स्थान ही में हों | जब-तब बैठके 
प्र४'न म्न्‍्दी के पालेमेंट मबन में स्थित कमरे या पर राष्ट्र-विभाग के दफ्तर में होती 
हैं और सुविधानुसार किसी भी अन्य स्थान में जा सकती हैं । 

कार्यक्रम (88४०००»)--मन्त्रिमंडल की बैठकों का कार्यक्रम प्रधान मनन्‍्त्री 
की आज्ञान॒सार मन्त्मंडल-कार्यालय (८४०१४6६ 3८८:८:४८72:) द्वारा बनाया जाता 
है | विशेष महत्यूण विषय ही मन्द्रिमंडल के सामने लाये जाते हैं | साधारणतया किसी 
बेठक के कार्य-क्रम में निर्णयार्थ प्रस्तुत मदों की संख्या १५ से अधिक नहीं होती | इन 
विषयों पर इनसे सम्बन्धित विभागों में पहिले ही से विचार-विनिमय हो चुका होता है 
ओर यथा-संभव निर्णय कैसे किया जाय--इसके लिए. सुम्षाव मी दिये रहते हैं । कार्य 
अम के साथ ही ४०-६० प्ृष्ठों का एक स्म॒रणु-पत्र भी मन्त्रियों के पास भेजा जाता है 
जिसमें प्रस्तुत मर्दों के सम्बन्ध की समी आवश्यक जानकारी दी रहती है। ये सब 
कागज-पत्र बेठक से ५ दिन पूर्व ही सदस्यों के पास मेज दिये जाते हैं जिससे वे तैयार 
होकर आ रुके । पहिले से इतनी तैयारी हो चुकन के कारण -मन्त्रिमंडल की बैठकें 
लम्बी तहीं होतीं और लगभग दो घंटे में ही समाप्त हो जाती हैं । 

विचार और निर्णय की विधि--मन्त्रिमंडल की बैठकों में वाद-विवाद 
वक्त॒ता के रुप में न होकर साधारण बात-चीत के ढंग से ही होता है जिसमें सभी सदस्य 
बीच-बीच में मास ले सकते हैं | सभी मन्द्रियों का प्रभाव बराबर न होकर उनकी योग्यता 
अनुभव और वक्तुत्व शक्ति के अनुसार न्यूनाघिक होता है । प्रधान मन्त्री का स्वाभाविक 
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रूप से ही मुख्य प्रमाव होता है | प्रयत्न यदह्दी किया जाता है कि ययवा-सं भव आपस के 
उमभौते द्वारा प्रत्येक विषय पर सर्वंसम्मत से ही निरंतर हो | तीत्र मतमेद को दशा 
में जब समझौता नहीं हो पावा तो अहुमत द्वारा मी निर्णेत्र किया जा सकता है, परन्तु 
चेष्ठा यही की जाती है कि यथासंभव इसकी नौज्त न आने पावे। 


अंतरंग मन्त्रिमस्डल ([70८४ 0४०४०८०--प्रत्येक् मम्त्रिमंडल में चार- 
पाँच मन्त्री ऐसे होते हैं जो अन्यों की अपेज्ञा अधिक प्रभावशाली और प्रधान मन्‍्त्री के 
अधिक विश्वातपात्र होते हैं। प्रधान मन्त्री ओर ये, मन्त्रिमंड त की चैठक से पहिले ही 
आपस में.बात-चीत करके, आने वाले कार्यक्रम की मुख्य बातों पर अपना मत स्थिर कर 
लेते हैं और पूरे मन्त्रिमंडल की बैठक में अयने प्रबल समर्थन द्वारा उन्हीं पहिले किये 
हुए निर्णयों को अपने सहयोगियों से स्व्रीकार करा लेते हैं । मन्त्रिमंडल के इस छोटे 
शुट को “अंतरंग मन्त्रिम हल! ([776८४ 02506८) कहा जाने लगा है। प्रथम युद्ध 
के समय के मन्त्री नायड जाजे ने अपनी “युद्ध के संध्मरण! नामक पुस्तक में लिखा है 
“अधिकांश मन्त्रिमंंडल में चार या पाँच ऐसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं...जो अन्तरंग 
समिति सी बना लेते हैं और यही सप्रिति मन्त्रिमंडिल की नीति का दिग्दर्शन करती 
है। जिस सरकार को ऐसे अंनरंग गुट के रखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त है वह साधा- 
रण समय में चाहे ज्यों-त्यों करके निविष्न रूप से चल जाय, पर संक्रट समय में छिल्न- 
भिन्न हो जाती है।' कहा जाता है कि १६३० ई० के सजदूर मन्जिमंइज्न के शासन- 
काल में अंतरंग मन्त्रिमंडल की नियमित रूप से ब्रैठकें हुआ करती थीं 


कार्यवाही की गोपनीयता--मन्त्रिमंडल की बैठकों की कर्यवाही शुत्त रखी 
जाती है, अर्थात्‌ यह नहीं प्रकट किया जाता कि किस मन्त्री की क्या राय थी, या उनमें 
आपस में क्या मतभेद ये | उसकी बैठकों में सिवाय मन्त्रियों और मल्त्रिमंडल के सिक्रे 
टरी के श्रन्य कोई सम्मिलित नहीं हो सकता | बेठक के बाद प्रधान मन्त्री सुख्य-मुख्य 
निर्णयों की एक संक्तित सूची समाचारात्रों के संदराददाताओं को दे देता है, पर उसमें 
कुछ विस्तार की बातें भी नहीं होतीं। कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय तो सब था गुप्त रक्खे जाते 
हैं और बहुत वर्ष द्वीत जाने पर ही लोगों को उनका पता चल पाता है 

मन्त्रिमंडल की कार्यवाही को गुम रखने का अभिप्राय यह है कि सभौ मन्त्री 
सभी निर्ण॑यों का संयुक्तरूप से समथन कर सके | आगे चलकर यह बतेलाया_ जावगा 
कि प्रत्येक निर्णय के लिए सभी मन्त्री संयुक्त रूप से उत्तरदाई माने जाते हैं. और 
आवश्यकता होने पर प्रत्येक को उनका €मर्थन करना पड़ता है। अब यदि यह लोगों 
को मालूम हो जाय कि अमुक मन्त्रों ने अदुक निणय का मल्जिमं इज में विरोध किया 


नमन 
'फलोरीेलरमावभ 
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हि 
था, तो बाद में उसका उसी :न्॑ब का समर्थन असंगत जान पड़ेगा। मन्‍्द्री भी इस 
दशा में संकोच का अनुभव करेगा | 

कायवाही को शत रखने के नियम का साधारणतया पालन होता है, पर तो भी 
मन्त्रमन्इल के आन्तरिक मतमेद जत्र-तत्र प्रकाश में आ ही जाते हैं। ऐसा तीन परि- 
स्थितियों में दा ऋर्णों से होता है। पहले तो जब कभी तीत्र मतभेद के कारण कुछ 
मन्त्र) अपना परद-त्याग कर देते हैं तो वे कामनन्‍्स समा के सामने वैसा करने के कारों 
का स्पप्टीकरण करते हैं श्रौर उस सिलसिले में गुप्त मतभेद प्रकट हो जाते हैं । दूसरे, 
मन्‍्ही लोग अपने जीवन-चरित्र या संस्मरण भी अकाशित करते हैं जिनमें उनके 
म5>.बह की अनेक शुप्त बातों का उल्लेख रहता है। तीसरे कभी-कभी प्रधान- 
मन्त्र या अन्य मन्‍्त्री अपने विशेष कृपापात्र पत्र संवाददाताओं को शुप्त बातों का 

आभास दे देते हैं और इस प्रकार वे बातें रुमाचार पत्रों में छुप जाती हैं | 
मत्त्रिमंडल की कार्यवाही को गुप्त रखने के नियम की पुष्टि तीन कारणों से 
हैँ!ठी है। पहले तो सभी मन्ध्रियों को प्रिदी काउन्सिल के सदस्य होने की हैसियत से 
राज३/य रहस्यों को शु्त रखने की शपथ लेनी पड़ती है। दूसरे कानून के अनुसार 
(आफिशल सीकरेट्स ऐव्ट) भी राजकीय रहस्यों को अकट करना अपराध है | तीसरे, 
किसी भी निर्णय के प्रकाशन के पहिले रुप्राद की स्वीकृति आवश्यक है। परन्तु 
मन्त्रिमंडल की कार्यवाहियों को शुप्त करने का व्यावहारिक कारण यह है कि बिना 
इसके मन्त्री लोग वाद-विवाद में अपना मत स्वतंत्रतापूवक प्रकट नहीं कर सकते ओर 
न उन निर्यों का बाद में समर्थन ही कर सकते हैं जिनका कि उन्होंने विरोध किया था। 
मन्त्रिमरडल समितियाँ-- मन्त्रिमंडल क्री कार्यविधि में उसके सदस्यों 
द्वारा बनी हुई कमेटियों का महत्त दूर स्थान है | कभी-कभी इन कमेटियों में कुछ लोग 
यह- बहाएं या बाहर से भी सम्मिलित कर लिये जाते हैं | कमेटियाँ अस्थायी और 
स्थायी दो अकार की होती हैं। अस्थायी कमेटियों को किसी विशेष प्रश्न का अध्ययन 
करके उठ पर राय देने का काम सौंगा जाता है और राय दे चुकने के बाद वे समाप्त 
समभी जाती हैं| स्थायी कमेटियाँ किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर सदैव ही परामश देने 
के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं और वे बरार काम करती है। अस्थायी 
<तियों की सुख्या और उनके कार्य समयानुसार बदलते रहते हैं और इस कारण 
उनका कई निश्चित बर्यंन संभव नहीं। स्थायी क्मेटियों दी संख्या १६४१ में 


# 


पाँच का; और आजकल भी वही बतलाई जाती है | इनमें पहली तो कानून निर्माण _ 


बट है । दु् वर्ष पूर्व इसका नाम 'णह और राजस्व कमेटी? ततृ००७ ४धव 
£037९8 (८::-भंग्प्थ्ट) था | इसका काये सम॑ _अध्षावित विधेयकों की नीति की 


१2 >> मन बह ज्मकक श्र बज ७.5 न रे यह डे कर पलानभाअक ॥ है न |... +ब 
हृ०्ट से आलचना करना तथा मन्द्रिमंडल को उनके विश्य में परामश देना है ! 


री 





जी ] 


मन्त्रिमन्डल टू 


स्् 


दूसरी उल्ादन बमेरी ( ?904ए्लांठ्ज (6फाग्माव/:०6 ) है जिसका कार्य देश की 
झझाद:पश्नाओं की पूति तथा निर्यात के लिये उतपादन सम्बन्धी सरकारी कार्यक्रम के! 
कार्यानव्रत करना है । तीसरी रक्षा कमेटी [0६8८० (०८777::०८) है | पहिले इसक 
स्थान में एक दुंसरी कमेटी थी जिसका नाम कमेंटे आन इम्मीरियल्ल डिफेन्स! 
(80९९ ०0त विष्दएरढ!ं 2:८० था। यह बासतब में मन्त्रिमंइल की 
| प्रतान मनी अथवा रक्षा मन्त्री इसका अध्यक्ष होता है। 
की कमेटी है। लाड प्रेशीडिंट इसका अ्रध्यक्ष होता है और इसका 
कार्य है ताना जिन श्र $ थक विकास योजनाओं का निर्माण, समस्चय तथा एकीकरण । 
बी झाथिश नीति अनार ( 8&८०॥०फ्रांट ९076ए (०णणा१६०६ ) है। प्रधान 
पक्ष ह'ता है और इसका कार्य आर्थिक नीतियों का निर्षारण हैं। 
श्री हट मारिसन ने मजदर दल के तृतीय सर्क्िटरइल-शा में 4त्द्रिजणरः की 
लगभग २० समितियों का उल्लेख किया है, पर इनमें अधिकांश अ्रस्धा्ी हो थीं। 
प्रदेश मस्व्िमय्श रू सामविक ऋावणप%त के अनुसार निणुय करता है कि वह अपने 
क्तिनी और कौन समितियां स्थावित करेगा | 
मन्त्रमए्डल की कमेटियों के साधारएतया ३-४ सदस्य ह'ने हैं और ये 
मन्त्रिमण्डल के वे रूदरप होने हैं जो झिसी फ्मझो के अधीनस्थ विशेष विष्य में विशेष 
जानकारी या दिलचरपी रखने वाले होते हैं। थे क्मेटिय तन्‍्ननपित विनाना सक्तों व 
अन्य विशेषज्ञों से भी परामश्श लेकर तेव अपनी राय निश्चित करती हैँ । मन्चिमंडल 
किसी कमेटों की किसों भी राय को मानने की बाध्य नहां हैं, पर व्यवहार में बहुच्रा 
वह इनके परामश को ही झान्यता देता है। कारण यह है कि कमेटियाँ गम्भीर 
अध्ययन ओर वचार के बाद ही अपना मत देंती हैं ओर मन्निमण्श्ल के पास इतना 
समय भी नहीं होता कि वह व्यर्थ का +>ह >ोपए्रएए करें। कुछ लोगों की राय में 
कमेदियों के उरयोग से पूरे मन्त्रमंइल की ब्रेठकों का महत्व कम होता जा रहा है 


+क ९९ 


ब्वजे अ्ये कार्य भार के कारण कमेटियों की सहायता लेना सन्त्रमंडल के लिए अनि- 
वार्य रा हो गया है | 

स्त्र्मिण्ड्ज्ञ का कार्यालय ( (804720 36८४८६829६ )-- ६१६ १ ६. नह 
वक मन्ध्मिइल वी बैटवों में न तो कोई निश्चित कार्यक्रम होता था और न उसके 
निणयों का कोई लिखित व्यौरा ही रकखा जाता था। यदि कोई मनन्‍्क्ती किसा बेटक में 
कोई विषय निर्णयार्थ प्रन्ुत करना चाहता था तो वह प्रधान मन्त्री को पहले से 
सूचित कर देता था और प्रधान मन्त्री प्रत्यक्ष बेंठक के कुछ समय पहले प्रस्तुत होने 
“वाले सभी विपयों की स््रयं ही एक सूची अपने स्मरणाथ बना कर सामने रख लेता 
था | जो निणय होते थे उनका भी कोई लिखित व्यौरा न रक््ता जाता था। सब कुछ 


कल द ब्रिटिश संविधान 


न्त्रियों की स्मरण शक्ति पर ही छोड़ दिया जाता था। कर्मी-कभी आपशू में इस बात 
पर बड़ा मतभेद हो जाता था कि अमुक बात का क्‍या निर्णय हुआ था| एक मन्त्री 
एक बात कहता तो दूसरा दूसरी | केवल प्रधान मन्‍्त्री सम्राट की सूचना के लिए 
निर्ययों की एक संद्तित सूची बना लेता था। 

प्रथम युद्ध के समय १६१६ ई० में लायड जाज ने मन्त्रिमंडल की कार्यवाही 
का लिखित ब्यौरा रखने के लिये एक सेक्रेंटरी की व्यवस्था की जो कि बैठउक्नों में 
उपस्थित रहकर निर्ण॑यों को उसी समय लिपिबद्ध करता जाय। सेक्रेटरी की सहायता 
के लिए एक कार्यालय भी स्थापित हुआ । उस समय यह सब ग्रजन्ध केवल युद्ध की 
समाप्ति तक के लिए किये गये थे, पर वे इतने सुविधाजनक सिद्ध हुए कि स्थायी कर 
दिये गये । अच यह सेक्रेटे रियट या कार्यालय मन्त्रिमंडल का एक अभिन्न सहकारी 
अंग बन गया है। 

अनुसंघान से पता लगा है कि मन्त्रिमंडल के निर्णंयों का लिखित विवरण 
रखने की प्रथा नई नहीं है | उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में वह प्रचलित थी, पर 
बाद में किसी कारण से बंद हो गई थी। सरकारी काम के बढ़ने के साथ मन्ज्रिमर्डलों/ 
के निखयों को संख्या, विशेषतः युद्ध -काल में, इतनी बढ़ गई कि उन्हें जबानी याद 
रखना असम्भव हो गया, ओर लिखित विवरण का प्रबंध करना अनिवाब हो गया। । 

आजकल केड्िनेट का कार्यालय एक पूरा विमाग ही बन गया है। उसका 
अध्यक्ष स्थायी सेक्रेटरी और मन्त्रिमंडल का सेक्रेटरी ( २€#फब्मलाए 35९९८४८(ब7ए 
200. 96076082४ए 04 ६४96९ (४४#८ट+ ) कहलाता है | उसके अतिरिक्त उस 
विभाग में दो डिप्टी सेक्रेटरी और कई ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और असिस्टेंट 
सेक्रेटरी ्वोते हैं । 

्‌ मन्त्रिमंडल के इस कार्यालय के कार्य निम्नलिखित हैं ;-- 

(१) प्रधानमन्त्री के आदेशानुसार मन्त्रिमंडल की बैठकों का कार्यक्रेस बनाना | 
मन्जिमंइल की कमेटियों के कार्यक्रम (४४०००) भी इसी के द्वारा बनाये जाते हैं। 
हे (२) कार्यक्रम से सम्बंधित कागज-पत्रों को मन्त्रिमएडल के सदस्यों के पास 
भेजना | 
। (३) मन्त्रिमंडल और उसकी कमेटियों की बैठकों की सूचना और आमन्त्रश 











भेजना हे 
* ६४) मम्त्रिमण्डल के निर्णंयों को लिपिबद्ध करके मन्त्रियों के पास मेजना, 
और कमरटियों के निरयों को भी इसी प्रकार लिपिब्रद्ध करना तथा उनकी सियोर्ट तैयार 


(3) मन्त्रिमंडल की आश्ानुखर उसके कागज-पत्रों को सुरक्षित रखना, तथा- 
उसके निरियों की प्रतिलिपि रखना । 





(६) मन्त्रिमंडल के निर्ण॑यों पर विभिन्न विमागों द्वारा जो कारंवाही कौ गई है 

उसकी खजन्र रखना तथा पता लगाना ।* 
सन्त्रिमिणडल के अधिकार और कार्ये 

मन्त्रिमण्डज्ञ की केन्द्रीय ग्विति--सन्ह्रिमं इज हूं; >टिस राज्य-संचालन- 
व्यवस्था का केद्र है। बेगोट (882८0०:) के मतानुवार मन्त्रिमएडल रामष्य के कानून 
निर्माता और शासनकर्ता को जोड़ने वाली कड़ो है* | लावेल ने इसे राजनैतिक मेहरात्र 
का कुंजी वाला पत्थर कहा हैं । मैरियट ने कहा है कि मन्त्रिमंडल वह घुरी है जिस- 
पर राजयन्त्र घूमता है? ; रामसे म्पोर ने इसे राज्यरूपी पोत का पतवार बतलाया है 
एमरी के मतानुसार यह सरकार का केद्धोय संचालक यन्त्र है | इन कथनों से शासन- 
व्यवस्था में मन्त्रिमंडल के महत्त्व का पता चलता है । 

शासन-संचालन का अधिकार--कानून की दृष्टि से श'सन-संचानन, का! 


प् प्र 


ह, 
है 
बी 


अधिकार सम्राट को है. पर हम देख चुके है कि सम्राट सभी राजकीय कार्यों में सन्त्रि- 
मं इल के मंतानुकार ही चलते हैं “ ऋवमत्पावद्"रिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि 
शासन के सर्वोच्च अधिकार मन्त्रिमंदल ही को प्राप्त हैं। संयुक्त रूप से वह शासन 
नीति को निर्धारित करता हूँ और उसके सदस्य वैयक्तिक रूप से मिन्न-मिन्न विभागों के 
अध्यक्ष होते हैं | इस प्रकार मन्त्रिमंडल ही के हाथों में शासनाधिकार केद्धित हैं । 
सभी शासन विभाग और समी राज्य-कर्मचारी मंत्मिण्दल के निसय को मानने के 


लिए बाध्य हैं। 

पालेमेंट का नेतृत्व--मन्त्रमश्दल केवल शासन ही के अधिकार नत् 
रखता, किन्तु बहुसंख्यक दल के नेताओं से मिलकर बने रहने के कारण वह पार्ल- 
मेंट, विशेषतः कामन्स समझा का नेतृत्व भी करता है। पालंमेंट सभी बातों में उसी 
की इच्छा का अनुसरण करती है। मन्त्रिमरडल ही यह निश्चित करता है हि. 


-चाउ 


पार्लमेंट के किस अधिवेशन के सामने कौन-कॉन कार्य आयेंगे और प्रत्येश अधिदे शन - 
“के प्रासम में हाने वाले सम्राट के भाषण द्वारा वही इन कार्यों की पूब-नसूचना देता 
है! वास्तव में सम्राट का भाषण मन्त्रिमंडल द्वारा ही तैयार क्रिया जाता हैं 

सर, मल्निमइ न ही पज्चमंट के समय का साशिक है। प्रति सप्ताह ऋुछु घटा वा 
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छोड़कर शेष समस्त समय में पालंमेंट मन्त्रिमएडल द्वारा प्रस्तुत किये गये विचेयकों 
और प्रस्तावों का ही विचार और निर्णय करती रहती है। इन बैठकों का कार्यक्रम 
मन्त्रमण्डल के परामर्शानुसार ही निर्धारित होता है। इतना ही नहीं, मन्त्रिमरडल 
या उसका अधान मन्‍्त्री सम्राट से किसी भी समय पालंमेंट को भंग करवा के उसके 
जीवन की इतिश्री कर ् सकता है | | 
कानून निर्माण और अर्थ सम्बन्धी प्रभाव--मन्त्रिमएडल स्वयं तो 
कानून नहीं बना सकता है और न कर लगा सकता या व्यय की मज्ूरी दे सकता है, 
पर पालमेंट का नेतृत्व करने के कारण और उसके बहुमत्‌ का. समर्थन प्राप्त होने के 
ऋ“र बह जो भी कानून चाहे बनवा सकता है और _ जैसी भी चाहे वैसी आर्थिक 
व्यवस्था करवा सकता है। यह कहने में अधिक अत्युक्त नहीं है कि. आजकल मन्त्रि 
मरइल ही पार्लमेंट के परामशं और सम्मति से कानून निर्माण तथा अर्थ-व्यवस्था का 
उम्पूर कार्य करता है। सभी सरकारी विधेयक्र और वार्षिक आय-व्यय का लेखा 
म“्त्रमणएडल ही के तत्वावधान में तैयार क्िये।जाते हैं और वही या उसके विशेष 
सदस्य उच्हें पारलेमेंट में प्रस्तुत करते हैं। त्रिना उसकी सम्पतिं के उनमें कोई भी 
संशोधन-परिवर्तन होना श्रसम्भव है। बिना मन्त्रिमए्डल के समर्थन अथवा कम से 
कम उसके विरोध के अभाव के त्रिना, गैर सरकारी सदस्यों का कोई भी विधेयक या 
पत्ताव पालेमेंट द्वारा पारित नहीं किया जा सकता | 
युद्ध, शान्ति और सन्धि--युद्ध, शान्ति और सन्धि करना ये सब सम्राट के 
विशेषाधिकार हैं । इनका तथा अपराधियों को क्षमा करने का विशेषाधिकार का प्रयोग 
वास्तव में मन्न्रिमण्डल द्वारा ही होता है। 
' संक्षेप में यों कहा जा सकता है कि कानून द्वार जितने भी अधिकार व कार्य 
सप्नाट्‌ या पार्लमेंट में निहित हैं, वास्तव में उन सत्र का प्रयोग और सम्पादन मन्त्रि- 
मश्डल द्वारा ही होता है | मन्त्रिमंडल इन कार्यों को स्वयं करता है। कानून की मर्यादा 
को रज्ा के लिए वह इन्हें सप्नाट या पालमेंट के ही द्वारा कराता है, पर प्रेरक-शक्ति 
उसी की रहती है और पा्ल॑मेंट व सम्राट उसके परामश ही पर अपनी स्वीकृति की 
मोहर लगा देते हैं । केवल न्याय-कार्य और न्यायालय मन्त्रमएडल के अधिकार त्षेत्र 
से बाहर हैं, शेष सब कुछ उसके अन्दर ही है।- क्‍ 
मंत्रिमस्डल का उत्तरदायित्व 
. मल्तिमएडल इन अधिकारों का निरंकुशवापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता | यदि 
वह वैसा कर सकता वो ब्रिटेन में प्रजातन्त्र न रह कर निरंकुश राज्य स्थापित हो जाता। 
वास्तव में मन्त्रिमिंइल अपने अधिकारों के उचित प्रयोग के लिये एक से अधिक 
अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी है | यह उत्तरदायित्व कानून पर अवलम्बित न होकर * 
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प्रथा पर निर्भर है, पर यह प्रथा इतनी हृद हो गई है कि इसका महत्व क्रिसी कानून 
से कम नहीं | 

मन्त्रिमश्डल प्रकारान्तर से तीन अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी है अर्थात्‌ 
सम्राट के अ्रति, (२) कामन्स सभा के प्रति और (३१) देश के मतदाताओं के समूह 
के प्रति | ह 

संयुक्त उत्तदरायिव्व--मन्क्रिम्गइल का इन सभी अधिकारियों के प्रति संयुक्त 
उत्तरदाकित्व ( (06८४ए८ 72८590757957][6% ) है, अर्थात्‌ सभी मन्‍त्री एक दुसरे 
के कार्यों और निर्य॑यों के औचित्य के लिए. समान रूप से जिम्मेदार माने जाते हैँ । 
एक मन्‍्त्री पर किया हुआ आक्तेप दूरे सम्विभरदल पर आह्लेर माना हप्तः है और 
उसके कारण यदि एक मन्दो को पद-त्यार करना पे, तो उसके साथ हैः पूरा मैन्स्रि 
मण्डल पद-त्याग कर देता है| इसका यह अर्थ न समकतना चाहिये कि मन्त्रिमशडल 
का कोई मन्‍्त्री कभी अकेले पद्‌-त्याग करता ही नहीं । ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब कि 
मन्तिंमएडल के किसी एक मन्‍्त्री ने कोई अनुचित कार्य हो जाने पर अकेले ही अपना 
पद्‌-त्याग कर दिया और उसके साथी अपने पर्दों पर बने रहे | उदाहरखार्थ १६३६ ई० 
में जे० एच० टामस ने और १६४७ में ह्यू डाल्टन ने अर्थ-मन्त्री के पद से बजट के 
रहस्यों के समय से पूर्व प्रकाशित होने के कारण पद-त्याग कर दिया और १६३७ ई० 
में वैदेशिक मन्त्री सर सैमुएल होर ने इस कारण पद-त्याग किया कि उनका और फ्रांस 
के मन्‍त्री लावल का इथियोपिया के विष्रय का समझौता देश को मान्य न था | इन लोगों 
ने अपने मन्त्रिमएडइल के सहयोगियां की सम्मति से इस कारण पद-त्याग किया कि 
उनसे स्पष्ट रूप से भूल हो गई थी | पर यदि मन्त्रिमंडल के किसी सदस्य को कामन्स 
सभा पद्‌-त्याग़ करने को लाचार करे, तो अन्य मन्‍्त्री उसका साथ देंगे और या तो 
उसे बचा लेंगे अन्यथा उसके साथ ही स्वयं भी पद-त्याग कर देंगे। मन्त्रिमंडल अपनी 
इच्छा से अपने किसी सदस्य को अलग कर दे तो उससे संयुक्त उत्तरदायित्व के नियम 
का अपवाद नहीं होता | संयुक्त उत्तरदायित्व का प्रश्न तभी उठता है जब किसी मन्त्री 
पर किसी बाहर के अधिकारी द्वारा आक्षेप या आक्रमण किया जाय | 

मन्त्रिमण्डल का सम्राट के प्रति उत्तरदायित्व--एक समय था जब कि 
मन्त्रियों का उत्तरदायित्व केवल सम्राट ही के प्रति था। वह ही उन्हें इच्छानुसार 
नियुक्त और पदच्युत कर सकता था। अजातन्त्र के विकास के साथ सम्राट के ये झधि- 
कार जाते रहे और तदनुसार जत्न वह मन्त्रियों के परामर्शानुसार ही काम करने को 
बाध्य है, तो मन्धत्रियों के उसके प्रति उत्तरदायित्व कोई भयावह या गम्भीर वस्तु नहीं है। 
क्योंकि वह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता | प्रोफेसर लास्की के मतानुसार इस उत्तर- 
दापित्व का इतना मात्र अभिप्राय है कि मन्त्रिमं इल सम्राट क्रो प्रत्येक बात की सचना 
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देता रहे, उसे अपने निर्णयों की आलोचना करने का मौका दे और प्रत्येक विभाग के 
मगंदखापूरं कागज-पत्र उसे दिखला कर उसका परामर्श लेता रहे. 77 
“ नन्त्रिमरड्ल का कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायित्रु--आर्जकेल मन्त्रि- 

मंइल का वास्तविक उत्तरदायित्व कामन्‍्स समा के प्रति माना जाता है | कोई भी 
मल्द्रम इल तभी तक पदारूद रह सकता है जच्र तक कि उसमें कामन्स सभा का 
विश्वास रहे, अर्थात्‌ जत्र तक कि कामन्स सभा के अधिकांश सदस्य उसका समर्थन 
करें | कामन्स सभा का बहुमत अपने विरुद्ध हो जाने पर या तो मन्त्रिमंडल को तत्काल 
पद-त्याग कर देना चाहिये, या फिर उक्त सभा को भंग करवा कर नये चुनाव द्वारा 
मतदाताओं का निर्णय प्राप्त करना चाहिये | 

कामन्स सभा किसी मन्त्रिमंडल में अपने अविश्वास को निम्नलिखित रीतियों 
से प्रकट कर सकती है :-.. 

(१) मन््रिमंडल के किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक या अन्य प्रस्ताव को अस्वी- 
कृत करके | 

(२) किसी ऐसे गैर-सरकारी विधेयक या प्रस्ताव को, जिसका मन्त्रिमंडल विरोध 
कर रहा हो, स्वीकार या पारित करके | 

(३) किसी मन्त्री के वेतन को कम के के प्रस्ताव को पारित करके | 

(४) किसी मन्त्री के विरुद्ध निदात्मक प्रस्ताव ( ए00९ ०0 ८९०४०५४८ ) पारित 
करके, और 

(४) पूरे मन्त्रिमंडल के विरुद्ध प्रत्यक्ष रीति से' अविश्वास प्रस्ताव पारित 
करके | अविश्वास प्रस्ताव मन्त्रिमंडल की सामान्य नीति अथवा उसके समस्त कार्य- 
कलाप के विरुद्ध लाया जाता है और साधारणत: प्रतिपक्षी दल का नेता उसे प्रस्तुत 
करता है। " 

कामन्स सभा में मन्त्रिमए्डल की हार का परिणास--कामन्स समा में 
मन्त्रमंडल की उपरोक्त रीतियों में से किसी के भी द्वारा हार होने पर उसके सामने 
केवल दो मार्ग रह जाते हैं | या वो उसे तुस्त ही पद-त्याग कर देना चाहिये, या यदि 
उसका ख्याल है कि कापनन्स समा का बहुमत विरुद्ध होने पर भी देश का बहुमत उसके 
ताथ है, तो उसे सम्राट से पारलमेंट का विधटन करके नये चुनाव की घोषणा करने 
का अनुरोध करना चाहिये | अब यह एक सर्वसम्पत प्रथा है कि प्रधान मन्त्री के किसी 


भी समय पर पालेमेंट के विधटन करने के अनुरोध को र२प्राट तत्काल मान लेता है । 
न ५ 


के बाद हं'ने बाले चुनाव में यदि मंत््मिंडल विजया हुआ अर्थात्‌ उसके समर्थक 
करा संख्या में चुनकर कामन्स समा में आ गये, तो वह पदारूढ़ बना रहता है, 


वर का उरेण्यन इसके विपरीत हुआ, तो वह तुरन्त पद-त्याग कर देता 
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है | कामन्स सभा के निर्णय को इस प्रकार अग्राह्य करके उस प२ चुनाव द्वारा देश की 
सम्मति लेने को ब्रिटेन में 'दिश से पुनर्विचार की प्रार्थना! ( ॥>एुल्झे ४० ६म८ 
(०००६८:७ ) कहते हैं। आजकल माघारएतया कोई भी मन्त्रिमण्डल बिना देश से 
पुनत्रिचार की प्रार्थना किये हुए केवल कामन्स समा में ही हार होने पर पद-त्याग 
नहीं करता । 


कभी-कभी मन्त्रिमंडल का कामन्स सभा में बहुमत होते हुए भी किसी प्रश्न 
पर अचानक उसकी हार हो जाती है। ऐसा बहुधा अनाबब'नी के कारण या अपने 
समर्थड्रों के पर्याप्त संख्या में उपस्थित न होने के कारण होता है| इस प्रकार की हार 
को झ्राकन्मिक हार! ( 5099 ४०६८८ ) कहते हैं, और इसके कारण मन्त्रिमंडल पद- 
त्याग करने को बाध्य नहीं समझा जाता | हार आकस्मिक न हो, तो भी यदि वह खिसी 
महल्वपूण बात पर न हुई हो तो वह सम्बन्ध के पद-त्याग का हेतु नहीं बनती 
१६०४-५ में वाल्फोर रन्त्रिनन्दज्न, १६२०-२२ में लायइ जाब सब्दिमस्‍इज़, और 
१६२४ के मजदुर मम्द्िमन्द्त ने कई बार अपनी हारों को महत्वहीन कहकर उनकी 
उपेक्षा कर दी थी। यह मन्त्रिमन्डज्ञ ही के नि्ंय करने की बात है कि किस प्रश्न 
को वह महत्त्वपूर्ण मानेगा और किसको न मानेगा। पर इस मामले में घाँघली करने 
' की अधिक शुज्ञाइश नहीं है| मन्त्रिमन्डल कुछ भी कहे, पर यदि कामन्स सभा का 
बहुमत वास्तव में उसके विरुद्ध हो गया है, तो उसकी हार पर हार होगी, और उसे 
पद-त्याग करना अथवा देश से पुनविचार की प्रार्थना करनी ही पड़ेगी | 


/म्न्त्रिमण्डल के कासन्स सभा के प्रति उत्तरदायित्व की वास्तवविकता-- 
आजकल राजनैतिक दलों के अनुशासन के विकास के कारण कामन्स सभा में मन्त्रि- 
मन्‍्डल की हार होना असम्भव-सा हो गया है। सर आइवर जेनिग्स ने लिखा है कि 
“राजनैतिक दलों के प्रभाव के कारण वास्तव में मन्त्रिमरइल ही कामन्स सनी का 
नियन्त्रण करता हैं न कि कामन्ध समा मन्ध्मंडल का! । सर सिडनीं लो ने अपनी 
पुस्तक गवनंनेन्स आफ इंगलेंड में लिखा है कि आजकल किसी मन्त्रिमंडल की 
कामन्स समा में हार होती हद्वी नहीं | वह या तो अपने दल में फूट पड़ जाने पर पद- 
त्याग करता है ( ट्वितीय मजदूर मन्निमंडल ने १६३१ में ), या फिर चुनाव में 
हार होने पर | रामसे म्योर ने लिखा है कि (दिद्धान्त की दृष्ठि से मन्त्रिमंडल पालंरमेंट 
के अधीन है, पर वास्तव वह पालमंट का स्वामी हैं 

धासमेंट औए मन्त्रिरन्द्ल् के पारस्परिक सम्बन्ध का यह विपयेव केसे हो 
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गया, सिद्धान्त रूप से मन्त्रिमएडल की स्वामिनी होते हुए भी पालंमेंट वास्तव में उसकी 
दासी कैसे बन गई ! 

, इसका उत्तर यह है कि राजनेतिक दलों के विकास ओर उनके अनुशासन की 
कड़ाई की वृद्धि के कारण मन्त्रिमएडल और कामन्स सभा के पारस्परिक सम्बन्ध यों 
उलट गये। 

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक ब्रिटेन में राजनैतिक दल तो थे, पर डनका 
सदस्यों पर कोई कठोर नियन्त्रण न रहता था | उन दिनों मतदाताओं की संख्या थोड़ी 
थी और चुनाव के उम्मीदवार लोग अपने ही व्यय और अपनी ही शक्ति से चुनाव 
लड़ते और जीवते ये | चुनकर कामन्स सभा में आने पर वे अपनी रुचि के अनुसार 
इस या उस दल में सम्मिलित हो जाते थे, पर प्रत्येक दशा में उसका समर्थन करने 
को वे बाध्य न ये | अपने दल की सरकार यद्‌ अनुचित काम करती, तो वे विपक्षी 
दल से मिलकर उसे हरा देते थे। उन दिनों वाद-विवाद की युक्तियाँ सदस्यों को 
इधर या उधर हुक सकती थीं। सारांश यह कि तब कामन्स <सप्ना के सदस्य 
खतंत्र ये | क्‍ 

श्यरेर के बाद से सुधारों के फलस्वरूप मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी | 
क्रमशः वह इतनी बढ़ गई कि किसी भी उम्मीदवार के लिये अपने बूते पर चुनाव . 
लड़ना असम्भव हो गया । इसके लिए बहुत धन और बहुत से कार्यकर्ताओं को आव- 
श्यकवा पड़ने लगी । इन्हें प्रस्तुत करने के लिये राजनैतिक दलों का वतंमान प्रकार का 
सड्अठन हुआ | इन सद्जठित दलों ने चुनाव जीतने के साधनों--धन और जन--को 
एकत्र किया । वे ही उम्मेदवारों को चुनने और खड़े करने लगे । अपनी सहायता से 
जीते हुये उम्मेदवारों से उन्होंने यह वचन लेना प्रारंभ किया कि कामन्स समा में दल 
के नेताओं के आदेशानुशार ही अपना मत देंगे। ऐसा न करने पर उन्हें विद्रोही व 
निनन्‍्ध कह करके सदस्यता त्याग के लिए बाध्य किया जा सकता है | इस स्थिति में 
बहुमत दल के सदस्य अपने दल के मन्त्रिमंडल का प्रत्येक दशा में समर्थन करने को 
बाध्य हैं। मन्त्रिमंडल की नीति उन्हें रुचे या नहीं, मन्त्रिमंडल के विरुद्ध प्रतिपक्षी 
दल के तक कितने ही प्रभावशाली क्‍यों न हों, बहुमत दल के सदस्य मन्त्रियों के विरुद्ध 
जा नहीं सकते । परिणाम यह होता है कि आज दिन मन्त्रिमंडल को हराने के लिये 
उसके विरुद्ध कामन्स सभा में बहुमत संगठित ही नहीं किया जा सकता। मन्त्रिमंडल 
का दल सदैव ही बहुसंख्यक रहता है और वह प्रतिपक्षी दल के सभी आ्तेपों और 
आक्रमणों को परास्त कर देता है। मन्त्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का सफल प्रदर्शन 
असंभव हो गया है | 

सन्त्रिमए्डल्न की तथा कथित तानाशाही--इस प्रकार कामन्स सभा का 


मन्त्रिमं इल रे ष्प्छ 


म्बाा 


मन्त्रिम इल पर स्वामित्व जाता रहा | उल्टे मन्त्रिमंडल ही अपने बहुसंख्यक सदस्यों 
की सहायता से कामन्स समा को जिस प्रकार चाहे, दबा सकता है। बहुमत की सहायता 
से वह जो चाहे, कानून बनवा सकता है; जो भी कर चाहे, लगवा सकता है; जितना 
चाहे उतना व्यय स्वीकृत करा सकता है तथा और भी मनमानी बातें करा सकता है। 
कामन्स सभा के समय का वह पूर्णूछप से मालिक है। अधिक क्या रलमेंट का जीवन 
भी मत्रिमंइल को मुट्ठी में है। वह सम्राद “से अनुरोध करके जत्र चाहे तत्र बर्तेमान 
पालंमेंट को भज्ञ करा कर नया चुनाव करवा सकता है। साधारण सदस्य समय से 
पहिले चुनाव का होना पसंद नहीं करते। चुनाव में घन व्यय होता है, दौड़घूप 
करनी पड़ती है ओर फिर हार जाने की भी सम्मावना रहती ही है। मन्त्री तो बढ़े नेता 
होने के कारण चुन कर आ ही जाते हैं, पर साधारण सदस्य चुनाव से भय खाते हैं । 
अतएव यदि वे अधिक गड़बढ़ी या आलोचना करते हैं तो मन्त्रिम डइल की एक साथा- 
रण घमकी कि वह पालंमेंट भज्ज करा देगा, उन्हें ठंडा और शांत कर देती हैं । 

सारांश यह है कि राजनेंतिक दलों के अनुशासन के कारण आज कामन्‍्स 
सभा के सदस्य स्रतंत्र रीति से अपना मत नहीं दे सकते। उन्हें दल के नेताओं का 
समर्थन करना ही पड़ता है। मन्त्रिम डल अहुसंख्यक दल के नेताओं से बना होता है ! 
अतः उसे पालंमेंट के बहुसंख्यक सदस्यों का सदैव ही समर्थन ग्राप्त रहता है। उस 
समर्थन की सहायता से वह अपने विरुद्ध किये गये सभी आत्षेगों और आक्रमयों को 
परास्त कर सकता है । अतः व्यवहार में कामन्स सभा के वे सब्र अज्ञ जिनके द्वारा 
बह मम्त्रिम डल को पदच्युत कर सकता हैं, बेकार हो गये हैं । 

>.“रामसे म्योर का यह मत है कि आजकल मन्जिमिडल सवशक्तिमानू और 

निरंकुश बन गया है | नीति-निर्धारण, शासन, कानून-निर्माए, आब-व्यय, बड़े-बड़े 
पदों पर नियुक्ति, पार्ल॑मेंट का नेतृत्व आदि सब कुछ उसी के हाथ में है और पालमेंट 
उसके हाथ की कठपुतली बन गई है। इस प्रकार ब्रिटेन में प्रजातंत्र एक प्रकार से 
विंकृत हो गया है | वास्तविक प्रजातंत्र में विधान-मंडल के सदस्यों का मन्न्रिमंडल 
पर वास्तविक नियंत्रण और दबाव रहना चाहिये जैसा कि फऋ्रँस में है | 

प्रोफसर लास्की और श्री एल० एस० एमरी ने म्योर के इस आक्षेप का खंडन 
ऋरते हुये यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ब्रिटेन के मन्त्रिमंडल की. ही कार्यपद्धति 
ठीक है | ह 

लास्की का कहना है कि ब्रिटिश मन्त्रिमंडल को निर्रंकुश नहीं कहा जा सकता | 
यह सत्य है कि मत्रिम इल को बहुमत दल की सहायता साधारणतया अधिकांश बातों 
में प्राप्त रहती है, पर इसका यह श्र्थ नहीं है कि मन्त्रिमंडल अपने अनुयाय्रियों और 
लोकमत की उपेक्षा कर सकती है | वैसा करने का परिणाम होता है बहुमत दल का. 
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छिल्ल-मिन्न हो जाना; जैसा कि १८८८६ में आइरिश स्वराज्य के प्रश्न पर उदार दल 
और १६३१ ३० में खर्च की कमी के प्रश्न पर मजदूर दल की दशा हुई थी। १६३६ 
६० में अनुदार दल का प्रबल बहुमत था, पर तो भी उसे सर सैमुएल होर की मन्चित्व- 
बंद से अलग करना ही पड़ा, क्योंकि अबीसीनिया के प्रश्न पर लोकमत उनकी *नीति 
के निवांत विरुद्ध हो गया या। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि अधिक से अधिक 
शक्तिशाली मन्त्रिमंडल भी निरंकुश नहीं हो सकता। यह अवश्य है कि आजकल 
प्रत्त्रमंडल कामन्स सभा द्वारा पदच्युत न किया जाकर चुनाव में हारने पर पद-त्याग 
करता है, पर इसका केवल इतना मात्र अर्थ है कि मन्त्रिमंडल का उत्तरदायित्व ग्रजा- 
तंत्र के विकास के साथ-साथ क्रमशः जनता की दिशा में खिसकता-खिसकता आज 
मतदाताश्ं के ही प्रति हो गया है। पहले मन्त्री रुम्नाट के प्रति उत्तरदायी थे | प्जा- 
तं+ की कुछ वृद्धि होने पर वह उत्तरदायित्व कामन्‍्स सभा के लोक-प्रतिनिधियों के पास 
सिसक आया । अब जबकि प्रजातंत्र पूणंता पर पहुँच गया है, तो यह उत्तरदायित्व 
दीघ जनता के ही प्रति हो गया है | 
श्री एल० एस० एमरी के मतानुसार प्रजातंत्रीय शासन-पद्धति के सम्बन्ध में 
दो सिद्धांत हैं। उनमें से एक तो यह है कि सरकार को शासनाधिकार जनता से प्राप्त 
हुआ है | अतः जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा ही सरकार का चुनाव होना चाहिये 
ओर उसे जनता के आदेशों का अनुसरण करते हुए ही शासन करना चाहिये | फ्रांस, 
स्विव्जस्लेंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकारें इसी सिद्धांत के अनुसार बनी हैं । 
स्विट्जरलैंड में मन्‍्त्री विधानमंडल के दोनों सदनों की संयक्त बैठक में चुने जाते हैं । 
अमेरिका के राष्ट्रपति का भी निर्वाचकों द्वारा परोक्त्‌ रीति से चुनाव होता है। इन देशों 
तथा फ्रांस में सरकार को जनता के प्रतिनिधियों के आदेशानुसार शासन करना पड़ता 
है। वे स्वतंत्र नीति का अवलम्बन नहीं कर सकते |. पर ब्रिटेन के शासन-संगठन का 
मूल छिद्धांव मिन्न है । वहाँ सरकार अथवा मम्त्रिमंडल का निर्माण सम्राट के आदेशा- 
नुसार होता है और उनके शासनाघिकारों का मूल मी सम्राट ही है, न कि जनता या 
उसके प्रतिनिधि । ब्रिटिश प्रधान मन्त्री सम्राद द्वारा नियक्त होता है और अन्य मन्त्रो 
भी प्रधान मन्त्री के परामर्शानसार सुप्राट द्वारा ही नियक्त किये जाते हैं। मन्त्रिमंडल 
के जनता या ठसके अतिनिधि नहीं चुनते । इसी कारण शासन॑-सश्चालन में भी मन्त्रि- 
मंडल-पालेमेंट का अनसरण न करके उसका नेतृत्व करता हैं। प्रजातंत्र का ब्रिढेन में 
यह अर्थ नहीं है कि पालंमेंट शासन करती या कर सकती है | उसका इतना मात्र अर्थ 
है कि शासन पाह्नमेंट की सम्मति से होना चाहिये। नीति-निर्धारण व शासन-संचालन 
की अधिकार केवल मन्त्रिमंडल को है| .पालंमेंट केवल अपनी सम्मति या असम्मति 


अकर कर सकती है | पालमेंट की असम्मति होने पर ब्रिटिश मन्त्रिमंडल पद-त्याग कर. 
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सकता है, परंतु अपनी नीति नहीं बदलता | पार्लमेंट चाहे एक मन्त्रिमंडल को रक्‍्खे 

सरे को, पर उसे सदा मन्त्रिमंडल के पीछे ही चलना पड़ेगा, उसके आगे कमी 
भी नहीं । एमरी के मत का सारांश यह है कि ब्रिटिश पद्धति में प्रमुखता मन्त्रिमंडरू 
की है और पारलमेंट का काम केवल आलोचना करना और नियंत्रण रखना मात्र है 
सरकार का सश्ालन होता रहे यह मूल बात है और उक्त सद्चालन सम्भव जन-मत 
के अनुसार हो--यह उसके बाद की बात है। जिन संश्षदीय व्यवस्था वाले देशों में 
( जैसे फ्रांस में ) इस क्रम को उलट कर जन मत को प्रधान और सरकार को गौण 
स्थान दिया गया है, वहाँ अनेक विकार उत्पन्न हो गये हैं, जैसे मन्त्रिमंडल का निर्चल 
तथा अल्यजीवी होना | अतः मन्त्रिमंडल के उत्तरदायित्व का विशुद्ध स्ररूप इतना 
मात्र है कि जत्र पालेमेंट अथवा जनता उसकी नं।ति से सहमत न हो, तो वह पद-त्याग 
कर दें | पर जत्र तक पालमेंट या जनता उसे पदारूद् रखना चाहतों है, तब तक उसे 
मन्त्रिमंडल की बात मान कर ही चलना पड़ेगा । जो लोग इस व्यवस्था को सन्त्रि- 
मंहल की तानाशाहां या निरंकुशता कहते हैं, वे मन्त्रिमंडल के उत्तरदायित्व का टीऊक 
अर्थ समभते ही नहीं । जनता कभी शासन-संद्धालन नहीं कर सकता | इसकी योग्यता 
उसमें नहीं होती | पर वह यह जरूर कह सकती हैं कि शासन अच्छा हैं या बुरा, 
उससे उसे छुख है या दुःख । ब्रिटिश प्रणाली की संसदीय व्यवस्था इसी मौलिक सत्य 
के आधार प्र बनी है | 

>»पालेमेंट का मन्त्रिमए्डल पर नियंत्रण-वबद्रि पार्लमेंट रत्त्रमंडल के 
शासन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पर उसके पास कुछ ऐस साथन हैं. 
जिनके उपयोग द्वारा वह मन्त्रिमंडल के रुदैव सतके रहने और उचित मार्ग पर चलने 
के लिए बाध्य कर सकती है। ये साधन निम्नलिखित हैं :-- 

१. प्रश्न पूछने का अधिकार--रलंमेंट का कोई भी सदस्य किसी भी मन्‍्त्री 
से उसके विभाग के शासन के विषय में कोई ग्रश्न पूछ सकवा है। प्रश्नों के द्वारा 
कहीं भी कोई अव्यवस्था या असंतोषजनक बात हो, तो उसे प्रकाश में लाया जा सकता 
है ओर उसके लिए उत्तरदायी मन्त्री से उत्तर माँगा जा सकता है । पार्लमेंट की प्रति- 
दिन की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए ही छुरक्षित रक़्खा जाता है| मन्त्री सभी 
प्रश्नों का उत्तर देने*को बाध्य नहीं हैं | वे यह कह कर इनकार कर सकते हैं कि उत्तर 
देना सावंजनिक हिंत के विरुद्ध होगा, अर्थात्‌ कोई बात जो गुप्त रहनी चाहिये, प्रकट 
हो जायगी | कोई भी विशेष कारण न रहने पर मन्त्रियों को उत्तर देना ही पड़ता है | 
प्रश्नों के पूछे जाने की सम्भावना मन्त्रियों और उनके अधीन कर्मचारियों को सदैव 
सतक रखती है | 

रु कार्य-स्थगन प्रस्ताव ( [00005 0६ #6[0एपाघाटशा -|परश्न 
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के घंटे के बाद ही कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि सार्वजनिक महत्व के 
किसी निश्चित प्रश्न पर वाद-विवाद के लिए. अन्य कार्य स्थगित कर दिया जाय । 
यदि ४० सदस्य इस अस्ताव के पक्त में हों, वो उसी दिन बैठक के अंत में उस प्रस्ताव 
पर वाद-विवाद के लिए समय देना पड़ता है। ऐसे प्रस्ताव तभी रक्खे जाते हैं जब 
शाननादिका+य की किसी महत्तपूर्ण भूल या किसी अत्याचार के लिए मन्त्रिमंडल की 
निदा या अ्त्सना करनी हो | यदि वाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत 
हों जाय, तो यह मन्त्रिमइल के प्रति अविश्वास का चोतक माना जाता है। अतः 
मन्त्रिमंडल को इस प्रकार के अस्तावों की संभावना से भी सतक॑ रहना पड़ता है । 


३: बाद-विवाद--विपक्ती दल के नेता को यह अधिकार है कि सरकारी 
नीति के किसी भी महत्तपूर्ण प्रश्न पर वाद-विवाद ( 70००»८८ ) के लिए समय 
माँगे | मल्निमंइल इस प्रकार की माँग को साधारणतया सदैव ही स्त्रीकार कर लेता 
है | यह वाद-विवाद निश्चित तिथि पर एक या कई दिनों तक चलता है और इसके 
द्वाग विचाराधीन नीति की त्येक दष्टिकोश से आलोचना हो जाती है। सरकार को 
अपनी नीति का समर्थन करना और उसके विरुद्ध आत्तेपों का उत्तर देना पड़ता है | 
मन्त्रिमंडल पर पालमेंट का यह भी एक महत्वपूर्ण अंकुश है | 

“अन्त्रिमंडल पर लोक नियंत्रण--पर्लमेंट के नियंत्रण के अतिरिक्त मन्ध्रि- 
मंइल पर अन्य भी अनेक दबाव और अंकुश रहते हैं, जो कि देश के लोकमत, 
विमिद्न रुस्पाओं, संगठित व्यवसायों, समाचार-प्नों आदि द्वारा प्रयुक्त होते हैं | मन्त्रि- 
मंइल की अनुचित नीति के विरुद्ध समाओं में प्रस्ताव पास करके अथवा समाचार- 
पत्रों द्वारा आन्दोलन किया जा सकता है | पूँजीपतियों, मजदूरों और अन्य संगठित 
स्वार्थों को जत्र सरकार का कोई निर्ंय अरुचिकर या हानिकर प्रतीत होता है, तो वे 
हिंप्ट-मणडद ( 00090४8४०४ ) मेजकर, प्रत्ताव पास करके अथवा इसी प्रकार के 
श्रन्य उपायों द्वारा अपना असंतोष प्रकट करते और उक्त निर्णय को बदलवाने की चेष्टा 
करते हैं। इस प्रकार मन्त्रमंडल अनेक प्रकार के प्रभावों और दबावों से घिरा रहकर 
अपना कार्य करता है। उसके अधिकार चाहे लितने विस्तृत हों पर उनके निरंकुश 
प्रयोग का बहुत कम अवसर रहता है | 

' बिटेन.के सन्त्रमंडल की आलोचना--नि रंकुशता के आरोप के अतिरिक्त 
जटिश मन्तरिमंइल की कुछ अन्य आलोचनाएँ भी की जाती हैं जिनका संक्षित विवरण 
नीचे दिया जाता है। 

( १ ) इनमें पहिली आलोचना यह है कि मंत्रिमंडल के पास इतने अधिकार 


न्‍्क 








( ३७०7899 )(०४६ ) का कहना है कि है “क्षन्त्रमंडल ने बिना सोचे-विचारे अपने! 


हट | 


और कार्य एकन्न हो गये हैं कि वह उनको टीक .'पूण नहीं कर पाता | राम्से स्थोर... 


सक किड के | 
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हाथों में इतने उत्तरदायित्व ले लिये हैं कि जिनका वह पालन नहीं कर सकता | वह 
उन उत्तरदायित्वों का मार न तो पालंमेंट को लेने देता है और न उनकी पूर्ति की 
अन्य कोई व्यवस्था ही करता है। मंत्रिमंडल की सवंशक्तिमता की आड़ में ये 
अधिकार और उत्तरदायित्व नौकरशाही के हाथों में आ गये हैं ।”” 

परंतु प्रोफेलर लास्की ( 7.35 ) के मतानुसार यह आरोप ठीक नहीं है। 
मन्त्रिमंडल के दो प्रधान कार्य विभिन्न विभागों के काय की द्रेख-रेख ($प9८7ए॥- 
80०४) और उनकी नीतियों का समन्वय करना (0०-०:०४०४४००) हैं। ये दोनों 
कार्य मन्त्रिमंडल परी तौर से करता है | मन्त्री लोग गत्येक ऐसे प्रश्न को जिसमें 
नीति सुम्बंधी कोई नई समस्या रहती है, मन्त्रिमंइल के सामने लाते और उत्त पर 
उसका निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी आर्थिक मंजूरी अधिकार द्वारा राजकरोप 
विभाग (7:०४5०४ए) भी प्रत्येक विभाग के नये अस्तावों की जाँचया अन्य 
विभागों के कार्यों से उनका समन्वय करता रहता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता 
कि वर्तमान व्यवस्था में शासन की देख-रेख या उसकी विभिन्न शाखाओं के समन्वय 
का अभाव है | 

( २ ) दूसरी आलोचना यह है कि मत्रिमरदल का अधिकांश समय सामयिक 
प्रश्नों के निर्यंय ही में लग जाता है| उसे दीघंकालीन नीति और योजनाओं (7.०58 
६८:४०) 70०77८ए 2०० 9975) पर विचार करने का न तो अ्रवक्राश है श्रौर न 
प्रवृत्ति । यह आलोचना श्री एल० एस० एमरी ने अ्रपनी 'थादस अनादि कान्स्टी- 
ट्यूशन! ( 7%0०8४६४ 08 (9४ (८०75४ ८०४०० ) नामक पुस्तक मं दी है। सर 
विलियम बेवरिज्ञ (7.0:5 8०एव्मंठ४८ ) ने भी कहा है कि मंत्री लोगों के 
पास नई खोजों द्वारा प्राप्त ज्ञान का दृदयंगम करने और अपने निर्णयों में उसका प्रयोग 
करने के लिए समय का अभाव है। 

लास्की ने इस आलोचना का भी खंडन करते हुये कहा है कि मंत्रिमएडल कोई 
अन्वेषण समिति ((१०५८४८८४ $0८7८६ए) नहीं है कि वह प्रत्येक अनुसंधान का 
पता रक्‍्खें | उसकी दिलचस्पी केवल उन अनुसंधानों के फलों में होती है जिनका राज- 
नैतिक महत्व होता है। इस प्रकार के अनुसंधानों के उपयोग के लिये मन्त्रिर्डल 
के पास पर्याप्त साधन हैं| अनेक परामशंदात्री समितियाँ (॥9४507ए ००:४००१६६८८5) 
आर विशेषज्ञ ( 759८:६$ ) विभिन्न विभागों से सम्बंधित हैं ओर उनके द्वारा आव- 
श्यक अनुसंघानों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित होता रहता है। दीघंकालीन 
नीतियों ओर योजनाओं के निर्माण के लिए भी विशेषज्ञ समितियों तथा राजकीय 
आयोगों (8०ए४) (००77777557095) का सहयोग लिया जाता है | 

श्री एमरी का सुझाव यह है कि मंत्रिमएरडल में केवल पाँच-सात मन्त्री हों 
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आर वे विभागीय उत्तरदायित्व से मुक्त रहें, जिससे वे अपना पूरा समय नीति और समन्वय 
सम्बंध प्रस्‍्नों को ही दे सके | विभागों का भार सामान्य मन्त्रियों पर होना चाहिये, जो 
मन्त्रमं इल के सदस्प न हों । ये सामान्य मन्त्रिमिंडल वाले मन्त्रियों से निरंतर सम्पर्क 
बनाये रखकर उन्हें आवश्यक सूचनायें देते तथा महत्त्वपूर्ण समस्थाओं की ओर उनका 
ध्यान आकर्षित करते रहें, पर मन्त्रिमंडल के सदस्यों का मुख्य काम हो इन समस्याश्रों 
का हल दूँद़ निकालना और नीति सम्बन्धों प्रश्नों पर निरंतर विचार | संक्षेप में भरी 
एमरी युद्धकालीन मन्त्रिमंडल की पद्धति को स्थायी बना देना चाहते हैं । 

रामसे म्योर का मत था हि विभागों का पुनः सज्गठन करके उनकी संख्या १० 
वक सीमित कर दी जाय । इस प्रकार मन्त्रिमंडल में भी दस ही सदस्प्र रहेंगे जिनमें 
से अत्येक एक-एक विभाग का अध्यक्ष होगा। आकार छोटा होने पर मन्त्रिमंडल 
अपना काम अधिक मुदिधापूवक कर सकेगा | शासन की देख्-रेख के कार्य में कामंस 
सभा का अधिक भाग होना चाहिये और मन्त्रियों का अधिकांश समय नीति और 
समखय सम्बंधी बड़े-बड़े प्रश्नों में ही लगना चाहिये। 

पर अन्य विद्वान इन सुझावों से सहमत नहीं। जब सरकारी काम दिन प्रति 
दिन बढ़ता जा रहा है, वो मन्त्रिमंडल का आकार छोटा करना सहज नहीं है । मन्बियों 
की संख्या राजनैतिक परिस्थिति पर भी निर्भर रहती है, अर्थात्‌ कभी-कभी प्रधानमन्त्री 
को अपने दल के विभिन्न उपदलों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मन्त्रियों की संख्या 
बढ़ाना पड़ती है | विभाग-भार-रुक्त पाँच-सात मन्त्रियों के छोटे मन्त्रिमंडल के विरुद्ध 
दो बातें हैं। झुद्धकालीन मन्त्रिमडलों के अनुभव से यह स्पष्ट है ऊन इस प्रकार की 
अस्थायी व्यवस्था का स्थाई करना लोगों को पसन्द नहीं है | वे विस्तृत आधार वाला 
(970०2५-०४5००) मन्त्रिमरडल ही चाहते हैं । दूसरे, नीति-निर्धारण और शासन- 
संचालन के कामों को इथक्‌ करके उन्हें मिन्न-मिन्न कोटि के मन्त्रियों को सौंपना वांछु- 
नीय भी नहीं हैं। इससे नीति और शासन के घनिष्ठ सम्पक के छिन्न हो जाने और 
नीति को व्यावहारिकिता को आघात पहुँचने का भय है। फिर, यह मी बात नहीं है 
कि मन्त्रमिए्डल सें नीति और समन्वय के ग्रनों को ही अपना अधिक समय देने 
बाले मन्त्रियों का अमाव हो। सर राबर्ट जेनिंग्स ने अपनी “कैबिनेट गवर्नमेंट? 
((-४040८६ (७0ए८८०००८४८) नामक पुस्तक में चतलाया है कि श्रत्येक मन्त्रिमंडल में 
कुछ कार्र-भार रहित मन्त्री जैसे लाड्ड प्रेसीडेन्ट आफ दि काउन्सिल, लाई प्रिवी सील 
आदि होते ही हैं और प्रधानमन्त्री मी विभाग-भार साधारणतया नहीं ही ग्रहय करता | 
अतः ये सब्र अपना समय बड़े-बड़े प्रश्नों को देने के लिए स्वतंत्र रहते हैं । 

( ३ ) तीसरी आलोचना यह है कि मन्‍्त्री लोग अपने विभागों के कर्मचारियों 
के हाथ में कठपुतली की भाँति होते हैं। वे अपने विभागों के कार्य के विशेषज्ञ तो 
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होते नहीं | अतठः उन्हें अपने अधीन स्थायी कर्मचारियों की राथ के अनुसार काम 
करना पड़ता है, क्योंकि करमचारी लोग अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं | इसी आलो- 
चना पर हम एक आगे के अध्याय में विचार करेंगे | यहाँ इतना ही कहना पर्यात है 
कि मन्त्रियों का काम विसाग का कार्य स्वयं करना नहीं, किन्तु केवल यह देखते रहना 
है कि स्थायी कर्मचारी उनकी नीति के अनुसार ठीक-ठीक काम करते रहें। यदि मन्त्री 
योग्य हो तो बिना विशेषज्ञ हुए भी वह विमाग के कार्य पर अपना अभाव डाल सकता 
है। चचिल और लायड जाज सरीखे मन्ज्ियों को स्थायी कर्मचारियों के हाथ ही 
कठपुतली कदापि नहीं कहा जा सकता। अ्रपनी प्रक्रांड योस्थता के कारण उन्होंने 
सदैव शातन का नेतृत्व किया । यह सत्य है कि सभी मन्‍्त्री इनकी ऐसी योग्यता के 
नहीं होते, पर वे भी अपने तिमाग वालों से यह तो कह ही सकते हैं कि अमुकर बात 
को जनता स्वीकार करेगी या नहीं । फ़िर मन्त्री लोग अपने विभाग के विशेषज्ञों की 
राय पर अन्य विशेषज्ञों की भी राय ले सकते हैं। वे चाहें तो विभाग में बाहर के एक- 
आध ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्तित कर सकते हैं जिनमें उनका विश्वास हो और जिन्हें 
उनकी नीति से सहानुभूति हो | द्वितीय भजदूर मन्त्रिमंडल के वैदेशिक मन्त्री श्री हंडर- 
सन पद-गअहण करते समय अपने विभाग में कुछ ऐसे विशेषज्ञ वाहर से लाये थे | 

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के संगठन के विषय की एक नई समस्या-- ऊपर 
हम श्री एमरी के मत का उल्लेख कर चुके हैं कि मन्त्रिमंडल में विभागीय भार से 
मुक्त ३-७ मनन्‍्त्री ही हों जिनका कार्य नीति-निर्धारण व नीति-समन्बय मात्र रहे, और 
विभागीय मन्त्री मन्त्मिंटज् से बाहर ही रक्खे जाये | इस मत का मूल सिद्धांत है नीति 
निर्धारण व समन्वय कार्य को शासन-प्रबंध कार्य से प्रथक कर देना 

सन्‌ १६५१ में श्री चचिल ने जत्र अपना मन्त्रिमंडल बनाया, तो उस 
में उन्होंने चार ऐसे मन्त्री रक्‍खे जिनका कार्य दो या अधिक विभागीय मन्ध्रियों के 
कार्यों का निरीक्षण तथा समन्वय करना था| स्वयं चचिल ने प्रतिरक्षा मन्‍्त्री का पद 
अहण करके स्थल, जल तथा वायु सेना विभागों के मंन्त्रियों के कार्यों के निरीक्षण 
ये समन्वय को अपने हाथ में लिया। लाड प्रेसीइंट आफ दि काउन्सिल लाई ऊल्टन 
के नीचे खाद्य और कृषि के मन्त्री रक्खे गये | लाई लेदर्स को यातायात, इईंघन तथा 
विद्यतशक्तति विभायों.के मन्त्रियों के ऊपर रक्‍्खा गया, और लाई चेरवेल / मास्टर 
जनरल ) को वैज्ञानिक और अन्वेषण कार्यों का सुमन्‍्वण्कर्त बनाया गया। इन 
उच्चतर कोटि के मन्न्रियों में श्री च्चिल को छोड़ कर शेष लाइं-समभा में से थे। लोगों 
ने इन्हें शीघ्र ही नहायनुओ! ( 0ए८:०:१५ ) का नाम दे डाला और कामंस सभा 
में सम्राशी के भाषण के उत्तर वाले प्रस्ताव पर वाद-बिवाद के समय विपक्षी मजदूर 
दल ने इस नयी व्यवस्था की तीत्र आलोचना की | आलोचना का सारांश यह था कि 
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जब विभागीय मन्त्रियों के ऊपर ये 'महाप्रभ' रक्‍्खे गये हैं जो कामनन्‍्स सभा के सदस्य 
भी नहीं हैं, तो सम्बंधित विभागों के लिए कामन्स रुभा के प्रति उत्तरदायी कौन होगा १ 
'पहामग्रभु' लोग तो उत्तरदायी हो नहीं सकते थे क्‍योंकि वे कामन्स सभा के सदस्य 
नहीं थे, और यदि कहा जाय कि उनके अधीनस्थ विभागीय मन्‍्त्री जो कामन्स सभा 
में हैं, उत्तरदायी होंगे तो भी बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि विभागीय मन्त्रियों के 
हाथ में अंतिम निर्य की शक्ति न रहने से वे भी अपने से सम्बंधित विभागों की 
जिम्मेदारी नहीं ले सकते | मन्त्रमए्हल की ओर से कहा गया समन्वय व निरीक्षुण- 
कर्ता मन्त्रियों की इस कार्य के विषय को जिम्मेदारी का प्रश्न मन्त्रिमंडल की एक 
आंतरिक बात हैं जिससे पालमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं और विभागीय मन्त्री पूववत्‌ 
ही! कामन्स सभा के समक्ष अपने विभागों का पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण करेंगे | “महा- 
प्रभु मन्त्रियों के उत्तरदायित्व के मन्त्रिमं इल के संयुक्त उत्तरदायित्व ही में आ जाने 
की बात भी कही गई परंतु इस स्पष्टीकरण से किसी का समाधान नहीं हुआ | नई 
व्यवस्था के साश्बालन में भी कठिनाइयों का अनुभव हुआ । अतः १६५३ ई० में उसे 
समाम कर दिया गया ) 

परंतु सन्‌ १६४५ से अत्र तक के दो-तीन मन्त्रिमंडलों का आकार अपेक्षाकृत 
छोटा रहा है | इनमें २०-२२ के स्थान में १६ से १८ मन्त्री तक ही रक्खे गये हैं । 


अभ्यास 
१. ग्रिवी काउंसिल, मन्न्रिमंडल और मन्त्रीसमुदाय में क्‍या मेद है ? 


छाह्ललापंबार लप्रादला पट एलरफए (0फाला, पार (एल बातें सीट 
कतइतए, 
२. ग्रिवी काउंसिल के संगठन और कार्यों का वर्णन करो | 
छ<8८४०८ पट ठाश्रग्यांड्ात0त भाते पट तप 0६ एशरए ६०पकटा, 
३. नये मन्त्रिमंडल का किस प्रकार निर्माण होता है और उसमें मुख्यतः कौन- 


कौन मन्त्री सम्मिलित किये जाते हैं ? 

लि0घ'5 ३ ए्रटफ <०76६ 0ग्राध्त ? ए9६ फ्रांधरं$/८४६ 2४०८ घ$प्भाए (पर्ांपत- 
८१ 40 4६? ह 

४. प्रधान मन्त्री के अधिकार, कायों और स्थिति का वर्णन करो । 

(सताए४ एंपए एएडपंए७9, 9०9 ८:३ बा पिपलत०ा5 06 ११८ उत एसशा 
08807572%& 

ठ्ए हु 
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(०0प्रफटाए, 
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गुप्ह एाग्राट फाइट 48 05 इटग007 ६0 सीड एणीव्यडट्पएटड शक एा28९४ 
शिशु ए (फांग्रापड धादाफुबाटछ फपा वाला आदवफ दित गरत075.7 (छयाशवध्शर, 

५. निम्नलिखित मंत्रियों के क्या कार्य हैं :-. 

( अर ) चांसलर आफ इक्सयेकर / ब) लाई चांसलर (स ) सेक्रेटरी आफ 

स्टेट फार फारेन अफेयर्स ( द ) पदरहित मन्त्री ! 
एड 286 (॥९ पिाए।0ता5ऊ बाते वैध ए िट 000 फए: :-- 
(3) ॥[॥6 (।ग)णली0ठ: रण" >जिणॉट्वुएक, कि 7॥7 एड (ैड2ए०४,:, 
(८) 7#6 $€छट्डाए री उकॉट 05 70एथं27- क्‍जेंश3, बताने (व पद गांधिडिहा5 
छात)0एए ए07/070, 
६. संयुक्त मन्त्रिमंडल का क्या अर्थ है ! उसके गुण -दोप बताओ ! 
एछ०३४४ 00 ए०प प्रणतेशडाबएएं एफ 8 एटगीचएा दब तदा ? फ्रत3ए 35० 
89 शार्णा5 बाप त्[(22५5 २ 
७. युद्धकालीन नन्त्रिमं इलों का विशेषताश्रों पर प्रकाश डालो । 
ए एक ह०:६ ६6 5०6ए४ ईडडप्राएड 0 धाद एच्ञा0 झड़ 22077205 2 
८. मन्त्रिमंइल की कार्यवाही क्यों ओर किस प्रकार शुत रकती जाती हैं ? 
छाए शाद पड ए:0८००टस:ल 325 जवदिर <म्फचटा रद वटटाटए आए २ फऋराओ! 
72८2 705 ? 
६. मन्त्रिमं डल के कार्यालय का क्या कार्य है! 
है; ६ 2९ 6 पिटा।075 ७7 6 ८४०0:76६ 5एटएटएवज ? 
१०. मन्त्रिमंडल के अधिकारों और कार्यों का संक्तिम वणन करो | 
उिउलाए चेंदइटरा06 (6 फापटाएशओ एपनरणार बचने वीए [४४८४७ ७४ ६0८ 
9050 (७0[02(. 

८८११. “आ्राबकल कामन्स सभा के मन्त्रिमंइल पर नियंत्रण रखने के बदले, 
मन्त्रिमंडल ही कामन्स सभा पर नियंत्रण रखता है।! इस कथन की आलोचनापूर 
जाँच करो | 

२०फ्व03ए5 गाधाटबते एा ए0ग्ापजीजिएु.. हा <उ5छंगटा, धोद लिएएचट.. 6 
६5055 45 82६ ९07जी6ते 7ए घाट <गलिध, ॥5८घ55 <षा४०३:ए, 
“६२. मन्त्रिमंडल वह कड़ी या सूत्र है जो राज्य के कार्यकारी और इंयरन दायक 
अंगों को परस्पर सम्बद्ध करता है ।? इसका स्पष्टोकरण करो | 
लूट 0३०76 5 6 तो ७ 4508, 60 उप्र ६१5८ किटय5 (१2 
ढड९्टपपएद बाते पद 8859 0प76 022067. 80900 !70७. 
१३. कुछ लोगों का मत है कि आजकल ब्रिटिश मन्त्रिमंडल बस्तुतः उत्तर- 


दायित्वविद्दान और निरंकुश हो गया है। क्या आप इस मत से सहमत हैं ! सकारणु 
उत्तर दीजिये 
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909 ए०प 8768 फ्रांा ४76 हांल्फ पाश एल फसत॑॥आ 0०४घ०६ 9०5 70फ 
फिल्एणाग्रट पंधधाओए 28 दांदंआाता 0फ्रंग्रश॥ [0 €हव्ट72 &659075फाए 6६ 
30000 ? (ंएट इ३४085 05 ए0प+ क्ा5फ्रटा, 

१४. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिपणियाँ लिखिये :-..- 
अंतरंग मन्त्रिमंडल, मन्त्रिररडल की समितियाँ, संसदीय उपसचिव, फ्स्ट 
लाइ आफ ट्रेजरी, देश से पुनविचार-प्रार्थना | 

कै 26 0506 70025 00 :--- 

पफद ८7 <ब्शटा, पी ८0प्राप्णांह2९5 0: ६76 (770८, 927॥90274:ए 
प्रापेधइटटाटडप25, फट सिंए४४ 7,570 06 ६7८ प्‌7ल्थडप7ए, 499०4! ६0 हर हु 
4६,0077५. 

४६५. ब्रिटिश मन्त्रिमंडल में आधुनिक लेखकों ने कौन-कौन मुख्य त्रटियाँ 
बतलाई हैं ओर आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं ! हु 
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अध्याय ४ 


मंत्री, शासन-विभाग और स्थायी कर्मचारी 


शासन विभाग--हाइट हाल--शासन विभागों का संगठन--मन्त्रियों 
ओर स्थायी कमचारियों का सम्बन्ध-स्थायी नौकरियों का ब्रिटेन में इति- 
हास--नौकरियों का वर्गीकरण--सिविल सबिस कमीशन दारा--नियुक्ति-. 
प*रिवीक्षाब धि--शिक्षण-- पदवृद्धि--विवाद-निणेंय--अवकाश ग्रहण और 
अवकाश-वबृत्ति-- राजकोष विभाग का नियन्त्रण--त्रिटेन की स्थायी नौकरियों 
की कुछ विशेषतायें--अ्रमुख शासन विभाग--अर्धसरकारी शासन संस्थायें और 
निगम--शासन विभागों के विधि-निर्माण और न्याय सम्बन्धी कार्य--प्रत्या- 
युक्त विधि निर्माण ( 6००४०६८० [०27880079 ) इसके पक्त और विपक्ष में 
तकं--प्रशासनीय न्याय-व्यवस्था (208/770[5649 (7८ [०६६४८८) | 
पिछले अध्याय में हम क्तला आये हैं कि प्रत्येक मंत्री एक या अधिक शासन- 
विभागों का अध्यक्ष होता है। परंतु केवल अध्यक्ष ही विभाग का पूम्र काम नहीं 
संभाल सकता | वास्तव में मंत्री तो केवल नीति-निर्धारण और शासन-प्रबंध की देख- 
रेस ही करता है। शासन कार्य को करने के लिए मंत्री के अधीन प्रत्येक विभाग में 
बहुत से अन्य कर्मचारी होते हैं | इस अध्याय में हम शासन-विभागों के सज्ठन और 
इन्हीं कर्मचारियों का वर्णुन करेंगे तथा उनमें और मंत्रियों में जो सम्बंध है उसे 
स्पष्ट करेंगे | 
: शासन-विभाग--देश का समस्त शासन सुविधा के लिए विपयानुसार कई 
बड़े-बड़े भागों में विभकत कर दिया जाता है | शासन के इन्हीं बड़े भागों या खंडों को 
शासन-विभाग कहा जाता है | इस अकार आंतरिक शांवि रक्षा, देश का बाहरी शत्रुओं 
से बचाव, शिक्षा, कृषि, व्यापार आदि के विषय अलग-अलग विभागों के हाथों में 
रक्‍्खे बाते हैं, जिन्हें क्रम से ग्रह ( 7096 0%०० ), स्क्ञा ( 0०£८४७० ), शिक्षा 
(£५५८४:३००) विभाय आदि नामों से पुकारा जाता है। । 
आजकल ब्रिटेन में विभागों की संख्या १०० से कुछ अधिक ही है। यह संख्या 
आवश्यकतानुसार घटती-बढ़ती रहती है । नये विभाग स्थापित होते रहते हैं ओर कुछ 
पुगने विभाग जो आवश्यक नहीं रह जाते, वोड़ दिये जाते हैं । आवश्यकतानुसार ही 
विभागों के कार्य, सज्ञगन आदि में भी परिवतंन होते रहते हैं| विभागों का बनाना, 


+९# |] ५ उनका नये दद्कू से संगटन करना आदि मुख्यतः मन्त्रिमंडल के अधिकार 
बात है | 


मंत्री, शासन-विमाग और स्थायी कमचारी ६६ 


८४७०५ अनन्‍न्‍-_ाडप 


हाइट-हाल (०७४८८ ८! --द्निदेन का शासन जिस केद्ध से संचालित 
होता है उसका नाम द्वाइट हाल! (५४:८ ल०»7!) है। यह स्थान लंदन में पालेमेंट- 
भवन के समीप ही है और यहीं मुख्य-दुखए शासन विभागों के कार्यालय स्थित हैं 
जिनमें मंत्री लोग और उनके दुख्य अधीन कर्मचारी काम करते हैं। इससे यह न 
सम्रभना चाहिये कि शासन विमागों का समस्त कार्य यहों केंद्रित है। इनमें से अनेक 
विभागों की संस्थाओं और कर्मचारियों का पूरे देश में जाल-सा जिछा हुआ है, पर उन 
सत्र का संचालन और निरीक्षण इसी द्वाइट-हाल वाले केन्द्र से ही होता है। यह शासन 
रूपी शरीर का मत्तिष्क स्थान है 

शासन-विभागों का संगठन--यद्यरे विस्तार की बातों में प्रत्येक विभाग का 
संगठन अन्यों से कुछु न कुछु भिन्न होता है, पर मोटे तौर से यह कहा जा सकता हैं 
कि सभी विभागों के संगठन की मौलिक रूप-रंखा एक ही तरह की है। विभाग के 
शाप या चोटी पर उसका अध्यक्ष मंत्री होता है। कुछ विभागों की अध्यक्षता एक मंत्री 
के हाथ में न होकर एक समिति या बोर्ड ( 8०259 ) के हाथों में होती है जैसे ओोड 
आफ़ ट्रेड, पर इससे कुछ अधिक अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ बोड होता है वहाँ 
भी उसका एक अध्यक्ष नियत होता ही है ओर वह विभागाध्यक्ष मंत्री ही के समान 
कार्य करता है। मंत्री के नीचे उसके दो प्रकार के मुख्य सहायक होते हैं। अर्थात्‌ 
राजनीतिक और स्थायी कर्मचारियों में से | मंत्री के राजनीतिक प्रकार के सहायकों मे 
राजकीय मन्त्री (:075$:०:५ ०६ 5६४६८), संसदीय सचित्रों और संसदीय निजी स्यिवों 
(?2४४४707८०६०:ए ७:ए४०८८ 5८०:६८०८7८५) का नाम आता है। इनमें स राजकीय 
मन्त्रियों ओर संउदीय सचिवों का वणुन मन्त्रिमणडइल वाले अध्याय में किया जा चका 
है | संसदीय निजी सचिव पालमेंट के सदस्यों में से होता है, परंतु उस संसदीय 
सचिव की भाँति कोई वेतन इत्यादि नहीं मिलता । मन्‍्त्री और उसका सम्बंध व्यक्तिगत 
परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-मिन्न होता है; परंतु लाघारझतंथा उसका काम एक ओर 
तो मन्‍्त्री को पालंमेंट में अपने दल के सदस्यों के भावों और गतिविधि की जान- 
कारी देते, और दूसरी ओर सदस्यों को मन्त्री के दृष्टिकोण व नीति से परिचित करते 
रहना है । 

स्थायी कर्मचारियों में मन्द्री के दो प्रधान सहयोगी होते हुँ---विनाण का 
स्थायी सचिव ( ?८८०४०८४८ $८८४८४४८ए ) और निजी सचिव ( फशंए४६८ 
5८०८:८६७४ए ) । जिन विभागों के मन्‍्त्री 'सेक्रेरी आफ़ स्टेट”! कहलाते हैं उनका 
स्थायी अध्यत्त स्थायी सचिव! ( 9८पएा०720६0 5६८४८:७४ए ) ने कहा जा कर 
स्थायी अबर सचिव ( ए८:४097०0६ णातेंट: 5८८८८८४४४ ) कहलाता है जेसे 
वैदेशिक, ओपनिवेशिक, युद्ध, वायु आदि विभागों में | स्थायी सचिव अथवा अवर 


१०० ब्रिटिश संविधान 


सचिव स्थायी वैतनिक कर्मचारी होते हैं। व तो वे पालेमेंट के सदस्य ही होते हैं 
और न मन्त्रिमएइल के परिवर्तन के कारण बदलते ही हैं | उनके पद राजनीतिक न 
होकर शासन पिशेपश्ना के होते हैं। इनकी नियुक्ति अनुभवी और वरिष्ठ स्थायी 
कर्मचारियों में से होती है । किसी विभाग के स्थायी सचिव या उपसचिय का पद्‌ 
रिक्त होने पर उस पर नयी नियुक्ति मुख्यतया राजकोष विभाग के स्थायी सचिव 
( एद।724806700 $2८72024ए 70 ए€ परडटरधप7ए ) ओर सम्बन्धित विभाग के 
अवकाश गदण करने वाले भूतपूर्व स्थात्री अध्यक्ष के परामर्श से की जाती है। विभाग- 
मनत्रों की नी सम्मति ले ली जाती है, परंतु साधारणतया वह अपनी सम्मति देने से 
इनकार नहीं करता । विभागाष्यक्ष मन्त्री अपने विभाग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति 
में मनमानी नहीं कर सकता | 

निजी सचिव ( एसंए४८८ ४९८:४८६४४ए ) विभाग के अ्रपेन्षाकृत अवरिष्ठ 
( 9770: ) स्थायी कर्मचारियों में से चुना जाता है। उसके चुनाव में विभाग का 
स्थायी अध्यक्ष मन्‍्त्री को परामर्श देता है, पर इस नियुक्ति में मन्त्री की पसंद का 
श्श्रिक भाग रहता है | निजी सचिव मन्त्री के पास जाने वाले कागज- पत्रों को उचित 
रीति से तैयार करवा है और उससे मिलने-जुलने वालों के लिए. समय निश्चित करता, 
तथा इसी अकार के अन्य कार्य करता है जिससे मन्त्री के समय व शक्ति का अपव्यय 
नदह्ी। 

स्थायी उपसचिव के नीचे एक या अधिक उप-सचिव ([0०90४ए $6८८८६ 7) 
उनके नीचे सहायक सचिव ( 355750970६ 5८८+८६५४[25 )5 उनके भी नीचे पधान 
( ?ए४7८७७] ), उपप्रधान और फिर लेलक ( ८८८६८ ) और लिपिक ( एंल्संट्त्र 
45४$89008 ) होते हैं। विभागीय पदों की मुख्य कोटियाँ यहीं हैं | स्थायी उपसचिव 
के नीचे के सभी छोटे-बड़े कर्मचारी स्थायी ही होते हैं, अर्थात्‌ उनके पद राजनैतिक 
नहीं होते | 

जिस प्रकार समस्त शासन, विभागों में उँटा रहता है वैसे ही सुविधा के लिए 
प्रत्येक विमाग के अन्दर कई प्रडार की अपेक्षाऊव छोटी इकाइयों में कार्य का बँटवारा 
कर दिया जाता है। विभाग शाखाशों ( ०:7870४८$ ) में बैँटा रहता है, शाखाएँ 
उपविभागों ( १४0०७ ) में और उपविभाग अनुविभागों ( ६८८४०४७ ) में | ऊपर 
ब्डित अधिक रियों में से प्रतिसचिव धाखाओं के, सहायक सचिव उपविभागों और 
प्रधान अनुविभागों के अध्यद्ध होते हैं | 

“मंत्रियों और स्थायी कर्मचारियों का सम्बन्ध-- हम बतला चुके हैं कि 
मांग का अध्यक्ष मन्त्री होता है | उसे यह पद अपने रा अनैतिक प्रभाव के कारण 

होता है, न कि विभाग के विषय डी जानकारी अथवा शासन-कुशलता के कारण | 





मन्‍्त्री, शासन-दिनाग और स्थायी कर्मचारी १०१ 


अतः यह बहुधा देखा जाता है कि विभागध्य्ष मन्‍्त्री अपने विभाग के कार्य के विपय 
में कुछ भी जानकारी नहीं रखता या यदि रखता भी है तो उतनी ही जितनी किसी 
शिक्षित नागरिक को सा८्खतप' होती है। ब्रिटेन में एक झऋहानी दसिद्र है कि एक 
बार एक अर्थ मनन्‍्त्री ( (४8४८८ौा।०ड ०८ 5८०५० ८०: ) ने दशमलव अड्डों में 
लिखित आऋय-व्यब-पत्रक ( 9४१2०८६ ) को जब पहले देखा तो पूछा कि इन अभागे 
शुन्यों का कया अर्थ है ।* इतना ही नहीं, सैनिक विभागों के अध्यक्ष मन्त्री जानबूक 
कर ऐसे रक्खे जाते हैं, जो स्त्रयं सेनिक न हों। इस प्रकार यद्ध-विमाग का मन्‍्द्री ऐसा 
व्यक्ति हो सकता है जिसने कभी हाथ में बन्दूक पकड़ों भी न हो । सारांश यह कि मन्त्री 
लोग अपने विभाग के विपयों या शा सत-झता: के विशेषज्ञ (८डए८८४:) न होकर साधा- 
रण व्यक्तित ((5८::-० ही होते हैं। मन्त्रियों का अपने विभाग का विशेषज्ञ होना अच्छा 
नहीं समझा जाता है | उनसे आशा यह की जाती है कि वे जनता की इच्छा और 
मनोवृत्ति के ज्ञाता हों और लोकमत के अनुसार विभाग को सश्बञालित करें | कोई ऐड 
बात न होने दे जिससे लोगों को असुविधा ओर असंतोप हो | उन्हें विशेषज्ञता की 
अवश्यम्ता यह । उनका काम शासन करना नहीं कितु, विशेषज्ञ कर्मचारियों द्वार 
शासन कराना हैं। स्थायी कर्मचारी विभाग के बिपय के विशेषज्ञ होते हैं और मन्त्र 
को उनकी सहायता ओर परामश सदा ही प्राप्त रहते हैं | मन्त्री उन्हें यह बतलाता 
रहता है कि जनद' अनुर बात चाहती है | इसे करो | फिर वह बात किस दंग से की 
जाय, इसकी योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना स्थायी कर्मचारियों का काम 
है। इस बात को संक्तेप में यों कहा जाता है कि मन्त्री लोग विभाग की नीति निश्चित 
करते हैं अर्थात्‌ यह बतलाते हैं कि क्या करना होगा और फिर त्थादी कर्मचारी उस 
नीति को कार्यानिबत करते, अर्थात्‌ उसके अनुसार शासन करते हैं । 

अपने देश की राजनीति से लिय हुए. एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो 
जायगी। १६४६ के चुनाव में कांग्रेस वालों ने इस नीति की प्ोपशा की कि विजयी 
होने पर वे जमींदारी तोड़ देंगे | कांग्रेस के मन्द्रिरएडल बनने पर भूमि-कर विभाग 
के मन्त्रियों ने अपने विभाग के स्थायी सचियों को आज्ञा दी कि जमींदारी तोड़ने की 
योजना बनाई जाय | अब इसके बाद उस योजना को बनाना तथा दिद्न्मरडल द्वारा 
उसके पारित हो जाने पर उसे अमल में लाना “यह रुबच् भूति-सम्धंधी विधियों के 
विशेषज्ञ स्थायी क्मचारियां द्वारा किया गया। मन्त्री इस विपय की उचं ड्टियों को न 
जानते थे, पर स्थायी कर्मचारी जानते थे और उन्होंने ही मन्त्रियों को भी समस्याओं के 
समाधान इतलाये | इस प्रकार जजातंद्रीय शासन “अविशेषज्ञ मन्त्रियों और विशेषज्ञ 
स्थायी कर्मचारियों के सहयोग से चलता है | 
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यह व्यवस्था यों तो बड़ी विचित्र जान पड़ती है और यह संदेह होता है कि 
अपनी अविशेष्श्ता के कारण मन्त्री लोग विशेषज्ञ कर्मचारियों के हाथ की कठपुतली 
पात्र रहते होंगे, पर यदि हम थोड़ा विचार करे तो ज्ञात होगा कि नित्यप्रति के जीवन 
में भी इसी प्रकार काम चलाना पड़ता है | यदि मुके अपने लिए एक मकान बनवाना 
हो, तो मुझे विशेषज्ञ इंजीनियर की सहायता लेनी पड़ती है। मैं उसे मोटे तौर से 
अपनी आवश्यकतायें बतला देता हूँ, और यह बतला देता हूँ कि मैं कितना रुपया 
खर्च करना चाहता हूँ, ओर फिर शेष बातों का अब्ंघ और मकान का निर्माण इंजी- 
नियर द्वारा ही होता है। समय-समय पर में देखता रहूँगा कि मकान मेरी इच्छानुसार 
बन रहा है या नहीं। जहाँ मुझे कोई त्रुटि दिखलाई देगी, मैं इंजीनियर का ध्यान 
आकर्षित करके उसे दुर कराऊँगा अथवा यदि वह त्रुटि नहीं है, तो इंजीनियर के 
स्ममाने पर समझ मी जाऊँगा। अब मैं मवन-निर्माण कला का विशेषश न होते हुए 
भी विशेषज्ञ इंजीनियर द्वारा अपने मकान के निर्माण की देख-माल करता ही हूँ। 
यह बात तो नहीं कि में उतके हाथ की कठपुतली होऊँ। उसका काम पसंद न आवे, 
तो उसे अलग करके में दूसरे इंजीनियर को बुला सकता हूँ । ठीक ऐसी ही स्थिति 
मन्त्रियों की मी है। वे स्वयं विशेषज्ञ न होते हुए भी विशेषज्ञ स्थायी कर्मचारियों के काम 
का आवश्यक मात्रा में सञ्बालन व नियंत्रण कर सकते हैं | इसका यह अर्थ नहीं है कि 
मन्त्रियों में योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है। इसका केवल यही अमिप्राय है कि 
उनमें व्यावहारिक योग्यता व अनुभव मात्र की आवश्यकता है, विभागीय विषय की 
विशेष योग्यता की नहीं | जो व्यक्ति सफल वकील, डाक्टर, व्यवसायी आदि रहा है 
अथवा जीवन के किसी भी क्षेत्र में योग्यता का पर्चिय दे चुका है, वह अपनी उस 
सामान्य योग्यता के बल पर ही मन्त्रित्व का कार्य भी सफलतापूवेक कर सकता है। 


साधारणतया मन्त्रियों ओर स्थायी कर्मचारियों का सम्बंध यह कह कर प्रकट 

किया जाता है कि मन्त्री नीति निर्धारण करते हैं और स्थायी कर्मचारी उस नीति को 
कार्यान्वित करते हैं। मोटे तौर से यह बात ठीक है, पर व्यवहार में स्थिति इतनी 
सरल ओर सुरपष्ट नहीं है, क्योंकि नीति-निर्धास्ण में भी स्थायी कर्मचारी मन्चत्रियों को 
सहायता देते हैं और मन्त्री निश्चित नीति के स्थायी कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित किये 
जाने की क्रिया की देख-रेख करते रहते हैं। फिर नीति भी शासन के प्रत्येक स्तर पर 
क्िचत करनी पड़ती है| सर्वोच्च नीति मन्त्री निश्चित करते हैं, पर गौण नीति स्थायी 
कमचारी अपने-अपने क्षेत्र में | भरत: यह कहना कि समस्त नीति-निर्धारण मन्त्रियों द्वारा 
ही होती है, अस्त्य होगा । इसी प्रकार यह भी कहना ठीक नहीं है कि शासन-कार्य 
केवल स्थायी कर्मचारी ही करते हैं। शासन सम्बंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय भी 
मन्वियो को डी करना पड़द है, जैसे बिमाग के ऊँचे पदों की नियक्तियाँ, पदवृद्धि तथा अन्य 
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इती प्रकार के प्रश्न | अतः वास्तविक स्थिति यह है कि विभागीय कार्य के प्रत्येक पग 
पर मंत्रियों और स्थायी कर्मचारियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। दोनों हो 
का नीति-निर्धारण और शासन में भाग होता है। नीति ओर शासन खबथा पए्थक् 
नहीं किया जा सकता । केक्‍ल मोटे तौर से यह नियम है कि मंत्री लोग शासन की 
विस्तार सम्बंधी बातों ( १८८४७ ) में हृस्तक्ञेततन करके उन्हें स्थायी कर्मचारियों पर 
छोड़ दे और स्थायी कर्नचारी फिटो महत्वपूर्ण नीति सम्बंधी प्रश्न का स््रय॑ं निशय न 
करके उसे मन्त्री के निशयार्थ उसके सामने रख्खें। 


स्थायी कम चारी ( तट 0४77) $६:४८८ ) 

स्थायी नौकरियों का त्रिटेन में इतिहास--उन्नीखबीं शताब्दी के मध्य 
तक ब्रिटेन के राज्यकम चारी मुख्यतया सिफारिशों के श्राघार पर नियुक्त किये जाते 
धे। इसे सिफारिशी प्रथा ( ?३८०४०2० $ए४८ण ) कहते थे। यह बहुत ही 
दोपपूर्ण थी और बहुघा अयोग्य लोग सरकारी पदों पर नियक्त हो जाते थे | श्प५४ 
ई० में इस प्रथा में सुघार प्रारम्भ हुआ | उक्त वर्ष तीन सदस्यों का एक सिविल रूविंस 
कमीशन नियुक्त हुआ जिसके जिम्मे परीक्षाओं द्वारा योग्य अम्बयियों (८४००9:५४5) 
के चुनने का कार्य रक्खा गया। कुछ काल बाद ये परीक्षाएँ प्रतियोनितत्मक बना दी 

| प्रारम्म में कुछु ही पदों की नियक्तिति इस प्रकार होती थी, पर श्ष्य७० ई० 

लगभग सभी पदों की नियक्ति प्रतियोगिता परीक्षाश्रों द्वारा होना अनिवार्य कर दिया 
गया | ब्रिटेन ने इस विषय में भारत से प्रेरणा ली, जहाँ कि प्रतिप्र गेट परीक्षाओं 
द्वारा नियुक्तित की प्रथा कुछ वर्ष पहले ही स्थापित हो चुकी थी । 

ब्रिटेन की वर्तेमान स्थायी नौकरियाँ--त्रिठेन में 'विविल-सर्विसः -में कुछ 
प्रकार की सरकारी नौकरियों को छोड़ कर अन्य सभी का समावेश होता है | जिन 
नौकरियों का इनमें समावेश नहीं होता वे निम्नलिखित हैं अर्थात्‌ ( १) सैनिक 
नौकरियोाँ ( २) शारीरिक श्रम-कार्य वाली ( 7४००४ ) और ओऔद्योगिक ( 48प9$- 
८४») ) नौकरियाँ और ( ३ ) स्थानीय संस्थाओं की नौकरियाँ | 

सिविल सर्विस के कर्मचारियों की संख्या बरात्रर बढ़ती जा रही है। श्८३२ 
में इनकी संख्या २९००० के लगनग थी। लगभग १०० वर्ष बाद द्वितीय महायुद्ध के 
पूर्व १६३६ ई० में और भी बढ़ कर लगभग ७ लाख तक पहुँच गई | इस निरंतर 
वृद्धि का कारण राज्य के कार्यों में इंद्धि और नये-नये विमागों का स्थापित होना डै 

नौकरियों का वर्गीकरण--ब्रिटेन के स्थायी कमचारी आजकल चार वर्गों 
में विभक्‍त हैं। ये हैं : ( १ ) प्रशासी चर्गं ( बवेशांग्रांडएक६ए८ ८255 (२) 
अधिशाती वर्ग ( ८5८८०४४८ ८५७५५ ), ( ३) लेखक वर्ग (८(८४८०७] ८!५5५) और 
(४) लिपिक वर्ग ( 25550276 ८८४।८७) ०0४ ४ए7975६ ८!३५५ ) 
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प्रशासी बगे--( हतिया।750:४ए८.. 09855 )--इन में प्रशासी वर्ग 
सर्वोच्च है। विभागाध्यज्ष और उनके प्रधान सहायक कर्मचारी अर्थात्‌ विभागों के 
सचित्र, स्थायी उपसचिव, पति रचिद, सहायक सचिव, प्रधान, सहायक प्रधान आदि 
इसी वर्ग में से होते हैं। प्रशासी वर्ग को हम स्थायी कर्मचारियों का मस्तिष्क 
जंग हेड सकते हैं। मन्शियों को परामश देने, योजनायें बनाने, आगे की बातें सोच्चने 
शारन संचालन करने आदि के कार्य प्रशात्ती वर्ग ही के कर्मचारी करते हैं। 
द्िजज्देशालबों के उच्च योग्यता वाले स्‍्नातकों (8:780००४५८८७) में से नियुक्त 
होते हैं। विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि इस वर्ग में नियुक्त होने की निम्नतम 
भपता नियत है। परीक्षा के समय अभ्यर्थियों की आयु २१ वर्ष से कम या २४ से 
अधिक न होनी चाहिये | इस वर्ग के कर्मचारियों की संख्या १६४६ ई० में ४३१६ 
थी जो कि समस्त कर्मचारियों की संख्या के १ प्रतिशत से भी कम्र है। इनका 
वापिंक बेतन १००० से २००० पौंड तक होता है | 
इस वर्ग में प्रतिवर्ष लगभग ६० स्थान खाली होते हैं। इनमें से ४८ वो 
विएविद्यालयों से निकले स्नातकों में से खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाते हैं ओर १२ 
नीचे के अधिशासी वर्ग उन कर्मचारियों की प्रतियोगिता द्वारा, जिनकी आयु रु८ 
वर्ष से कम हो । 
अधिशासी वर्ग (85८८०४ए८ 0।४55)--वह प्रशासी वर्ग से नीचे है। 
ख्या १६९४६ ई० में ६३००० के लगभग थी जो कि समस्त कर्मचारियों की 
सख्या का ६ प्रतिशत है। इनके लिए निम्नतम योग्यता है उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास 
होना (छाइ्डपटर $6€009प82४ए 3८906 (:८४:४१८०७६८) ओर नियत आयु होनी 
नचां १६ वर्ष की | इस वर्ग की नियुक्तियों का भी एक भाग नियमित प्रतियो 
गिता (!377६60 (.०777८(४07) द्वारा नीचे वाली लेखक वर्ग में किया 
जाता है, और शेष खुली प्रतियोगिता द्वारा । यहू वर्ग अधिकतर हिसाब-किंताब रखने 
( ह0८०7्रगएएष्ट ), रुद ( 97997 ), ओर गअब्नन्ध सम्बंधी ( ४६०.09 88९:- 
2) ) काम करता है। इस वग के कर्मचारियों का वेतन ४०० से १००० पौंड 
वाषिक होता है । 
लेखक वर्गे--(ए०म८४ 0॥95४) इस वर्ग के कर्मचारियों की योग्यता 
माध्यमक उ्चेष्ता प्रमाएपत्र ( इण्ाएण 68४४8 ८०८:४६८०८८ ) को होती है 


आर नियत आयु १६-१७ वर्ष की | इसमें तीन उपवग उपवर्ग हैं। निम्नतम वर्ग का वेतन 
६० पड से प्रारंभ हाकर २४० एड वार्षिक तक होता है ओर उच्चतर वर्गों का ४०० 
पोंड तक | इसके कर्मचारियों की संख्या १६४६ ई० में सवा लाख के लगमग थी । 


इसका काम सरल नियमों को उपस्थित मामलों ( ८४४८५ ) में लागू करना, सरल 
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पत्रों का आलेख ( १:४६: ) तैयार काना, पत्रो आदि का संक्षत सारादय बनाना ओर 
किसी जिषय के भी सम्बंध में आँकड़ों को संकलिन करके गम्तुत करना । $:३६८ 
प्र27६5, फिट/ए:४7$, ८४०.) आदि हे 


लिपिक वरगें ( (ट्घंता 5ड5 70: टाँ55 )--इल यंग के लग 
सभी कर्मचारी लड़कियाँ और ब्तियाँ हैं! ये १६-१७ वर्ष की आय में प्रारंभिक परीक्षा 
उत्तीणु लोगों म॑ से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त की जाती हैं। इनका काम सुख्यतया 
सरकारी कागज-पत्रों की ठाइप द्वारा प्रतिलिपियाँ तैयार करना है ! 

ऊपर लिखे ये चार वर्ग एक दूसरे से सर्व था प्रथक नहीं हैं । पहिले तीन वर्गों 
में नियमित मात्रा में आदान-प्रदान हो सकता है अर्थात्‌ निम्नतर दंगे के कर्मचारी 
नियमित प्रतियोगिता द्वारा उच्चतर वर्ग में जा सकते हैं। कुछ विभारों में जिनका 
काम विशेष प्रकार की योग्यता की अपेक्षा रखता है, इन वर्गों के स्थान में अपने अन्य 
वर्ग हैं जैसे आयात कर और उत्पादन ((०5:उप्ा$ अगते झेडटा$ड) विभाग में 
गत कई वर्षों में ( १६४५-५० ) ब्रिटेन में कई उद्योगों का राष्ट्रोकण हुआ है जमे 
कोयले की खानों, बिजली, गैस, यातावात के साधनों आदि। इनका प्रत्रध विथ'मों 
के हाथ में न रक्खा जाकर सावजनिल्‍क निगमों ( 90090 (075.90530क्‍070%$ + के 
हाथ में रक्खा गया है। इनकी नौकरियां साधारण रुरकारी नौकृत्यों से प्रथक और 
एक नई प्रकार की ही हैं| इनको श्रौद्योगिक नोकरियाँ ( गाठेपडाईंड! ८४८८६ 
कहने की प्रथा चल पड़ी है | 


सिविल सर्विस कमीशन, प्रतियोगिता परीक्षाएँ और नियुक्ति--निय्‌ 


हि 
2 
कह 

|| 


क्तियों के लिए बोनस अन्यथियों को चुनने के लिए एक झिंद्ररऊू संत्रिस कमीशन हैं ! 
इसका स्थापना पहले-पहुल (मा॥ ने रइ था आऋ। इसमे ३ नदृस्थ रक्‍्ख गये थ 
सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा ( मग्त्रिमण्दल के परामश से ) होता है | ६. दरर तय 


ये अनुभवी राज्य-कर्मचारियों में से नियक्त होते हैं। इनकी पद-अवधि पार्रिभाषिक 
भाषा में सम्राट जब तक चाह (09फआांग्ड फोट ए]६85४प८८ ०६ पद एा0छग) 
तब तक के लिए होती है, पर इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि कमोशन के सदस्य 
अन्य राजक्मचारियों ही की भाँति अवकाश अहण की आय तक अपने पद पर बने 
रहते हैं. जिससे य अपना कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से कर स्के। इन्हें क्िसा नी 
मन्‍्त्री या विभाग की अधीनता में नहीं रखा गया है | हे 


सिंविल सर्विस कमीशन के तन कार्य हैं: ( १) सरकारी पदों पर नियुक्त 
होने वाले सभी व्यक्तियों की योग्यता को प्रमाणित करना, अर्थात्‌ उनमें उपयुक्त योग्यता 


है इसका प्रमाण पत्र देना ( २) नियक्त और योग्यता सम्बन्धी नियम (हब्हप&- 
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४०४) बनाना और (३) लंदन गजट में सभी नियुक्तियों को प्रकाशित करना | कमी 
शन ये सब्र काम राज्यकोष विभाग (7:८४5०८९) की सम्मति से करता है | 

कमीशन का काम नियुक्ति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को चुनना मात्र है। 
वास्तविक नियुक्ति विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने विभाग में की जाती है, 
परंतु ये विभाग साधारणतया सदेव ही कमीशन के चुने हुए लोगों को ही नियुक्त करते 
हैं। उसके निर्शय को कभी भी अमान्य नहीं करते। कमीशन के बिना प्रमाणित किये 
नियुक्त अधिकारी को अवकाश-बृत्ति ( ?८४५४०४ ) पाने का अधिकार नहीं होता । 
ब्रिटेन में कमीशन का काम उपयुक्त अभ्यर्थियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं अथवा अन्य 
रीति द्वारा चुनना और उनकी योग्यता को प्रमाणित करना मात्र है। कर्मचारियों के 
अनुशासन, दण्ड, पद इंद्धि, वेतन, वर्गीकरण आदि के ग्रश्नों से उसका कुछ भी 
सम्बबंध नहीं है | 

कमीशन उपयुक्त अभ्यर्थियों का चुनाव साधारणतया प्रतियोगिता परीक्षाओं 
द्वारा करता है। प्रति वर्ष कमीशन नौकरियों के ऊपर वर्णित चार वर्गों में से प्रत्येक 
के लिए एक-एक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रबंध करता है। नियत योग्यता और आयु 
वाला कोई भी ब्रिटिश नागरिक इनमें बैठ सकता है । परीक्षाश्रों के विषय वे ही होते 
हैं झिन्‍्हें विद्यार्थी स्कूलों और कालिजों में पढ़ते हैं जेसे साहित्य, इतिद्वास, गणित, 
राजनीति, कानून, विशन आदि | संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस आदि में इससे 

न्‍न व्यवस्था की पर्सद्मएँ होती हैं | उन देशों में किसी पद की नियुक्ति की परीक्षा 

उन्हीं विशेष विषयों में होती है जो उस पद के कार्यों को करने में उपयोगी हों | 
पर ब्रिटेन की प्रतियोगिता परीक्षाओं का उद्देश्य अम्यर्थी की सामान्य योग्यता 
( ४८०८८४) »9»959 ) को जाँचना है न कि विशेष पदों के लिये उसकी 
विशिष्ट योग्यता या जानकारी को | इस पद्धति का सिद्धांत यह है कि कोई व्यक्ति 
यदि किसी भी विपय में भी योग्यता रखता हो, तो वह योग्यता का अन्य विषयों 
में भी प्रदर्शन करेगा | मुख्य वस्तु प्रतिमा है। जिसमें प्रतिमा है उसे कोई भी कार्य दे 
दो, वो बह उसे अच्छा ही करेगा | तदनुसार ही इन परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने 
वाले अभ्यर्थी चाहे जिस विभाग में हो, नियुक्त कर दिये जाते हैं. और अपनी प्रखर 
बुद्धि के कारण उसका काम शीघ्र ही सीख लेते हैं। इस पद्धति के , जन्मदाता लार्ड 
मेकाले का इस थिद्धम्त में इतना दृढ़ विश्वास था और वें कहा करते ये कि प्रति- 
योगिता परीक्षा स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के बदले यदि 
किसी >प्वली भाषा में भी ली जाव, वो उसमें मी सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाले अभ्यर्थियों 
में वही प्रतिभा और बुद्धि-पखरता, पाई जावगी और वे भी नियुक्ततों के लिये उतने 
ही उपयुक्त होंगे जितने वतमान प्रकार की प्रतियोगिता में सफल होने वाले विद्यार्थी 
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होते हैं| चारों कर्तचारीवर्गों की योग्यता शिक्षा क्रम के चार सोगवों--विर्वर विद्या जप 
उच्चतर माध्यमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं, और ग्रारम्मिक शालाओं- से 
अभिन्न रूप से सम्बद्ध है। शिक्षाक्म और नियुक्तितयोग्यता का यह घनिष्ठ सम्धन्ध 
ब्रिटिश पद्धति का विशिष्ट शुरु है। सर्वोच्च प्रशासी वर्ग ( कैपिफांशोडपट4:ए८ की 
परीक्षा में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों ( विशेषतः आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज ) के भ्रेष्ठतम 
स्नातक ही सफल होते हैं । 

परंतु अंतिम चनाव केवल लिखित परीक्षा ही के फन्न पर नहीं होता। परीक्षा 
के कुल अड्»ों में स लगभग एक चौथाई या कुछ न्यूनाघिक मौलिक परीक्षा के आधार 
पर दिये बाते हैं। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य अन्यर्थियों के व्यक्तित्व, प्रत्युत्यक्ष मति 
व्यवहार-कुशलता आदि की जाँच करना है । केवल लिखित परीक्षा एकांगी होती है! 
हो सकता है उसमें 'कितादी कीड़ों? ( 0०0£-%०:०५ ) ही के हाथ बाजी रहे 
शासन में केवल पुस्तक-ज्ञान ही सत्र कुछ नहीं है । अतः अन्य बातों की जाँच के लिये 
मौखिक परीक्षा और मुलाकात ( ५२० चै०८८ 29वें 7८:ए१८फ ) की व्यवस्था हैं 
कुछ पदों की नियुक्ति केवल मौखिक परीक्षा और मुलाकात दी के आधार पर हांदी 
है जैसे विशेषज्ञों की, क्योंकि इनकी योग्यता का अनुमान लगाने के लिये लिखित परीच्चा 
उपयुक्त नहीं होती। 

परिवीज्ञावधि ( ?:०४»३४०४ )--नये नियुक्त कर्मचारी तुरंत ही स्थायी नहीं 
कर दिये जाते । साधारणतया दो वर्ष तक उनकी परीक्षा अर्थात्‌ जाँच की अवधि होती 
है | परीक्षावधि के अन्त में यदि वे उपयुक्त राये गये ते स्थायी कर दिये जाते हैं 

अन्यथा या तो यह अवधि बढ़ा दी जाती है, या नितांत अनुपयुक्त सिद्ध होने पर उन्हें 

पदच्युत कर दिया जाता है। 

शिक्षण ( 7५४४०४०४ )--नये नियुक्त कर्मचारी अयने पद के कार्यों से अन- 
मभिज्ञ होते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्तिजैटा हम देख चुके हैं, सामान्य योग्यता के आधार 
पर होती है | उनकी शिक्षा के लिये उनका विभाग प्रबंध करता है। इस शिक्षण 
(7:शांणंगष्टो) की ऋई पद्धतियाँ हैं और वे प्रत्येक दर्ग के लिए भिन्न प्रकार की हैं। 
निचले वर्ग वालों के लिए विभागों के अंतर्गत शिक्षण-कन्नायें (7:877798 ८ॉ७१5८५४) 
होती हैं | उच्चतर वर्ग वाले प्रारम्भ के कुछ वर्षों में पुराने अनभवी कर्मचारियों 
की देख-रेख में विभागीय काम को सीखते हैं| उन्हें शीत्र-शीघ्र एक शाखा से दूसरी 
शाखा में बदल दिया जाता है जिससे उन्हें सम्पूर्ण विभाग के काम की जानकारी हो 
जाय | कभी-कभी उनका एक विभाग से दुसरे विभाग में भी परिवर्तन कर दिया जाता 
हैँ जिससे उन्हें विभिन्न विभागों का परिचय मिल जाय | विभिन्न विभागों की शिक्षण 
व्यवस्था के अतिरिक्त राजकोष विमाग (7४००४०८७) के अंतर्गत एक केन्द्रीय शिक्षण 
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उपबिभाग ( एफ्ांशांगह़ तीजडंतत ) भी है जो सभी विभागों के शिक्षण कार्य का 
“नल मम्दा तथा उन्हें परामश देता है। इस उपविभाग में एक शिक्षण-सं चालक 
[ छी+सएाएफ ठ बबागांयट बध्पे ऊंतेप८३ ७४05 ) की देख-रेख में प्रशासी बरगे 
के नत्र-नियुक्त कर्मचारियों के लिए दो-तीन मास का एक पाव्यक्रम बनाया गया है 
जिसके द्वारा उन्हें राजनीति और सार्वजनिक शान के मूल-सिद्धांतों का परिचय 
कराया जाता है | सारांश यह है कि आजकल ब्रिटेन में शासन कर्मचारियों की नियुक्ति 
के बाद के शिक्षण पर अधिकाधिक जोर दिया जाता है और उत्तरोत्तर नई-नई 
च्यवस्थाएँ की जा रही हैं | 

पदृवृद्धि--निम्नतर पद से उच्चतर पद पर नियुक्त होने को पदवृद्धि ( ९४०- 
20807 ) कहते है। पदन्ृद्धि का अवसर प्राप्त होना किसी भी नोकरी के प्रधान 
आकर्षणों में से है। निष्पक्ष रीति से योग्यतानुसःर पदवृद्धि की व्यवस्था कमचारियों 
की तुष्टि के लिए परमावश्यक है | पदवृद्धि में अन्याय या पक्तात होने से अच्छा काम 
करने वाले कर्मचारी इतोत्साह हो जाते हैं | 

त्रिटेन में पदवृद्धि की समस्या का तहुत ही विचारपूर्ण समाधान निकाला गया 
है | मुख्यतः पदबृद्धि में दो बातों का विचार किया जाता है अर्थात्‌ ( १) अनुभवावधि 
( $८7४०४७ ) और (२) योग्यता | निम्नतर वर्गों में पदइद्धि साधारणतया अनुभवा- 
वधि के आधार पर ही की जाती है, अर्थात्‌ अभ्यर्थियों में जो सबसे अधिक पुराना 
है उसे अवसर दिया जाता है | परन्तु उच्चतर वर्गों में पदबृद्धि का आधार योग्यता 
है । योस्पता के निर्णय के लिए प्रत्येक विभाग में एक पदवृद्धि-समिति ( 9:0070- 
४०० 80470 ) बनायी गई है। इसके इसके “सदस्य 'निन्नलिखित होते हैं--विभाग की 
कमचा- शाखा ( 8509 9]509067६ /2) 0“ 68 70३९ ) का अधान, जिस उपविभाग में 
जगह खाली हुई है उसका अध्यक्ष, विभाग के दो-एक और अनुभवी कर्मचारी | यह 
समिति पदबृद्धि के सभी अम्पर्थियों से भेंट करके तथा उनके ग्रत कार्यों के अभि- 
लेखों ( ;०८०४४ ०६ 95६ ऋ०ड: ) और चरित्र की जाँच करके विभागाध्यक्ष को 
परामशं देती है कि अमुझ कर्मचारी योग्यवम है। कोई कर्मचारी इस परामर्श को 
न्यायपूर्ण न समझे तो विभागाध्यक्ष से पुनविचार-प्रार्थना ( ५99०»! ) कर सकता है। 
अन्त में भी बातों पर विचार करके विभागाध्यक्ष निर्यय करवा है ह्लि पदवृद्धि का 
अवसर किसे दिया जाय | ह 

चिनतद -निर्खेय ([ 5८घेट7६0६ . 5६ क्‍0759 5625 )- आजकल कमंचारियों 
के संगठन और हड़तालों का युग है | राजकमंचारियों को हड़ताल का अधिकार तो 
डी होता, पर तो भी यह आवश्यक है कि उन्हें असंतोष प्रकट करने तथा उसे दूर 
कराने का अन्य कोई उपाय प्राप्त हो। बजिटेन में इसके लिए िंटली काउंसिल 
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( »॥00०ए 6००7० ) नामक संस्थाओं की स्थापना की गई है। प्रत्येक विभाग 
में एक विभागीय हिठली काउंसिल होती है जिसमें निम्न कर्मचारियों और सरकार 
के समान संख्या में ग्रतिनिधि रक्‍्खे जाते हैं | सरकारी प्रतिनिधि विभाग के उच्च्चपदस्थ 
कमंचारी ही होते हैं| नौकरी सम्बंधी कोई भी अश्न इस काउंसिल के सामने विचारार्थ 
रखा जा सकता है। यदि सर्वंसम्मत निर्णय हुआ, तो विभागाध्यक्ष उसे स्वीकार करने 
को बाध्य है, पर मतभेद होने पर वह जैसा उचित समके वैसा कर सकता है। इस 
व्यवस्था से सभी विवाद-अस्‍्त प्रश्नों का निर्णय हो जाता हो, सो बात तो नहीं है, 
पर असंतोष के कारण प्रकाश में अवश्य आ जाते हैं और यह भी थोड़ा लाम नहीं 
है | विभागीय काउंसिलों के ऊपर एक राष्ट्रीय हिटली काउसिल भी है जो अखिल 
देशीय कर्मचारी-सम्बंधी प्रश्नों का निर्णय करती है | 
१००० पोँड वार्षिक से कम वेतन के कर्मचारियों के वेदन सन्दं थी विद्ादों 
के निशय के लिए एक सरकारी कमचारी विवाद निर्णायिका पद्मावत है जिसे सिविल 
सर्विस आरभिट्रेशन ट्रिब्यूनल ( छाए! 3हापाटरए औफएअएठत एमफैण्ताओ ) 
कहते हैं। इसके निर्शंयों को मानने के लिए सरकार और कर्मचारी दोनों ही 
चाध्य हैं 
| “अवकाश-ग्रहय तथा अवकाश वृत्ति (झटाउडटपला। बाते एटा३07)--- 
ब्रिटन में सरकारी कमंचारियों के अवक्ाश-अहण की आयु ६० से ६५ वर्ष 
है। ६० वष की आयु के बाद कमचारी चाहे तो अपनी इच्छा से अवकाश 
अहण कर ले, अथवा दिनागाध्यज्ञ उससे अवकाश अहण करने को कह भी सकता 
है | ६४ वर्ष की आयु होने पर अवकाश ग्रह अनिवार्य हैं। 
अवकाश वृत्ति सेठा के वर्षों की संख्या पर निर्भर है। बरंमान वेतन को सेवा 
के वर्षों के «७ भाग से गुणा करने से जो गुणनफल होता है, श्रवकाश बृत्ति उननी ही 
मिलती है। पर १० वर्ष से कम सेवा-अवधि के कमंचारी अ्वकाश-बृत्ति के अधिकारी 
नहीं होते, और न वे ही कमंचारी जो सिविल सर्त्रिस कमीशन के प्रमाणपत्र बिना 
'नियक्त हुए हों, अथवा जो अंश-कालिक ( 23:६-धंएा० ) कर्मचारी हों | 
हे अनुशासन, पदच्युत्‌ आदि--काटून की दृष्टि से तो सभी कमचारी 
सम्नट की जब तक इच्छा हो तभी तक पदासीन रह सकते हैं, पर व्यवहार में एक 
बार नियुक्त हो जाने पर वे श्रवकाश की आयु तक अपने पद्‌ पर बने रहते हैं। इस 
बीच में त्रिना किसी अपराध के वे पदच्युत नहीं किये जाते। इसीलिए इन्हें स्थायी 
कर्मचारी कहा जाता है। 
किसी कमचारी के विरुद्ध कोई अमियोग हो तो उसे उसकी सूचना दी जाती 
है | अभियोग की जाँच में उसे अपने को निर्दोष विद्ध करने का पूरा मौका दिया जाता 
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। बाँच के परिंशाम के विरुद्ध वह विभागाध्यक्ष से पुनविचार की प्रार्थना कर सकता 
है। सारांश यह ६ कि उसका पदाधिकार सर्वथा सुरक्षित कर दिया गया है | 

राज्यकोष विभाग का नौकरियों पर नियंत्रण-ों तो प्रत्येक सरकारी 
कर्मचारी अपने विभाग की अधीनत। में काम करता और उसके अध्यक्ष के अनुशासन 
में रहता है, पर बुछ ऐसी बातें जिनका सभी विभागों के कमचारियों से समानरूप से. 
सम्बन्ध है, विभागों द्वारा अलग न तय की जा करके राज्यकोष विभाग के अधिकारान्त- 
गंत रखी गई हैं | उक्तेप में राज्यकोष विभाग का नियंत्रण निम्नलिखित बातों पर 
रहता है :-- 

(१) प्रत्येक विभाग में किस पद के और कितने कर्मचारी खखे जायेँगे। 

(२ ) कर्मचारियों की वेतन-कोटियाँ ( 5:8०5 ) क्या होंगी | 

( ३ ) नौकरी की अन्य शर्तें जैसे छुट्टी, भत्ता, अवकाश-बृत्ति आदि क्या होंगी। 

(४ ) कमचारियों के आचरण सम्बंधी नियम( (०४००८८-:०१०७ ) | 

ये बातें ऐसी हैं जिनका प्रत्येक विभाग मिन्न-मिन्न प्रकार से निर्णय नहीं कर 
सकता, क्योंकि इन बातों में पूरी सरकारी नौकरी में समान व्यवस्था होना ही उचित 
है। अतः इन विषयों पर राज्यकोप विभाग ही नियम बना कर प्रचलित करता है। 
पर इन नियमों को अपने-अपने विभाग में लागू करना विभागाध्यक्षों का काम है। 
राज्यकोप विभाग नवनियुक्त कर्मचारियों के शिक्षण में भी भाग लेता है।इस विभाग 
का स्थायी सचिब्र समस्त सिविल सर्विस का प्रमुख ( स्ल्यव 66 फ् एस 56- 
ह८८३ ) कहा जाता है। 

''ब्रिटेन की सरकारी नौकरियों की कुछ विशेषतायें--ब्रिटेन की सरकारी 
नौकरियों के संगठन की चार मुख्य विशेषताएँ हैं--( १) योग्यता के आधार पर 
नियुक्त ( 8८८४एंफराटा+ ७७ पाला )9 (२) पदावधि की सुरक्षा ( $6८एस८ए 
०६ धधाएा८ ), ( हे ) कमचारियों की राजनैतिक तटस्थता ( 9ए0४80८३ 7९ए६:०- 
#77 ७» ६ ४) अच्छुन्नता (२07०7४ण77 )। इनमें प्रथम दो विशेषताओं का स्पष्टी- 
करण किया जा चुका है | यहाँ केवल तीसरी और चौथी विशेषताओं--राजनैतिक 
तटत्थता और प्रछुज्नता पर कुछु और प्रकाश डालना है। 

राजनेतिक तटस्थता का अर्थ यह है कि सरकारी राजकर्मसारी राजनीति में 
कोई सक्रिद्र भाग नहीं ले सकते | उन्हें मतदान का अधिकार है और चुनाव के समय 
वे चाहे जिस दल के अभ्यर्थी को अपना मद-दे सकते हैं | पर किसी दल के लिए 
अचार करना, समाश्रों या जलूसों में भाग लेना, राजनैतिक विषयों पर भाषण देना या 
लेल लिखना आदि उनके लिए निषिद्ध है। राजनैतिक तटस्थता का यह भी अर्थ है 
कि चाह जिस दत्न की सरकार इने, स्थायी कर्मचारियों का उसके साथ समान रूप से 





डसकी 
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सहयोग करना चाहिये | वास्तव में भिना राजनेतिक तटस्थता के कमंचारियों का स्थार्याी 
रूना असंभव हो जायगा। यदि राजकर्मचारी राजनैतिक दल्बंदी में पढ़ जायें तो 
जभी किसी नये दल की सरकार बनेगी, वह अपने से भिन्न मतवाले कर्मचारियों को 
निकाल बाहर करेगी 


प्रछुन्नता का यह अर्थ है कि स्थायी कम चारियों का कार्य या उनके गुण-दोष 
पालमेंट या जनता के सामने प्रकाश में नहीं आते ! उनके कार्यों का पूरा उत्तरदायित्व 
विद्ागाजपत्षु मन्‍्त्रो दो के ऊर होता है | ऋमचारिपों का अपने कार्य के शिए जनता 
आर प्रालमेंट के सप्मने न हो बरश प्रात होता है और न अ्रयवश । उनका काम अच्छा 
हुआ तो उसका श्रेय विभायाध्यक्ष मन्‍्त्री को मिलता है, और यदि बुरा हुआ तो भी 
मन्त्री हो को निन्‍दा होती है और उसो को जवात्र देना पढ़ता है। मन्त्रो बाद में खराब 
काम करने वाले कर्मचारियों को दरिद्रित और अच्छा कान करने वालों को पुरस्कृत कर 
सकता है, पर यह उसके बिभाय के अन्दर की व्यवस्था है। पालंमेंट अथवा जनता के 
सामने वह यह कहकर छुट्टी नहीं पा सकता कि दोष उसका नहों, किन्तु उसके अधीन 
किसी स्थायी कमंचारी का है। ऐसा कहने पर उसे उत्तर मिलेगा कि तुमने उसके 
काम की यथोचित देख-रेख क्‍यों. नहीं की, उसे कर्तव्यच्युत होने का अवसर क्‍यों दिया 
इत्यादि 
“ ब्रिटेन के प्रमुख शासन-विभाग-व्ििटेन में आजकल शानम विभागों की 
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कुल संख्या १०० से ऊपर है। सरकार के कार्यों की वृद्धि फे साप ही साथ विभागों ही 
संख्या मी बदती जाती है! सात-आठ नये विभाग तो द्िर्तीय महायुद्ध के समय में 
ओर उसके बाद ही बनाये गये हैं। कुछ पुराने विभाग अनावश्यक होने पर तोड़ भी 
दिये जाते हैं। विभागों की स्थायना, घुनः: संगठन अथवा उन्हें तोड़ देना मुख्यतः 
मन्त्रिमं इल के निर्माण द्वरा होता है 


पिछुले अध्याय में ब्रिटेन के प्रमुख शासन विभागों ओर उनके मन्त्रियों क 
संक्तिम विवरण दिया जा चुका है। यहाँ विभागों के वर्गीकरण के दृष्टिकोण से उनका 
सिहावलोकन मात्र कर लेना है। 

मोटे तौर से हम विभागों को दो वर्गों में चाँद सकते हैं अर्थात्‌ (१॥वं 
विभाग जिनका काम सरकारी आमदनी को वसूल करना और उसका” हिसाब-कितान् 
रखना है, और ( २ ) वे विभाग जो घन को जनता के लिए विभिन्न सुत्रिधाएँ और 
सेवाएँ प्रस्तुत करने में ख्च करते हैं । 

सरकारी आमदनी को वसूल करने ओर हिसाब-किताब रखने वाले विभागों को 
कुल संख्या ६ है ये निम्नलिखित हैं :--- 
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१. अर्थ विभाग (7:८०४००४)--जैसा अतलाया जा चुका है, यह विभाग 
चांसलर आफ इक्सचेकर (अर्थ मनन्‍्त्री ) की अध्यक्षता में काम करता है। यह स्वयं 
कोई कर नहीं वसूल करता, परंतु अन्य विभागों द्वारा एकत्रित समस्त आमदनी इसी 
के नाम में बैक ब्राफ़ इंगलैरइ में जना दोदी है | वार्षिक आय-व्यय पत्रक यही विभाग 
बनाता है, और विनिन्न विभागों के व्यय की माँसों को नियंत्रित करता रहता है| 
विदेशों ऋण, अन्तर्राद्रीय आर्थिक समस्याएँ, विकास-योजनाएँ (9]877798), मुद्रा, 
विनिमय श्रादि इसी के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त यह विभाग सरकारी 
नौकरियों पर भी नियंत्रण रखता है और उनकी शिक्षा तथा कार्यपद्धति के सुधार वी 
भी व्यवत्था करता रहता है | यह ब्रिटेन का एक केद्धस्थानीय विभाग है जिसका अन्य 
सभी विभागों से सम्पर्क तथा उन सच्च पर नियन्त्रण रहता है। मन्तिमंडल के बाद यही 
विभाग अन्य विभागों की नीतियों और कार्यों के समन्वय ( 00-0:7४8स०५ )का 
प्रधान साधन है | 

२. और ३. बोडे आफ कस्टम्स ऐश्ड इकसायज और बोर्ड आफ इंन- 
लैंरड रेबन्यु ( ड04४0 66 (७६६४0705 290 5८४5८ ४709 छ80५+व ठई [4470 0 
१८४८४४८)--ये विभाग कर बयूल करने वाले विभाग हैं | इनमें से पहले आयात कर 
(०४६०75 तंए४ए) और उत्पादन कर (550५८) वसूल करता है, और दूसरा आय 
कर ( [7९0776. ८5 ), अतिकर ( $५०८:-८४७४ ), उत्तराधिकार कर ( 02809 70 
39८९८९४अ०० तप्रतं८5 ), मुद्रां कर ( 5६079 (०४५ ) और खनिज अधिकार कर 
(7०:20 :8005 6०9)--इन पाँच करों को वसूल करता है। इन दोनों विभागों 
के कमचारियों का देश भर में जाल-सा फैला हुआ है । 

४- डक विभाग (९०५४ 0#८०)--यह केवल कर-वसूली का विभाग तो 
नहीं है क्योंकि इसका मुख्य काम डाक, तार, टेलीफोन आदि की सुविधायें प्रस्तुत करना 
है, पर इन कार्यों से जो आमदनी होती है उसे बसूल करने के कारण इसकी भी इस 
वर्ग में गिनती की गई है । 

५, कोष ओर ज्लेख-परीक्षण विभाग ( 85८४८चुए८:5 2०० #ए०६ [06- 
?8:0767४ )--इस विभाग का काम मुख्यतः हिसाब-किताब रखना तथा उसकी जाँच 
या परीक्षण (8००४७ का प्रबन्ध करना है | इस विसाग का मुख्याधिकारी काम्पट्रोलर 
ओर आहिटर जनरल ( (07009:067 890 2पफ्ते!05-(56872८:%] ) कहलाता है | 
बिना इसकी आज्ञा के राज्यकोष से एक पाई भी नहीं दी जा सकती | अवश्यक व्यय 
के लिये अर्थ विभाग समय-समय पर माँग करता रहता है| प्रधान लेखा-परीक्षक 
(००॥६०2 (७८॥४८४४)) यह देखता है कि उक्त माँग पालमेंट द्वारा स्वीकृत आय-व्यय 
पत्रक ( 8998० ) के अनुसार है या नहीं। यदि है तो वह स्पया देने की अनुमति 
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दे देता है | इस अधिकारी को पालंमेंट का पहरेदार (४घ८४-७०४ ०६ ६४९ ?2४9- 
ए८7:) कहां गया है| उसे केवल पालंमेंट ही पदच्युत कर सकती है। समस्त विभागों 

व्यय की परीक्षा करके उनकी अटियों को वह अपनी रिपोर्ट में लिस्ता है | पालंमेंट 
गी सातजनिक लेखा समिति ( एप &०९०फ७६६ (0०:०८ ) इस रिपोर्ट की 
जाँच करती, विभागों से त्रुटियों का समाधान पृछुती और उनकी ओर पार्लमेंट का 
ध्यान आकर्षित करती है। 

द भूमि तथा वन-विभाग ( एट्फडूडएपडटए: ता फ्रेठ्शतेंड, 9४072८585 ठै८ 
2.220३--इस विभाग का काम अपने नाम से सम्बन्धित सरकारी आय की कुछ मर्दों 
की वसूली करना है 

इन ६ आय विभागों के बाद अन्च दग्य-विनगों ( $9लाठेःतड् 009व70- 
70८755 ) पर विचार करना है| इन विभागों को ८-६ वर्गों में जाँच जा सकता है, 
ओर प्रत्येक वर्ग के छुख्य विभाग निम्न निखिल हैं :-.- 

१. वेदेशिक और साम्राज्य सम्बन्धी (छ/:९०हण बाते :दल-> 4 --ह्स 
बग में कुल तीन विनाग हैं अर्थात्‌ परराष्ट्र विभाग ( #09०४० ), औपनिवेशिक 
विभाग (८०69»॥) और राष्ट्रमं इन सम्बन्ध विनाग ( 00शएा07८्आपत पे८३- 
६075 ) इनके कायों का चौथे अध्याय में वर्णन हो चक्रा है। 

२. गृह और विधि न्याय (0596 5७ ब70_ [४५४८८।--गह विभाग का 
वर्णन चोये अध्याय में हो चुका है। इसके अंतर्गत विधि और न्याय ([.#ज 280 
पुए:४८८ | के उरंधिभाग नी हैं । 

३. शिक्षा आर प्रसार ५ सिपैप०४:४00 >09पे॑ 87020८५5:92 )-शिक्षा 
विभाग का कार्य उसके नाम से ही स्पष्ट है। प्रसार कार्य ( 8:036८४७उंत्र8 ) एक 
स्व॒ृतन्त्र निगन (८०चछ०प४००४) के अधीन है जिसे बी० बी० सी० (85 8:090- 
८४5४४98 00:90०:०४४४०४) कहते हैं, पर नीति सम्बन्धी मामलों में इसका शिक्षा तथा 
डाक विभाग से भी सम्बन्ध है | 

४. स्वास्थ्य, गृह-व्यवस्था, श्रम, नगर-निर्माण और राष्ट्र आगोप 
€ 7९8800, 700598, 90फ5, व0फए शिवावजहु, जगत. 3रवाततजा 
[0४ए:४४८८ )--इस वर्य में स्वास्थ्य, अ्रम, स्थानीय शसन और नगर निर्माण 
खझौर राष्ट्रीय ख्रागोय (्‌ +५०७९0709] [759:300९९८ )-- ये चार 2 कु विभाग हूँ | 
इन में से स्वास्थ्य विभाग का चोथे अध्याय में वर्ण! हो चुका है। श्रम विभाग 
का मुख्य काम बेकार अमिकरों की क्रम विनिमावक्क संस्थत्रों ( 7.309305 छडटतवा- 
£७० द्वारा जाम दिलाना, शिक्षित करना, चेडारी रोकना तथा श्रमिक-कल्याणु 
(30057 एट-: 7:०7 कार्य करना है। पर इसमें थी अ्रधिक महत्वपूणं कार्य हैं देश 
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की भम-शक्ति को विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों में आवश्यकतानुसार विभाजित करना तथा 
लगाना | दितीब महायुद्ध के समय से अमिकों की कमी के | कारण इस कार्य का महत्व 
बहुत बढ़ गया है। स्थानीय शासन और नगर निर्माण विभाग ( 2677580ए ०६ 
[०८३ (090एट्राशप्राट्ए::. बयतें. (05प्रगछए.. बचत पछत्ात ९!97० 7४ ) की 
स्थापना द्विठीय विश्वयुद्ध के बाद हुई है। इसके कार्य का सम्बन्ध देश की समस्त भूमि 
के उचित उपयोग, नये नगरों के निर्माण और वर्तमान नगरों के विकास की योजनाओं 
को बनाना अथवा स्वीकृत करना है । संसार में ब्रिटेन ही पहला देश है जिसने अपनी 
समस्त भूमि के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। १६५१ 
से स्थानीय संस्थाओं की देख-रेख का काम भी यही विभाग करने लगा है। आगोप 
विमाग ( जधगा50ए - 04 'िन्नश्ठ79] [तएर0८८ ) भी नया ही है। राष्ट्रीय 
आगोप, कानून १६०६ के अनुसार देश के ४३ करोड़ लोगों का इस उद्देश्य से बीमा 
करना कि निर्धनता, बेकारी, रोग आदि की आपत्तियों के आने से कोई भी भरण-पोषणु 
की सुविधा से वंचित न रहे--यह्वी इस विभाग का काम है | इस विषय में भी संसार 
के देशों में ब्रिटेन का यह प्रयम प्रयत्न है। आवश्यकता होने पर राज्य द्वारा लोक- 
कल्याण का समस्त भार अहस्य करने की योजना अन्य किसी भी देश में अ्रमी स्वीकृट 
नहीं की गई | 

#- व्यापार ( पच्थ्त2 ), उ्योग ( #ए्रतैप५४ए ) ओर परिवहन ( ॥५४7035- 
9०:८६ )--इस वर्ग में ५ मुख्य विभाग हैं अर्थात्‌ 

( अर ) व्यापार विभाग ( 80270 ०६ 77४०० )-.. इसका कार्य देश के विदेशी 
व्यापार को प्रोत्साहन देना, उद्योगों को ऐसे परामर्श व सूचना देना जितसे माल की 
विदेशों में अधिक खपत हो, उद्योगों के लिये सरलता से न मिलने वाले कच्चे माल 
की प्राप्ति का प्रबन्ध करना आदि है। 


(व ) कृषि और मत्स्य विमाग ( जाधाए 06 38४८णॉ६फ्ट बाते 
778८४ ०७ ) कृषि विभाग का काम कृषि की उन्नति के लिए प्रयत्न करना, कृषकों को 
परामश तथा सहायता देना, कृषि में काम करने वाले मजदूरों के निम्नतम वेतन नियत 
करना आदि है | मछलियों की उत्पत्ति के स्थानों का प्रबंध करना, उनकी बढ़ती के 
उपाय करना झादि भी इसी विभाग के कामों में से हैं | | 

हु (स) इंधन तथा शक्ति विभाग ( 3(॥97507ए ०६ एच्टी ग7व 00५८७ बन 
इस विभाग का कोयला, गैस, ब्जिली आदि के उद्योगों से सम्बंध है। इस विभाग 
की देख-रेल में इन उद्योगों के प्रबंध के लिए. कई स्वाघीन निगम ( (.0:70:2- 
४००५ ) स्थापित हैं बैसे कोयले के लिए नैशनल कोल बोर्ड, बिजली के लिए ब्रिटिश 
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इजेक्ट्रीसिटी अरथॉरियो ( छः. छा८८पयंटाएए &ण८०४०४४८४ ) और गैस के लिए 
ब्रिटिश गैत काउंसिल ( 85. 095 ८००४८ ) आदि । इन तीनों ही उद्योगों का 
ए्ट्रीयकररा ( 7२४६०0709]228६8077 ) हो चुका है | 

(द) परिवहन विभाग ( 3॥5६0ए ०६ 7०75 7907६ )--जल्ें आर स्थज् 
द्वारा परिवहन के सभी साधन इस विभाग के अधीन हैं जेसे जहाच, रेल और मोटर 
द्वारा यात्रा | इसका काम सड़ओं का प्रतंंघ, मोदरों तथा बहाज्नों को लाइसेंस देना 
आदि है। वाथुयान के द्वारा यातायात एक अलग ही विभाग के अधीन है जिसे 
उदयन विभाग ( शताइधए ०६ एसी 5ए०घ०म ) कहते हैं। परिवहन उद्योग 
का भी ब्रिटेन में रष्ट्रीयकरग हो चुका है ओर तरिभिन्न साधनों का प्रभन्ध स्वार्घीन 
निंगमों के हाथ में दे दिया गया है। परिवहन और उड्जीयन विभाग केवल इन निममों 
की नीति निर्धा्ण का काम करते हैं । 


६. सामान्य प्रबन्ध ( (००ण्घञ०४ 5०7ए४९८४ )--इस वर्ग में वे विभाग 
सम्मिलित हैं जो कुछ सामान्य बातों का सभी विभागों के लिए प्रबंध करते हैं । इसमें 
मुख्य विभाग तीन हैं--केन्द्रीय सूचना विमाग ( एम एव्मघछ 0म८९ ० (- 
(०:००४४०० ), राजकीय मुद्रण और लेखन-सामग्री विभाग ( 8. 3, $घघ०प्रदाए 
0#८०८ ) और सावंजनिक कार्य विभाग ( ामाइपऋए ०£ छाठत: )। केन्द्रीय 
सूचना विभाग सभी विभागों को सूचना और प्रचार कार्य में सहायता देता है । मुद्रण 
ओर लेखन सामग्री विभाग सभी विभागों की रिपोटों और अन्य आवश्यक कागज-पत्रों 
की छुपाई तथा उनके प्रकाशनों को बेचने का काम करता है। सावं जनिक कार्य विभाग 
सभी विभागों के भवनों की म्रम्भव तथा उनके लिए. आवश्यक नई इमारतों के बनाने 
का काम करता है | 


रसद, खाद्य पदार्थ ( ७०००४, £000, ४६८८. )--इस वर्ग में दो 
विभाग मुख्य हैं। रसद विभाग का काम तीनों सेना विभागों के लिए अद्ज-शत्त्र तथा 
अन्य आवश्यक सामग्री संग्रह और प्रस्तुत करना है। वायुयानों का निर्माण तथा 
उनकी उन्नति के लिए शोध-कार्य ( ;८४६८४:८४ ) इस विभाग का एक विशेष उत्तर- 
दायित्व है | अग॒शक्ति अन्वेप्रण ( +0फ्राट छा&एए फिट प्टों5 ) कक काये 
भी इसी के अधीन है। खाद्य विभाग ( 300/50ए ०६ 58000 )«का काय॑ देश के 
लिए पर्यात्त अन्न और अन्य खाद्य वस्तुओं का संग्रह है | त्रिटेन को खाद्य पदार्थ अधि- 
कांश में बाहर के देशों से मूँगाना पड़ता है। उन्हें मँगाना और विवरण करना, उनके 
मूल्य और माता पर नियन्त्रण ( ००४६०! ) रखना इसी विभाग का काम है। 


रक्षा विभाग ( 0०८४८८ )--इस वर्ग में स्थल सेना ( छ४८ ध795- 
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४५ ), जल सेना ( 80270 ०६ 507गथए ), और वायु सेना विभाग ( #5+- 
जायंधाज ) ये तीन विभाग सम्मिलित हैं। इनका काम इन सेनाश्रों की भरती, 
शिक्ष, संगटन और संचालन है। इन तीनों की नीति का समन्वय रक्षा विभाग 
( 2:298077 ०६ ॥0४6०४०७ ) करता है। अब केवल रक्ता मंत्री ( ४75६6: 0६ 
0८६८:८६ ) ही मंत्रिमरडल का सदस्य होता है, और इन तीनों विभागों के अध्यक्त 
राघारण मंत्री मात्र रह गये हैं । 

अधंसरकारी-शासन संस्थायें ओर नियम « ( (२०३४४४-७००५४०८६४०४ ८४६ 
(3ह४722 74075. 06 फेवर (07790 :2४/४075 )--कोई समय था जब 
समस्त शासन-प्रसन्ध विभागों द्वारा ही किया जाता था । उन दिनों सरकार के कार्य 
देश-रक्षा और न्याव-प्रन्‍न्ध तक ही सीमित थे | परन्तु परिस्थिति-मेद के कारण अब 
सरकार को एक प्रकार से नागरिकों की समस्त जीबन-यात्रा का अचन्ध करना पड़ता 
है जेसे शिक्षा, मजदूरों की रक्षा का प्रवन्ध, बेकारी रोइना और लोगों को काम 
दिलाना, चिकित्सा, खाद्यपदार्थ संग्रह, मकानों का पवन्ध, यातायात के साधन प्रस्तुत 
क-ना आदि | फिर, सामाजिक न्याय ( 500०! [ए४प८० ) को भावना से प्रेरित 
ए।कर राज्य ने कई महत्वपूर्ण उद्योग भी उनके मालिकों के निजी स्वत्व ( ?सए०६० 
०छगणःाए ) का अंत करके अपने हाथ में ले लिये हैं। मजदूर सरकार ने अपने 
१६४५-५१ के शासन काल में वैक्ष आफ़ इंगलैंड, विद्युत उत्पादन, वायुयान यात्रा, 
रत आर सड़कों द्वार यात्रा आदि उद्योगों का राष्ट्रीकरण करके उन्हें अपने द्ाथ में ले 
लिया | अ्रन्य कई उद्योगों में जैसे कृषि, व्यापार, वितरण आदि में युद्धोत्पन्न कमी के 
कारण अनेक यकार का सरकारी नियंत्रण ( 0०7४४0। ) स्थापित करना पड़ा है| 
अभाव से रदह्य के लिए देश की लगभग समस्त जनता के लिए, सरकारी बीमे का 
प्रबंध कराना पड़ा है | 

इनमें से बहुतेरे कार्य ऐसे हैं जिनका पहिले उद्योगव्तियों और व्यवसाइयों 
द्वारा निज्नी रूप से प्रबंध होता था। सरकारी शाक्षन की रीति और व्यावसायिक 
( 9५$47८$5 ४6:07750:28४09 ) में एक महत्वपूर्ण अंतर है और वह यह है कि 
व्यावसायिक प्रबंध “काने प्रबंध की भाँति नियमों से जकड़ा नहीं होता | व्यवसायी 
को जब तक लाभ होता रहता है, तब तक कार्य-पद्धाति, नियम आदि की विशेष परवाह 
नहीं करता। इस «० व्यावसायिक प्रबंध में एक लोच और शीत्रगामिता 
( १०४0 3०१ ४७०६० ) होती है जो सरकारी प्रबंध में नहीं पाई जाती। इसी 
कारण बहु्रा सरकागे कार्य उतने शीत्र और उतने कम खर्च में नहीं हो पाते जितने 
निर्जा काय । लोग कहते है ह सरकारी उद्योग और व्यवसाय में नि जी उद्योग और. 


व्यवसाय को पहुता ( ८४८४८४८४ ) आने ऋटिन है| 
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शों के साथ शासनाधिआरियों ही का सौंत दिये हैं। शासनाबिकारियों का इस प्रकार 
का विधि निर्माणाधिकार स्तंत्र न होकर उन्हें पालंमेंट से प्रत्यापोषन या हस्ता- 
न्तरण द्वारा प्राप्त हुआ है और इसी कारण इसे गत्यायुक्त विधि निर्माण कहा जाता 
है। क्योंकि यह स्वतंत्र अधिकार न होकर पालेमेंट द्वारा निबंतित अथवा सीमा- 
बुद्ध है। इस कारण इसे अधीन विदि-निर्माझ ( 5ए००४0/9806 ०875797409 ) 
कहा जाता है। अधीन इसलिए कि पालंमेंट के जिस कनून द्वारा यह अधिकार दिया 
गया है, उसके अन्तर्गत और उससे सामखस्य रखते हुए ही इसका प्रयोग किया जाता 
है । यदि प्रत्यायुक्त विधिनिर्ार अपने नियामक और मूलभूत पाल मेंट के कानून के 
सीमा का उल्लंघन करे अथवा उसके विरुद्ध हो, तो न्यायालय उसे अवैध या शक्त्ति 
परस्तात्‌ ( ७१६४४ ४7८$ ) घोषित करके रद कर सकते हैँ । 

प्रत्यायुक्त विधिनिर्माण के कारण और उसके समर्थन में तके-- 
प्रत्यायुक्त विधिनिर्माण का मुख्य कारण राज्य के कार्यों के विस्तार और उनकी जटिलता 
की वृद्धि है। जैता कि अनेक बार दुहराया जा चुका है, आजकल राज्य का काम शान्ति 
आर न्याय-व्यवस्था मात्र न होकर पूरे राष्ट्र की जीवन-यात्र का प्रबंध करना हो गया 
है | इससे विधिनिर्माण कार्य भी बहुत विस्तृत हो गया है और पालंमेंट के पास उसके 
लिए पर्यात समय नहीं रहता | अतः पाल॑मेंट अपने कार्य को संक्षित करने के उद्देश्य 
से विधि निशण में केवल मूल-भूत नियमों को स्वीकृत कर देती है और विस्तार की 
बातों का नियम करने का अधिकार सम्राट , उसके मंत्रियों, शासन-विभागों अथवा गैर- 
सरकारी निगमों ( जैसे विश्वविद्यालयों, स्थानीय संस्थाओं आदि ) को दे देती है। 
अतः प्रत्यायुक्त विधि-निर्माण का प्रथम कारण और उसके पक्ष में प्रथम तक॑ यही है 
कि इससे पार्लमेंट के समय को बचत होती है। फिर, एक दूसरी बात यह भी है कि 
आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक आदि विषयों से सम्बद्ध कानूनों की विस्तार की चारत्तें 
बहुधा ऐसी होती हैं बिन्हें पालमेंट के साधारण सदस्य न जानते हैं और न सममते 
हैं। उनकी यथेष्ट जानकारी केवल विशेषज्ञों ही को हो सकती है | अतः युक्तिसंगत धात 
येही है कि ऐसी बातों का नियमन शासन विभागों के विशेषज्ञ कमेचारियों पर छोड़ 
दिया जाय | ऐसी बातों पर पालेमेंट में विचार होने से कोई लाभ नहीं | तीसरी बात 
यह कि पालेंमेंट द्वारा-पारित कानन की धाराश्रों में संशोधन और परिवतेन शीम्र या 
सरलता से नहीं हो सकते, पर शासन विभाग द्वारा बनाये हुए नियम आवश्यकता होने 
पर बिना कठिनाई के उन विभागों द्वारा ही संशोधित हो सकते हैं। अतः प्रत्यायुक्त 
विधिनिर्माण द्वारा कानूनों में एक ऐसी लोच ( 7«5:७४:४ए ) उत्पन्न की जा सकती 
«हैं जो जटिल अथवा परिवर्तनशील विषयों के नियमन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती 
है । चौथी और अंतिम बात यह है कि संकरकालीन स्थितियों का सामना करने के 
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लिए शासकों को आवश्यक विधिनिर्माण का अधिकार देना ही पड़ता है | युद्ध या अन्य 
कोई संकट आ जाय तो पारल॑मेंट तुरत ही वो कानून नहीं बना सकती | 
: अत्थायुक्त विधिनिर्मास के विपक्ष में तके--प्रत्यायुक्त विधिनिर्माण के 
विपक्ष में प्रमुख तक यह है कि विधिनिर्माण का कार्य लोक प्रतिनिधियों द्वारा होने पर 
उच् पर सभी दृष्टिकोणों से विचार होता है और जनता की सुविधा-असुविधाओं का 
यथेष्ट ध्यान रक्खा जाता है। शासकों द्वारा कानून-निर्माण होने पर मुख्य ध्यान शासन 
की सुविधा व सुमगता पर चला जाता है और जनता की सुविधा की उपेक्षा हो सकती 
है । दूसरी बात यह है कि शासन और कानून-निर्माण के अधिकारों का एकत्र समा- 
वेश लोक-स्वातंत्य के लिए मयप्रद है। उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की व्यवस्था का अभि- 
प्राय यही है कि लोक-प्रतिनिधि कानून-निर्माण और अन्य उपायों से शासकों पर निय॑- 
त्रश रकलें | यदि शासक कानून भी बनाते हैं तो यह पार्लमेंट और जन-यग्रतिनिधियों 
के अधिकार का अपहरण और निरंकुशता का प्रथम सोपान है। ब्रिटेन के भूतपूर्व 
चीफ जस्टिस लाड हेवार्ट ने अपनी “नई निरंकुशता? ( 76 )ए८७ 706590० धंड० ) 
नामक पुस्तक में इसी दृष्टिकोण से अत्यायुक्त विधिनिर्माण की तीत्र आलोचना की है| 
वीउरी बात यह है कि यदि सलाशुक्त विधिनिर्माण केवल विस्तार की बातों तक ही 
सीमित रहे तो उतनी चिन्ता की बात नहीं, पर व्यवहार में यह देखा जाता है कि पारल- 
मेंट बहुधा अज्ञात रूप से ही शासकों को सिद्धांत-नियमन और अपने बनाये कानूनों 
में संशोधन-परिवर्तन का भी अनियमित सा अधिकार दे देती है जिससे प्रत्यायुक्त 
विधिनिर्माण अधीन न रह कर स्वतंत्र और एक ग्रक्वार से पालमेंट से भी ऊपर की 
वस्ठु हो जाता है | यह विशेष सिंता का विषय है। 
निर्श॑य--इन आलोचनाओं के कारण १६ २६ ई० में ब्रिटेन में एक कमेटी 
नियुक्त की गई कि वह आयुक्त विधि-निर्माण के पूर्वापर पत्तों पर बिचार करके इस 
विषय पर उचित परामशं ग्रस्तुव करे । इसका नाम मंत्रियों के अधिकार सम्बंधी कमेटी, 
(70८ (.077777:666 ०४५ रं502:5१? 90५92:5 ) अखिद्ध है | इसकी रिपोर्ट 
१६२३ ई० में प्रकाशित हुई और उससमें अतलाया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में 
मआाउक्त विधि निर्माण आवश्यक ही नहीं किन्तु अनिवार्य है । उसके लाभ बहुत हैं 
और जो हानियाँ बतलाई हैं वे उपयुक्त नियंत्रण द्वारा दूर की जा सकती हैं | कमेटी 
ने ऐसे नियंत्रर के कई उपाय बतलाये जिसमें मुख्य यह था कि पार्लमेंट की एक 
स्थायी समिति प्रति अधिवेशन में सलायुक्त रीति से निर्मित नियमों की और 
भेत्यायुक्त विधिनिर्माण का अधिकार देने वाले अस्तावित विधेयकों की जाँच करके 
जो उनमें आपत्तिजनक अथवा जापारश बातें हों उनकी ओर पारलमेंट का ध्यान 
पंत करे । १६४४ ईं० से एक विशिष्ट समिति ( ६८८८६ ८०:०००१६६८८ रु 








मंत्री, शासन-विदाग और स्थायी कर्मचाथे श्र्श्‌ 


यह कार्य करती हैं। यह भी अन्धन रक्खा गया हैं कि शासन-विभादों द्वारा निनित 
विशेष महत्व वाले नियम ४० दिन तक पार्लमेंट के समक्ष रक्‍्ख जाये और इस 
अवधि में पालंमेंट चाहे तो उन्हें अस्वीकृत कर सकती है। कुछ और भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रकार के नियम पालंमेंट की स्वीकृति के जिना लागू ही नहीं किये जा सकते | 
शरानन-बिनारों द्वारा निर्भित नियमों पर सम्बद्ध संस्थाओं और स्वार्थों की राय लेने 
तथा उन्हें सरकारी गजट में लोगों की जानकारी के लिगय्रे प्रकाशित करने की भी व्यवस्था 
होने से प्रत्यायक्षत विधिनिर्माण से भय की आशा नहीं रह जाती, प्रत्युत उससे 
प्रंचुर लान होता है । ह ह 


ह् 
[8] छः कर ह का 
प,)्रशामनीय न्‍्याय-यवस्था ( रैपेघा॥57:४(४८ ]०5४४८८ ) 
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जिन कारणों से प्रयावक्त दिद्विने-रए का विकास हुआ है उन्हें कारणों से 
प्रशाधनीय न्यात-ब्तत्स्था का भी जन्म हुआ है । प्रथम बात यह है कि आजकल के 
आशिक और सामाजिक कानूनों का बहुधा ऐसे विययों से सब्ल्‍ख्त्र होता है जिनमें 
उठने वाले विवादों का यथोचित्र निर्णय विशेषज्ञ लोग हैं। कर सकते हैं, केवल कानून 
का छान रखने वाले न्यायाधीश नहीं | दूसरे साधारण न्यायालयों की नर 3-70 में 
बड़ी देर होती है, बड़ा खच पड़ता है और इन कारणों से वे सर्वताधारण के लिए 
मुज्ञभ नहीं हैं। श्राथिक और सामाजिक विषयों के निबन करने बाले कानूनों के लागू 
करने में पग-पग पर संपत्ति और अधिकार सम्बंधी विवाद उठते हैं श्रीर यदि उनका 
शीत्र अल्यव्यवसाध्य निर्यंय न हो, तो उन कानूनों को कार्यान्वित करना ही असंभव 
हो जाय | तीसरी बात यह भी कही जाती है कि परंप्शगत कानून और उनके अनुसार 
न्याय करने वाले न्यायाधीश कुछ ऐसी मूलभूत धरणाशओं पर अ्रवलम्बित हैं जा 
वतमान युग की परिस्थितियों से बहुत अंशों में विपरीत हैं। इनमें से कुछ घारणाएँ 
ये हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं अथवा निजी सम्पत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का निरपेक्त 
अधिकार है, अथवा संविदा ((८००४०४८४--ठेका ) के विषय में प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः 
स्त्रतंत्र हैँ। आजकल के समाज में आथिक असमानता के कारण इन धारणाओं के 
अनुसार न्याय करने में बहुघा अन्याय हो जाता है। निघंन और असहाय व्यक्ति को 
कानून के अधिक संरक्षण की जरूरत है, अन्यथा वह धनों और सच के शोषण 
का शिकार हो जायगा। व्यक्तिगत सम्पत्ति का भी समाज-हित में निरूुंत्रण आवश्यक 
है | संविदा की स्वतंत्रता पर भी रोक न हो तो गरीब लोग पेट की आय बुकाने को 
इतनी भात्रा में और ऐसे कामों को करने को लाचार हो जायेंगे शिनस उनके स्वास्थ्य 
और जीवन को धक्का पहुँचने का डर है। इन कारणों से आजकल के सामाजिक 
कानूनों में पघनी और सबल के मुकाबले में गरीबों को अधिक सुविधा और संरक्षण 


देने की प्रवृति पाई जाती है | पर इन्हें कार्यान्विव करने में साधारण न्यायालय उन्हीं 
पुरानी घारणाओं का अनुसरण करते हुए अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं| इस कारण 
हुथा ऐसे कानूनों के अनुसार उपयुक्त न्यायाधीशों की जरूरत पड़ती है जो कानून की 
पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव से मुक्त हों और नवयुग की प्रवृत्तियों की जानकारी और 
उसकी आवश्यकता से सहानुभूति रखते हों । शासन कर्मचारियों को इन नई प्रवृत्ति- 
यों और अगवश्यकतओं का अपने दैनिक कार्य में अनुभव होता रहता है। अतः 
आजकल बहुतेरे मामलों में विवाद-निर्यय का अधिकार साधारण न्यायालयों कोन 
देकर मन्त्रियों, विभागों, शासन-ऋर्मंचारियों या उनके द्वारा मनोनीत विशेष न्यायालयों 
को दे दिया जाता है। इसी व्यवस्था को प्रशासनीय न्याय-व्यवस्था कहा जाता है 
और इन विशेष न्यायालयों को प्रशासनीय न्यायालय | 
ब्रिटेन में आजकल इन विशेष न्यायालयों और न्यायाधिकार अथवा अद्ध॑- 
न्याबाधिकार ( (१०५अं-]००४८७) ) शासनाघिकारियों की संख्या कई सौ तक जा 
पहुँची है ओर बढ़ती ही जाती है। पाल॑मेन्ट के प्रति अधिवेशन में बने कानूनों द्वारा 
इनकी संख्या में कुछ न कुछ वृद्धि होती ही है | स्वास्थ्य विभाग को नगरों ढी घनी 
ओर गन्दी बस्तियों के सुधार के सम्बन्ध में ऐसे अनेक मामलों का निर्णय करने का 
अधिकार है जिनमें सर्म्पात्ति सम्बन्धी अधिकारों के प्रश्न उठते हैं। शिक्ञा विभाग, 
स्थानीय संस्थाओं और गैरसरकारी ( 2:४४४४८ ) स्कूलों के बीच में उठने वाले अनेक 
प्रकार के झगड़ों का अन्तिम निर्णय देने, का अधिकार रखता है । गह-विभाग 
६ 770४८ 0:8८ ) के भी अनेक न्याय विषयक अधिकार हैं जैसे यह निर्णय करना 
कि अमुक व्यक्ति नागरिक है या विदेशी, अथवा अपराधियों को क्षमा प्रदान का 
अधिकार। अधिक क्या, आजकल कोई मी शासन विभाग ऐसा नहीं है जिसके कर्म- 
चारियों को कुछ न कुछ न्याय-विषयक अधिकार प्राप्त न हों। कभी-कमी तो इन 
न्यायालयों या कमंचारियों के विरूद्ध साधारण न्यायालयों में पुनविचार्‌ प्रार्थना 
( ००?०४] ) की जा सकती है और कमी-कमी उनका निर्णय एकदंम-च््मन्तिम 
डोता है | 
प्त्वायुक्त विधिनिर्माण की माँति ही प्रशासनीय न्याय-ब्यवस्था की भी तोज्न 
लोचना की गई हैं। प्रथम स्थान में तो यह कहा गया है कि-इस प्रकार की ब्यवस्था 
अ्रग्रेजी.संविधान के मौलिक आधार--विधि राज्य (एएॉ८ ०६ [9 ) के बिरुद्ध है, 
क्योकि विधिराज्य के अनुसार सभी नागरिक साधारण कानून और न्यायालयों के 
अधीन ही होने चाहिए। दूसरी आलोचना यह है कि प्रशासनीय न्याय की पद्धति में 
वादी-ग्रतियादी को न्याग््राप्ति की ययेष्ट सुविधा नहीं दी चाती। बहुधा, पक्षों को- 
उपस्थित होकर अरनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता, कमी वकील लाने की 














अध्याय ६ 
पालेमेस्ट (अ) लाड सभा 


पालेमेंट का अर्थ-लाडे सभा-- ऐेतिहासिऋ महृतत्य-जिटेन का लाड 
समुदाय--लाड सभा का संगठन--लाई सभा के अधिवेशन और उसकी 
का्य-प्राणात्नी -लाडे-सभा के अधि का र--न्या ब' दिययक्च--विधि-निर्मार विष- 
यक--पालेमेण्ट ऐक्ट १६११--पालेनेय्ट ऐक्ट १९०८६--लाओ गसंगठन का 
सुधार--बाइस रिपोर्ट १६२२ की कैविनेट कमेटी के प्रस्ताव ताजे सभा की 
बतेसान उपयोगिता | 
पालेंसेर्ट का अथे--गत अध्यायों में त्र्विश नाज्य की कार्य: निकिः 
+&8८पह४८ )--रंम्नाद , सन्दिमएशत, शासन किनादों और उनके स्थायी कर्मचा- 
रियों का वर्णन किया यया हैं| हमने यह देखा हि थई ऋार्यपालिका पार्लमेण्ट के 
प्रति उत्तरदायी है और उसी के नियंत्रण में कान करती है। श्रत्र हमें परा्ननश्ट के 
संगठन और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना है 
पालमेस्ट सम्राद और लाई सभा तथा प्रमम्स सूता--इन नीनों अंगों से 
मिलकर बनी है। इनमें से सम्राट के पालंमेंट और विधि निर्माण सम्बन्धी अधिकारों 
का वर्णन रिया जा चुझा है। इस अध्याय में अब लाई सभा तथा आगे के अच्यापों 
में कामन्‍्स सभा के अधिकारों और पारलमेंट का कार्यप्रणाली का वर्णन किया ज्ञायगा | 
लाई सभा 
ऐतिहासिक मह्लव--हाई सभा संहार की सत्से प्राचीन विधान सभा हैं 
प्रथम अध्याय में बतलाया जा चुका है :कू ने रत इंजिडवेन +क 4 बृहत्समा (5:६७। 
८०ण्जटां! ) से इसकी कैसे उत्पत्ति हुईं तथा दोहरी शताब्दी में कामन्‍्स सभा 
के पृथक हो जाने पर इसने कैसे द्वितीय सभा का रूप धारण कर लिया । इसी का 
अनुकरण करते हुये संसार के अन्य संविधानों में भी द्विंवीय सभाओं की व्यवस्था 
करने की प्रणाली प्रचलित है | शताब्दियों तक लाड सभा द्वी प्रिटेन में राजनैतिक 
प्रभाव और शक्ति का केन्द्र रही और कामन्स सभा उसकी अनुगाशिनी | प्रजातन्त्र 
की भावना की वृद्धि के साथ-साथ लाई सभा के अ्रविकार क्रमशः कतन होते गये आर 
आज कामन्त सभा की अधानता निःसन्दि्ध है, पर दहू सब होते हुये मी लाइ सवा 
का प्रभाव एकदम नष्ट नहीं हुआ है और अवने सदस्यों को योग्बता और उत्कादता 
के कारण आज भी उसझा आदर और नाम हैं | 
त्रिटेन का लाइ समुदाय (४० 5:08 रशेए्टा38० /लाइ सदा 
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का संगठन समभले के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि लार्ड लोग कौन हैं. और 
उन्हें यह कैसे प्राप्त होती है । 

लाई पदवी देना सम्राट का अधिकार है, पर व्यवद्दार में अन्य बातों की भाँति 
हैः इस विषय में मी सपम्नाट्‌ मन्त्रिमंडल और मुख्यतः प्रधानमन्त्री की राय पर ही काम 
कम्तः है ! लाई पदवी देने का उद्देश्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों 
का सम्मान करना है। अतः यह पदवी साहित्य, विशन, कला, व्यवसाय, कानून, 
राजनीति, सरकारी सेवा आदि में सफल और लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्तियों को दी जाती है। 
पुराने समय में यह उपाधि देश के बढ़े-बढ़े सामन्‍्तों और जमींदारों को ही आप्त हुई 
थी श्रोर उनके वंशजों में उत्तराधिकार क्रम से अब भी चली आती है। अतः यह 
नहीं कहा जा सकता कि सभी लाडं उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्ति ही हैं। लायड जार्ज 
मंत्र्नेंडल (१६१६-२१) ने तो अपने दल को चन्‍्दे में बड़ी-बड़ी रकमें देने वाले 
लोगों को लाई की उपाधियाँ देकर एक ग्रकार से पदवियों की खुली बिक्री की नीति 
का अनुसरण किया या। अतः यद्यपि सभी लाडों को योग्य नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु यह बात निविवाद है कि इनमें उत्कृष्ट योग्यता वालों की भी पर्याप्त संख्या 
पाई बाती है| 

कितने नये लाडं प्रति वर्ष अथवा समय-समय पर बनाये जायेँ, इसकी कोई 
संख्या नहीं नियत है | सब कुछ सरकार की इच्छा पर निर्मर है। १७५६ ई० में 
हएई सन्‍्डरलैरड ने इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किया था कि लाडों की कुल 
संख्यः कभी २०० से अधिक न हो पर यह स्वीकृत न हो सका | परन्तु लाई समुदाय 
की सभी शाखाओं में इद्धि करने का सम्राट को अधिकार नहीं है | स्काटलैंड की 
शाखा में अब कोई नया लाड नहीं बनाया जा सकता और न इंगलैंड के पुराने 
लाईों की शाला में ही | ऐक्ट आफ यूनियन (१८०१) के द्वारा आयरलैंड के लाओं « 
की भी संख्या १०० तक ही सीमित है। 

ब्रिटिश लाई समुदाय की चार शाखाएँ हैं : ( १ ) इंगलैंड” का प्राचीन लाई 
समुदाय ( २) स्काटलेंड को लाई समुदाय, ( ३ ) आयरलैंड का लार्ड समुदाय और 
( ४ ) युनाइटेड किंगडम (अर्थात्‌ इंगलैंड, स्काट्लैंड और उत्तर आयरलैंड के 
संयुक्त राज्य) का लाई समुदाय । इनमें से प्रथम दो की संख्या में अब वृद्धि नहीं की 
ज्ञा सकती और वास्तव में इनकी संख्या घटती ही जाती है। स्काटलैंड के लाडों की 
संख्या १७०७ ईं० में १६५ थी पर अब वह उन पुराने परिवारों के निर्वेश हो जाने के 
कारण २० के लगभग रह गई है| इसी प्रकार आयरलैंड के लाहों की संख्या १८० १ 
० में १०० नियत की गई थी, पर वह मी अब घटते-घटते ६० ही रह गई है। अब 
जो नये लाई बनते हैं वह संयुक्त राज्य ( ए८च्म४ट० ० एफ्त्व्त टाइत०् ) 
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वाली शाला ही में सम्मिलित किये जाते हैं | इनकी संख्पा बढ़ती ही जाती है और 
१६४८ ई० में ७४० के लगमग थी | 

प्रत्येक शाखा के लाडों की ५ कोटियाँ (2००५5), हैँ. इ यूक (0०८८), 
मारक्रिस ( ऐरच४प्वण्ं5 ), अले ( 827 ), विस्काउंड ( ५8८0७7६ ) और बैरन 
( 82:09) | ये कोटियाँ महत्व के निम्नतर ऋमानुसार लिखी गई हैं, अर्थात ब्यूक 
उन्चतम्‌ पद है, फिर मारक्किस, फिर अल और इसी प्रकार आगे भी | राजवंश वाले 
इ्यूक पद्वीधारी होते हैं । क्‍ 

यदि किसी को लाड पदवी देने का प्रस्ताव किया जाय, तो वह चाहे तो उसे 
अस्वीकार कर सकता है, पर यदि एक बार स्वीकार कर लिया, तो फिर बाद में न तो 
वही और न उसके उत्तराधिकारी उसे किसी प्रकार त्याग सकते हैं।इस नियम के 
कारण कभी-कभी लाड्डों के होनहार उत्तराधिकारी अपने पिता की मृत्यु के कारण कामनन्‍्स 
सभा की सदस्यता छोड़कर लाड सभा में स्थान अहण करने को बाध्य हो जाते हैं और 
उनकी राजनैतिक महत््ताकाज्षाएँ अपूर्य ही रह जाती हैं । 

लाई पदवी का उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार क्रम (9:0० 26४८/०८०) के अनु- 
सार होता है अर्थात्‌ पिदा की मृत्यु के बाद उसके ज्येप्ठ पुत्र अथबा उसके जीवित ने 
होने पर ब्येष्ठ पौन या प्रपौत्र आदे को क्रमादुसर प्र होता है ; युरुप उत्तराधिकारी 
के अभाव में ख्लियों को नी उत्तराधिकार से पदी मज्न जाई है, पर वे लाई सभा 
की सदत्या नहीं हो सकतीं | ज्लियों की उपाधियाँ ल्लीवाचक अर्थात्‌ इचेस, वाईकाउन्टेस 
बेरोनेस आदि रूप में होती हैं । आदर के भाव से भी ड्यूक की पत्नी को डचेस, विस्का- 
उन्ट की पत्नी को विस्काउन्ठेस आदि कहने की प्रथा है और इसी प्रकार पिता के 
जीवनकाल में उसके पुत्र के नाम के आगे पिता की पदवी से एक दर्जा नीचे ही 
जोड़ने की प्रथा है जेसे ड्यूक का ज्येष्ठ पुत्र पिता के जीवनकाल में मारक्किस और मार- 
क्रिस का पुत्र अले कहा जातो है, पर ये केवल सम्मानार्थ पदवियाँ ( 0००८६८६७ ६४६- 
]०5 ) हैं, अधिकार-मू लक नहीं | 

१६१६ ई० में एक विधेयक द्वारा यह चेप्टा की गई कि अधि हर रलऋ पदवी 
वाली छ्लियों ( ए६९:८६३४८5 49 (कहा5 ठप ६870६ ) को भी लाइ सभा की सद- 
स्थत ग्राम हो सके, पर लाड समा ने इसे स्वीकार नहीं क्रिया। बुछ दर्ष बाद पुनः 
यही प्रयत्न किया गया पर वह भी विफल रहा | कि 

इसी प्रकार यह प्रयत्न भी किये गये हैं कि लाई के ज्येष्ठ पुत्र जो अपने पिता 
की मृत्यु के समय कामन्स सभा के सदस्य हों, उक्त सभा के स्थान को छोड़ने और लाई 
-सभा में जाने को बाध्य न किये जायेँ | १८६५ ई० में लाई सेलब्ोनं के पुत्र मि० 
पामर ने जो उस समय कामन्स सभा के सदस्य ये, लाई सभा में जाने से बचने की 


कै 


५! 


रु 
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यह तरकीब सोची कि उक्त सना के स्थान के लिये आवेदन-पत्र ही नहीं दिया। पर 
कामन्स सभा ने उनके उस सभा के स्थान को प्रलाव द्वारा खाली घोषित करके उन्हें 
निकाल-बहर किया | इस प्रकार के दो अपेक्षाकृत नये उदाहरण श्री किन्टन हाग 
( लाइ हेलरीम के पुत्र ) और श्री क्रेनच्ोन ( वर्तमान लाड सैलिसबरी ) के हैं। 
इन्हें भी इच्छा के विरुद्ध फामन्स सभा से लाड समा में जाना पड़ा | 

लाईों के कुछु अधिकार भी हैं और साथ ही अयोग्यतायें ( 05893॥- 
६८४ ) भी | प्रधान अधिकार तो यह है कि वे सभी ( स्काटलैएड ओर आयस्लैण्ड के 
लाहों को छोड़कर ) ज्ञा्ड सभा के सदस्य होते हैं, और उनके बाद उनके उत्तराधि 
कारी भी उन्हीं की मॉति उच्त सभा के सदस्य होते हैं, परन्तु अवयस्क ( २१ वर्ष से 

यु [, श्र "गर्दा ऋथवा विक्तित होने की दशा में सदस्यता नहीं ग्रहस 
की जा सके हे ; दूसरे, ल'ड सभा की सदस्यता के कारण उन्हें पालंमेंट के सदस्यों 
८ पणु की स्वतंत्रता, कैद न किये जाने का अधिकार--आदि प्राप्त होते 
हुँ“ होसर उन्‍हें रम्नट से मिरने और उराके सामने अपने मत को प्रकट करने का 
अधिकार है| पहले उन्हें यह भी अचेकार था कि अयने पर लगाये हुए अगियोगों की 
'साधारण न्यायालयों में छुनवाई न करा कर लाड सभा द्वारा ही निरव करायें, पर अब 
यह अधिकार जाता रहा है । लाडों की मुख्य अयोग्यता यह है कि वे न तो कामन्‍्स 
सभा के चुनाव में मतदान कर सकते है और न उसके सदस्य ही हो सकते हैं। यह 
 अयोग्यता आयस्लेंड के लाइ पर ल [ती। इसी कारण कर्भी-कर्भी कामन्स 
संभा के सदस्पों की सूची में हम ह्राई उराधिधारी नाम भी मिल जाते हैं। यह भी 
स्मस्ण रखना चाहिये कि लाड़ों के सभी वंशज लाड नहीं होते । केवल ज्येष्ठ पुत्र या 
उत्तराधिकारी ही पिता को पदवी को धारण करता हैं, और शेष पुत्र या अन्य वंशज 
साधारण जनसमुदाय ( 0०:४४४०७८:5 ) में ही सम्मिलित सममे जाते हैं | लाड- 
समुदाय कोई जाति नहीं, किन्तु केवल व्यक्तिगत उपाधिधारियों का समूह है । 
ज्ञॉँद सभा का संगठन--ज्लाइं सभा के सदस्य छः प्रकार के होते हैं :--- 





(२) 4 झ्राधकाराट्सा'र सदस्य ( लिला८त48४ए ९८८४५ ) 
(३) स्काटलेंड के ग्रतितिधि लाड ( शिटए:ट5टाए्ए2... एट८7६$.. 0६ 
5९057 ) 
(४) आयरलेंड के प्रतिनिधि लाई ( रिट[०॥८5८४६७ए८.. फ८९४४ ० 
4764870) । 
(ध) न परत हा ६ ( ]0 जन 7.0:05 ) और 
(६) पादरी झथवा दा लड़ [्‌ 2.0 ४0५ ज्फ़ाएप्पन) ) 
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१. राजवंशीय सदस्य--सम्राट से नियत मात्रा तक का निकट सम्बन्ध 
रखने वाले राजवंश के वयस्क पुरुष इस वर्ग में सम्मिलित हैं। ये लोग साधारणतया 
लाड सभा की बैठकों में न वो जाते हैं और न उनमें कोई भाग लेते हैं | अतः इनकी 
सदस्यता नाम मात्र की ही है । १६५६ में इनकी संख्या ४ थीं। 

पैतकाधिकार वाले सदृस्घ--इनमें इंगलैंड की प्राचीन शाला और 
यूनाइटेड किंगइम की वर्तमान शाखा के सभी लाई सम्मिलित हैं। सभा का यही 
बहुसंख्यक भाग है। और १६४६ ई० में इन रुदस्यों की संख्या ८०५ थी जिन में 
२१ ब्यक (राजवंशी लाडों के अतिरिक्त ) २७ मार्क्रिर, १३३ अले, १०१ वाइकाउशट 
और ५२३ बैरन थे। नये लाईों के बनते रहने के कारण यह संख्या बढ़ती ही जाती है | 

३. स्काटलेंड के प्रतिनिधि लाई--इनकी संतए हइ है। ये स्काटलेंड 
को शाखा वाले लाई द्वारा उन्हें में से थे येक्र पालमेंट की अवधि ( साघारणतया ४ 
वर्ष 3) के लिए दुने कली हे. नतइिद » शावा बाज कई को सता धआब शगमग 
२० के ही रह गई है| अतः तीन-चार को छोड़कर उनमें से आर सभी प्रतिनिधि 
लाई चुन लिये जातेहँँ । 

४. आयरलेड के प्रतिनिधि लाडें--ज़न्र श्य०१ में आयरलैंड ब्रिटेन के 
साथ संयुक्त कर दिया गया तो ऐक्ट आफ यूनियन (१८०१) द्वारा यह व्यवस्था की गई 
कि आयरलेंड के र८ प्रतिनिधि लाई, लार्ड सभा में रहेंगे । ये आयरलैंड के लाडडों 
द्वारा अपने ही में से जीवन भर के लिये चुने जाते थे । १६२२ ई० तक वह व्यवस्था 
कावम रही, परंतु उस वर्ष जब्र आयरलेंट को औपनिवेशिक स्व॒राज्य ग्रात्त हुआ और 
यह फिर ब्रिटेन से अलग हो गया, तो इन प्रतिनिधियों की ब्रिटिश पालमेंट में उप- 
स्थिति अनावश्यक हो गई | उस समय जो र८ प्रतिनिद्ि हाइ सभा में थे वे तो बने 
रहे, पर मृत्यु द्वारा उनके जो स्थान खाली हों, उन्हें पुनः भरने का कोई प्रबन्ध नहीं 
किया गया | अतः इनकी संख्या घटते-घटते १६४६ में केवल पाँच ही रह गई, ओर 

कुछ वर्षों में बिल्कुल मिट जाबगी 

४. न्यायकर्ता लञाइ( 7.9 7,075 )--जैता आगे चलकर बताया जायगा, 
लाइ सभा पालंमेंट का एक भाग होने के साथ ही ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय भी 
है | साधारण सदस्य न्याय-कार्य को उचित रीति से नहीं कर सकते। उसके लिये 
कानूनवेत्ताओं की आवरश्यकरा होती है। अ्रतः $८७६ ई० के एक कान द्वारा 
( 47एना॥४० ]णसंहतांटसं०० 3८६) सम्राद्‌ को २ कानून विशेषज्ञ सदस्यों को 
लाइ सभा में जोड़ने का अधिकार मिला | इनकी संख्या बाद में २ से४, किर ७से 

»-5 और फिर ७ हुई और अब ६ है। इन्हें न्यविकर्ता लाई 65 ०ह 40उथ्वों 


38 (:298370ए 07 79 ए 20:05 ) कहते | इनकी नियुक्ति ग्राजीवन के लिये 
ह्‌ 
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( $0 ॥4£ ) होती है और ये लब्ध-प्रतिष्ठ न्यायाधीशों अथवा वकीलों में से नियुक्त 
होते हैं । लार्ड सभा का न्याय विषयक कार्य केवल यही लोग करते हैं। अन्य सदस्यों 
को उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। 


दर पादरी अथवा धार्मिक लाडें ( 8८८65850098| 6९:५७ )--इन 
सदस्यों की संख्या २६ है और ये इंगलैश्ड के पादरी वर्ग में से होते हैं । कैण्टर्बरी और 
याक के आर्च॑त्रिशप, ओर लन्दन, डरहम, और विन्चेस्टर के बिशप को उक्त पदों के 
आधार पर सदेव ही स्थान मिलता है, और शेष २१ स्थान अन्य बिशपों में से जो 
ओऔरों की अपेद्ञा अधिक पुराने ( 5००४०: ) होते हैं, उन्हें मिलते हैं | ये स्थान पैतृक 
( 8८:०१४४७४:ए ) नहीं हैं । जो जब्र तक अपने घामिक पद पर रहता है तभी तक 
लाड सभा का सदस्य भी रहता है। 


इस प्रकार लाड़ ध्रमा के कुल सदस्यों की संख्या १६४६ ई० में ८६५ के लग- 

भग थी। इस सभा के संगठन में एक विचित्र विविधता है। इसके अधिकांश सदस्य 
पैतृकाधिकार द्वारा बैठते हैं; पर्ठु साथ ही साथ स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड के प्रतिनिधि 
चुनाव द्वास और न्यायकर्ता लाइ नियुक्षित द्वारा अपने स्थानों को प्राप्त करते हैं। इसके 
सदस्यों की संख्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है, और वह समय दूर नहीं है जब कि वह 
१००० या इस से भी ऊरर पहुँच जाय | इस विशाल संख्या वृद्धि से लार्ड सभा की 

प्रत्रिष्ठ को घक्का लगा है। इसकी सदस्यता में योग्य,अनुभवी और सुविख्यात लोगों का. 
खराब मी अभाव नहीं है । आज भी इसे “जीवित सुप्रसिद्ध लोगों का वेस्टमिनस्टर! * 
( जी 6४000॥95:९27 ह797€ए ० घट. <टॉ€फैट४८5 ) कहा जा सकता है परन्तु 
इसके सभी सदस्य अनुभवी या प्रसिद्ध हों, खो बात नहीं। प्रथम महायुद्ध के बाद 
बहुत से लोगों को लाई पदवी केवल इसलिए मिली थी कि उन्होंने अपने पार्टी को 
बढ़े-बढ़े चन्दे दिये ये | लाड सभा के सदस्यों का एक बहुत बड़ा भाग उसके अधि- 
वेशनों में उपस्थित भी नहीं रहता | ८५० सदस्यों में से ४० से अधिक उसकी कार्य- 
: वाह्यी में कोई भाग नहीं लेते | प्रोफ्रेसर लास्की ने लिखा है कि लाड रुभा की बैठकों 
में उपस्थिति की औसत केवल ३४ के ही लगभग है। कभी-कभी विशेष अवसरों पर जब्र 


सकल #र॥# 





* केम्टमिस्टर इंगलैण्ड का सुप्रसिद्ध गिरजाघर है। विख्यात और प्रतिष्ठित 
लोग नरने पर इसी की श्मशान भूम में दफनाये जाते हैं। पहले के सभी प्रसिद्ध 
व्यक्तियों की कब्रें देखी जा सकती हैं। लाई समा को जीवित शुप्रसिद्ध व्यक्तियों का 
चेस्टमिनस्टर इसलिए कहा गया है कि वर्तमान सुग्रसिद्व व्यक्तियों में से अधिकांश 
उसके सदस्य होते हैं और वहाँ देखे जा सकते हैं । 








कस च 
नल 
कं 


संदत्यों को अहुनत से अज्यमत में परिबर्तित कर दें। इस क्रिया को सस्वाम्पिज्ञ! 
(उज ए ४८2) अर्थात्‌ पूर्ति करना कह्ा जाता था | 

कामन्त और लाई सभा में विरोध का खूजगत १८३२ ६७ के सुधारों के उपरान्त 
परम्न हुआ | लाइ सभा हद जिपाशीश कमी न थी और फ्व्िकाश कार्य कामन्स 
सभा ही सदा से करती चली आती थी । लाई सवा भो इससे संतुष्ट थी क्यों 
१८३२ ई० तक कामन्त सभा के सदस्यों पर लाइों का बहुत ब्रथाव था और वे उनके 
अनुवर्ती-से थे | कामन्ध सभा के लगमग एक-तिहाई सदस्प लाई लोगों के ही आदमी 
थे जिन्हें उडोंने विनिन्न नित्राचित चेवों से अयने नाव द्वारा चुतवराया था ओर शेर 
में से अधिकांस लाई लोगों द्वी के परिवार के लोगों अथवा रिश्तेदारों अर मित्रों में 
से होते थे | इतलिर शक्ति का केन्र लाइ सना ही में था और कानन्स सभा उसके 
विरुद्ध जा हां नहाँ सकती थी। उन दिनों राज्य का यह एक सिद्धान्त ही था कि जो 
भूत के मालिक हैं, उन्हीं को राज्य मे करना चाहिये! | कहने की द्वाइइय्शन' नहीं 
कि लाई लोगों में बड़े-बड़े जदींदार थे । द 

परन्धु श्प३२ ई० के सुधारों द्वार यह स्थिति बदल गई । निर्वाचन क्षेत्रों का 
पुन; संगठन हुआ, मतदाताओं की संख्या चंद गई और इन सबके कारण व्यायारीवर्ग 
को भी राजबीति में आगे ऋढ़ने का अवसर मिला और जमोंदारों का एक्राधिपत्व जाता 
रहा | १८६७ और श्पप्प४ के सुधारों से यह परित्रतंन और मी पुष्ट होता गया और 
अस्त में कामन्‍्स सभा का रूप प्रजातान्त्रिक हो गया । इसके विपरीत, लाई सभा का 
पुराना रूप ही बना रहा और उसकी मनोबत्ति भी वही रही | श्य८० ई० के लगभग 
समाजबाद के उदय से भय्नोत होकर उद्योगरीयों ने भी लाई सभा के भू-स्वामिर्रो 
से मिल्ष-हुच्नकर कार्य करना प्रारम्भ किया | श्य८६ में आयरलैशड की स्वतंत्रता के 
प्रश्न पर ग्लैडस्टन के उदार दल के दो टुकड़े हो गये जिनमें से एक अनुदार दल से 
जा मिल्ला | इस प्रकार उन्नीषर्यी शताब्दी के अन्त तक लाई सभा अनुदार विचारघारा 
- की गढ़ बन गई और उसके अधिकांश सदस्प अनुदार दल के अनुयाती । 

इस दशा मे यह स्वाभाविक ही था कि जब कभी कामन्स सभा में उदार दल 
का बहुमत होता, तो उसमें और अनुदार-दल-बहुल लाई सभा में मतमेंद और संघर्ष 
उपस्थित होता | हुआ भी यही । १८६२-६४ ई० के उदार दल्त के शासन काल में 
लाई सभा ने आयस्लैरड के स्वतंत्रता विषयक द्वितीय 'होम-रूल बिल! को कामन्स सभा 
के निशंव को अमान्य करके अस्वीकृत कर दिया। उसी समय से उदार दल ने लाई 
सभा का “सुधार या अन्त ((८४०ी/॥8 0: ८ग्र्दींशज पड निएए5ट ०६ 4,0:65)॥ 
करने का निश्चय कर लिया | 

इसके बाद १० वर्षों तक उदार दत्त अल्यसंख्या में रहा, पर १६०५४ ई० के 
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चुनाव “में उसकी पुनः विजय हुई। दोनों भवनों में संघ चलने लेगा ओर लाड संभा 
ने कामन्स समा द्वारा पारित कई विधेयकों का संशोधन और परिवत्द॑नों द्वारा अंग-मंग 
कर डाला । १६०६ ईं० में दोनों भवनों का विवाद अपनी उग्रतम स्थिति पर पहुँच 
गया | इस ब्ष के आय-व्यय-पत्रक में अर्थमंत्री लायड जाज ने कुछ “ृमि-मूल्य कर! 
( 7,200 ए५]४८ 709४65 ) लगाने की व्यवस्था की जिनके द्वारा भू स्वामी लाडों 
के हितों को आघात पहुँचता था | लार्ड सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया | ऊपर बत- 
लाया जा चुका है कि अर्थ विधेयकों, विशेषतः कर लगाने के मामलों में कामन्स सभा 
की प्रमुखता की परम्परा बद्ध-मूल हो चुकी थी। अतः अब उदार दल वालों ने नारा 
बुलंद किया कि लाई समा ने अवैधानिक कार्य कर डाला है ओर जिससे आगे चलकर 
वह फिर ऐसा न कर सके, उसके अधिकारों की कवरव्योत ( ८9७78 ६79८ 
४928 ०६ ६06 7.0:05 ) कर देना' आवश्यक है। १६१० ई० में इस आशय 
का एक विधेयक »ी कामन्स समा में प्रस्तुत कर दिया गया 

बह विधेयक कामन्स सभा से तो पारित हो गया, पर इसके लाड सभा द्वारा 
स्वीकार किये जाने की कोई संभावना न थी। इसी समय जाजे पंचम नये रुम्नाट हुए. 
थे। मंत्रिमंडल ने उनसे से यह माँग की कि वे अतिरिक्त लाड बना कर वतनान लाई 
सभा के विरोधकों को पराजित कर दें | रुप्न/ट ने ऐसा करने के पहले पुनः साधारण 
चुनाव की माँग की जिससे कि जन-मत की इस विषय में परीक्षा हो जाय | इस चुनाव 
में भी उदार दल विजयी हुआ। लाई सभा के अधिकारों को कम करने वाला विधेयक 
युनः प्रस्तुत किया गया । अब्र की बार लार्ड समा ने अपना पक्ष निबल देखकर, उसे 
स्वीकार कर लिया | इस प्रकार पारित होकर इस विधेयक ने 'पालेमेंट ऐव्ट”' १६११ 
का रूप घुरुश किया । 
“पार्लमेण्ट ऐक्ट, १६११ की धाराएँ--पार्लमेंट ऐक्ट १६११ की प्रथम 
आर सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि कामन्स समा द्वारा पारित कोई अर्थ-विघे- 
यक यदि लाइ सभा द्वारा अपने पास भेजे जाने के एक महीने के भीतर ही बिना 





किसी संशोधन के पारित न कर दिया जाय, तो उसकी स्वीकृति त्रिना ही वह सम्राद्‌ 


वी स्वीकृत के लिए मेज दिया जायगा और रुप्राट के स्वीकार कर लेने पर कानून 
बन जायगा | व्यर्थ विधेयक की परिभाषा भी स्फट कर दी गई ओर यह व्यवस्था 
रक्‍खी गई कि यदि किसी विधेयक के विषय में यह शंका उपस्थित हो कि वह अर्थ 
विधेयक है या नहीं, तो इस विपय में कामन्स समा के अध्यक्ष ( 59८9८८८ ) का 
निशुय सब वास समझा जायगा | 

..._ इस ऐक्ट की दसरी महत्वपूर्ण घारा साधारण विधेयरकों के सम्बन्ध में थी,अर्थात 
उन बिधेयकों के सम्बन्ध में जो अर्थ विधेयक न हों। यदि कोई साधारण सावजनिक 








हम 


पालमेंट ( अ ) लाई सभा श्श्थ्‌ 





कामन्स समा द्वारा तोन सत्रों ( 525%4075 ) में ( चाहे वे एक ही पालंमेंट के 
सन्न हों या नहीं ) पारित हो, और लाइ सभा उसे तीनों ही बार अस्वीकृत कर दे, तो 
तीसरी बार की अस्बीकृति के बाद वह सम्राट की स्वीकृति के लिए. मेजा जा सकेगा 
और रुप्नाट की स्वीकृति मिल जाने पर कानून बन जायगा, यदि विधेग्रक के पहले 
सत्र वाले द्वितीय बाचन और तूतीय सत्र वाले तृतीय बाचन की तिथियों में दो वर्ष 
का समय बीत चुका हो 

पइ्रलमेंट ऐेक्टे १६११ की तीसरी और अन्तिम मद चर श“ यह थी कि पाल॑ 
मेंट की अवधि ७ वर्ण से प्रटाकर पाँच वर्ष कर दी गई | उन्कष' ऋधल्‍दय यह था 
कि यदि लाई समा की कामन्स समा पर रोक-थाम करते की शक्ति प्रटाई जा रही है, 
तो अपेक्षाकृत शीत्र-शीत्र चुनावों द्वारा उत्त पर जनमत का नियंत्रण बा दिया लाय 
और कामन्स सभा को, लाई सभा को नई प्रणाज्ी द्वारा हराने का, आावर्प्क्रा से 
अधिक समय भी न मिल्न सके | ै 

पालंमेंट ऐक्ट १६११ के द्वारा लाई सभा की वह बराबरी जो अभी तक 
कामन्स के साथ थी, जाती रही | अ्रथ विधेयकों पर उसका कुछ भी अधिकार न रहा | 
एक महीने के भीतर बह चाहे उन्हें स्वीकार करे या अस्वीकार, परिणाम एक ही 
होता था | अर्थात्‌ रुद्नाट की स्त्रीकृति पाकर वे कानून चन ही जाते थे । साधारण 
विधेयकों के विषय में अत्र भी लाईं सभा दो वर्ष की देर कर सकती थी, परल्‍्तु नई 
प्रणाली के द्वारा कामन्‍्स सभा, लाई सभा के विरोध के होते हुए भी, किसी विधेयक 
को तोन बार पारित करके उसे कानून का रूप दे ही सकती थी। 

पालमेण्ट ऐेक्ट १६४६--परन्‍्तु १६११ के पालंमेट ऐबक्ट द्वारा निर्धारित 
नई प्रणाली का उपयोग सरल न था। लाइ सभा के विरोध का उल्लंघन करने के 
लिए तीन बार पारित करना और, दो वर्ष का समय चाहिए था | श्रनुमव से यह ज्ञात 
हुआ कि इन शर्तों को पूरा करना कठिन है। इसके अतिरिक्त, राजनीति में दो वर्ष 
का समय थोड़ा नहीं होता | परिस्थितियाँ ऐसी बदल सकती हैं कि जो विधेयक आज 
' आवश्यक और जनमतानुझइन है, दो वर्ष बाद वैसा न. रह जाय । १६४५-५० ई० में 
जब्र मजदूर सरकार पदारूद् थी तो उसने देखा कि लाइ सभा ने उसके कई तिधेयकों 
में अड़ंगा लगा द्विया और पालमेंट ऐक्ट १६११ की प्रणाली द्वारा उन्हें हटाने का 
पर्याप्त समय उसके पास नहीं था। अतः उसने लाई सभा के विशैध को और भी 
नित्नल करने के लिये यह प्रस्ताव किया कि १६११ ६० के एक्ट में जो तीन सत्रों में 
पारित होने और दो वर्ष का समय बीतने की व्यवस्था की गई थी उसे संशोधित 
करके केवल दो सन्च और एक वर्ष कर दिया जाय | इस प्रस्ताव ने पारित होने पर 
पालमेंट ऐक्ट १६४६ का रूप धारण किया। इसके अनुसार अत कामन्स सभा साधा- 
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रण विधेयकों को एक ही वर्ष में दो सत्रों में दो बार पारित करके लाड्ड सभा के 
विरोध का उल्लंघन कर उन्हें कानन बनवा सकती है| 


लाड सभा के संगठन का सुधार--इन परिव्तनों द्वारा लार्ड समा के 
अधिकारों और उसके कामन्स सभा से सम्बन्ध की समस्या हल हो गई है, परन्तु अभी 
लाडे समा के संगठन-छुधार की समस्या बनी है | हम देख चुके हैं कि लाड सभा के 
अधिकांश सदस्य पैतृक अधिकार द्वारा उसकी सदस्यता प्राप्त करते हैं जो कि आजकल 
की प्रजातांजिक परम्परा के विरुद्ध है। उक्त समा का आकार बहुत बड़ा है और बढ़ता 
ही जाता है | यद्यपि उसके कुछ सदस्य उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं, पर बहुतों 
में कोई विशेष योग्यता नहीं पाई जाती ओर वे इसके अधिवेशनों में आते भी नहीं । 
“इसके अतिरिक्त लार्ड सभा के बहुसंख्यक सदस्य घनिक और सपम्पत्तिशाली वर्गों के 
होने के कारण अनुदार दल के अनुयायी होते हैं और प्रगतिशील कार्यों का विरोध 
करते हैं। घारा सभा का कोई भी भवन किसी एक ही राजनैतिक दल की बपौती न 
होना चाहिये । इन्हीं त्रुटियों के कारण लाड सभा के संगठन में सुधार करना आवश्यक 
समझा जाता है । 

यह समस्या काफी पुरानी है ओर समय-समय पर इसको हल करने के लिए 
सुझाव भी उपस्थित किये गये हैं | इनमें से कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण सुधार योजनाएँ 
निम्नलिखित हैं : 


ब्राइस रिपोट ( १६१८ )--पालं॑मेंट ऐक्ट १६११ की प्रस्तावना में लाडे 
सभा के संगठन के सुधार की आवश्यकठा का भी उल्लेख हुआ था | इसलिए. १६१७ 
में लाई ब्राइस की अध्यक्षता में इस समस्या के हल के लिए एक सम्मेलन (009- 
, £०:८०८०८) हुआ जिसकी रिपोट १६१८ ई० में प्रकाशित हुई। इसके अनुसार लाडे 
सभा का आकार घटा कर उसमें ३२७ सदस्य रक्खे जाने की सिफारिश की गईं। 
इनमें से २४६ सदस्य को कामन्स सभा के सदस्थ १२ प्रादेशिक दलों में विभक्त 
होकर चुनने वाले थे जिससे लाड सभा में देश के प्रत्येक भौगोलिक भाग का प्रति-- 
निषित्व रहे ओर ८१ सदस्य लाई समुदाय में से दोनों भवनों की एक संयुक्त कमेटी 
द्वारा चुने जाने वाले ये | दोनों ही प्रकार के सदस्यों की पद अवधि १२ वर्ष की 
रक्‍्खी गई, पर प्रश्येक में से एक-तिहाई का चुनाव ग्रति चौथे वर्ष होता । 

कैबिनेट कमेटी १६२२ के प्रस्ताव-- ब्राइस योजना कई दृष्टिकोणों में 
मोता करके बनाई गई थी। अतः कोई भी उससे पूर्णतया रुन्तुष्ट न था। इससे 
कार्यान्वित नहीं की जा सकी | उतमें कुछ परिवर्तनों के साथ १६२३ ई« में मंत्रि 
मणएइज का एक उपसमिति ने निम्नलिखित योजना उपस्थित क्री कि लाई सभा में 
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राज्यवंश के लाडों, लाड-पादरियों और न्यायाधीश लाडों के अतिरिक्त निम्नलिखित 
तीन प्रकार के सदस्य रहें त्र्थात्‌-- 

(१) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से बाहर से चुने सदस्थ, 

(९ ) लार्ड समुदाय द्वारा अपने ही वर्ग में से निर्वाचित सदस्य, और 

( ३ ) सप्राट (०7०७०) द्वारा नामजद सदस्य | 

इस योजना में सदस्यों की कुल संख्या २५० और पद अवधि वर्षों की एक 
निश्चित संख्या तक रक्खी गई | अधिकार पालेमेंट ऐक्ट, १६११ के अनुसार ही 


रखने की व्यवध्था रही 
इस योजना के शीघ्र ही बाद सरकार में परिवर्तन हो गया और तब से यद्यपि 


ब्श्‌ 


मुघार-चर्चा समय-समय पर होती रहती है, कोई सरकारी योजना पुनः नहीं बनाई 
गई | १६४६ के पालंमेंट ऐक्ट द्वारा भी अधिकारों में ही परिवरतेन किया गया | 


वास्तव में लाड सभा के संगठन सुधार के प्रश्न पर इतना मतमेद है कि सर- 
कारें इस प्रश्न को हाथ में लेना वरों के छत को छेड़ने के समान ही भयावह सम- 
भने लगी हैं । अतः यह कहना कठिन है कि यह सुधार कब्र होगा। परन्तु विस्तार की 
चातों में चाहे जितना मतभेद हो, पहले के प्रस्तावों के विश्लेषण से दो-तीन मौलिक 
बातों पर पर्यात मतैक्य दिखलाई देता है। वे बातें ये हैं :-- 

(१) लाई सभा का आकार घटा कर ३०० सदस्यों के लगभग कर दिया जाय | 

(२ ) उसके पैतृक आकार को बदल कर प्रत्यक्ष अथवा शअ्रप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा 
उसे प्रजातांतजिक अथवा अधं-प्रजातांत्रिक रूप दे दिया जाब, और 

(३) लाई सभा के अधिकार जैसे दो पाल्नमंठ ऐक्टों (१६११ और १६४६) 
द्वारा निश्चित हो चुके हैं, लगभग वेसे ही रहे, अर्थात्‌ लाई समा कामन्स सभा की 
समकक्ष न होरर उससे नीचे स्तर पर रहे 


सर्वेदल्लीय सम्मेलन १६४६ के प्रस्ताव--१६४६ में जब पार्लमेंट ऐक्ट 
“१६११ में सशोधन का प्रश्न विचाराघोन था, ते अनुदार दज्ञ के प्रत्वाव पर लाइ- 
सभा के सुधार की समस्त समस्या पर विचार कर लिए. सवंदलीय सम्मेलन 
का आयोजन किया गया | इस में लाई सभा के संगठन के विषय मे निम्नलिखित 
सर्व॑सम्मत निश्चय किये गये, अर्थात 
(१) वतमान पंतृक अधिकार मूलक सदस्यता का अन्त कर दिया बाय, 
(२) इस के स्थान में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सार्वजनिक सेवा के आधार पर 
'संसरोय लाई? (॥.6:05 0६ एशशश्याटव ) चनाये जायें। उनकी रदस्थता 
आजीवन मात्र रहे, और यदि वे किसी प्रकार अयोग्य सिद्ध हों या समा के कार्य में 
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'उदासीनता दिखलायें, तो उन्हें जीवन-काल में भी सदस्यता से हटाया जा सके | संस- 
दीय लाड पैतृक लाडों में से भी योग्यतानुसार नियुक्त किये जा सकें, और सभी संस- 
दीय लाडों को कामन्स सभा के सदस्यों की भाँति वेतन दिया जाय । 
( हे ) श्षियाँ भी लाई सभा की सदस्या बन सके और संसदीय लाहों में कुछु 
राजवंशीय और पादरी लार्ड भी सम्मिलित रखे जायें | 
( ४ ) जो कोई संसदीय लाडों की कोटि में न आवें ; उन्हें कामन्स सभा के 
चुनावों में मत देने तथा सदस्यता के लिए. खड़े होने का अधिकार दिया जाय | 
लाई सभा की शक्तियों के विषय में मतैक्य न हो सकने के कारण उस के संग- 
ठन-विषयक ये सर्वसम्भत निर्यंय भी कार्यान्वित नहीं किये जा सके | तथ्य की बात 
यह है कि लाड-सभा का संगठन बाहर वालों को चाहे जितना विचित्र और अप्रजा- 
तन्‍्त्रीय दिखाई दे, स्वयं ब्रिटेन के लोग उसके लिए विशेष व्यग्र या चिन्तित नहीं हैं । 
भी हर्बंट मारिसन अपनी “गवर्न॑मेंट ऐड पार्लमेंटः नामक पुस्तक में कहते हैं कि हम 
ब्रिटेन के लोगों में युक्ति-विरुद्ध संस्थाओं से भी काम निकाल लेने की पर्याप्त क्षमता 
है | जन किसी चीज से काम चलता रहता है, तब तक हम उसे अच्छा ही समभते 
हैं, या कम से कम उसके ग्रति सहिष्णुता का भाव रखते ही हैं। मजदूर दल की 
सरकार लाईं सभा में युक्ति-युक्त अथवा प्रजातन्द्रीय छुधार के लिए चिन्तित नहीं--- 
ऐसे सुधार से उसकी शक्ति बढ़ जाने और उसके कामन्स सभा की प्रतिद्वन्द्दी बन जाने 
का भय हैं-हमें संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की सिनेट की भाँति की सशक्त द्वितीय सभा 
नहीं चाहिय--बरतंमान लाइं-समा का अतकंसंगत और विचित्र संगठन हमारे ब्रिटिश 
लोकतंत्र का रक्षक है | 
आगे जब कभी भी लाई सभा का सुधार हो, सम्भवतः इन्हीं रिद्धान्तों के अनु- 
सार होगा | 
'ज्ञार्ड सभा की वर्तेमान उपयोगिता--अ्रत्र प्रश्न यह होता है कि लाई 
सभा को लेकर इतना भंकट करने की आवश्यकता ही क्‍या है। इसका अंत क्‍यों नहीं 


कर दिया जाता !? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि अधिकारों के कम हो जाने के कारण 


अब लाई रुभा कामन्स सभा को कोई कार्य करने से एकदम रोक नहीं सकती, तो भी 
बह अनेक तो के लिए उपयोगी है | ब्राइस रिपोर्ट में लाई सभा की चार प्रकार की 
उपयोगिताओं का उल्लेख है, अर्थात्‌-- 

हि ) कामन्स समा से पारित होकर आये हुए विधेयकों को जाँचना और सुधा- 
रना | आजकल कामन्स सभा पर बड़ा कार्य-भार रहता है और जल्दी में पारित विधे- 
यो में भूरे! और अशुद्धियों की संभावना रहती है। लार्ड सभा उनकी बारीकी 
से जाँच करके उन्हें ठीक कर सकती है। ह 


लि 
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(२) कुछ ऐसे विधेयक जो विवादय्रस्त नहीं हैं, पहले ला्ड सभा में प्रस्तुत 
ऊरके उसके द्वारा पारित होने पर कामन्स समा के पास मेजे जा सकते हैं। ऐसे विधे- 
यकों पर कामन्स सभा को फिर अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि” 
लाड सभा उन्हें पहले ही उचित रूप दे चुकी है | व्यक्तिगत. विधेयक ( 9:72६८ 
७१॥५ ) बहुघा ऐसे ही होते हैं | वे लाड समा ही में प्रस्तुत किये बाते हैं ओर साधा- 
श॒तया कामन्स समा, जो कुछ लाई रुमा का निर्णय होता है, उसे ही मान लेती है। 
इस प्रकार लाड सभा कामन्स रुभा के समय की त्चत का बहुमूल्य साधन है। 





यद्ययि अब लाई सना किसी दिदेयऋ को कानून बनने से रोक नहाँ सकती 
पर अपना मतभेद प्रगट करके एक वर्ष की देर अवश्य कर सकती है। इस देर का 
भी वैधानिक महत्व है। दोनों सभाओं में मतमेद की सूचना मेलते ही जनता का 
ध्यान चघिवादग्रस्त समस्या की ओर आक्ृष्ट हो जाता है और एक वर्ष के समय में 
जन मत को रुष्ट रुप से प्रकट हो जाने का अवसर मिलता है । इससे यह लाभ है 
कि मौलिक और महत्वपूर्ण आतो में सहसा या शुर्चुत् परिवर्तन नहीं किया जा सकता ) 
द्वितीय सभा एक ग्रकार से जनता को झावधान कर देने और जगा देने बाले पहरी 
का काम करती है । 


(४) कार्य-भार के कारण कामन्स सभा के पास महत्तपूर्ण विषयों पर भी बाद- 
विवाद के लिए यथ्रेच्छु समय नहीं रहता | लाइ सभा के पास समय पर्याप्त रहता है । 
अतः वैदेशिक नीति अथवा ग्दनीति के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर वहाँ पर्यात वाद-विवाद 
हो सकता है। इस सभा के सदस्यों में कुछ व्यक्ति सदा ऐसे रहते हैं जो अवकाश प्राप्त 
कूटनीतिछ, उपनिवेशों के शाहक, अनुभवी राजनीतिश और कानून-वेत्ता होते हैं 
इनकी आलोचनाएँ बहुमूल्य होती हैं। वात्तव में लाइ सभा के सर्वाज्जी वाद-विवाद 
( #प्ॉ-07८४५ 32920८$ ) अपनी उत्कृष्टता और विद्वता के लिए जगत्‌ प्रसिद्ध हे 
इस सभा के निर्णय द्वारा सरकार के पद-त्याग का भय तो रहता नहीं । अतः इसके 
वाद-बिवाद कामन्स सभा की अपेक्षा अधिक उन्मुक्त वातावरण में होते हैं 


लाई सभा की इन उपरोगिदाओं के कारण उसका अंत होने की संभावना नहीं 
है | प्रारम्भ में मजदूर दल के कार्य-क्रम में लाई सभा के अंत कर देने को त्रात भी 
सम्मिलित थी, पर प्रबल बहमत से पदासीन रहने के समय में भी उसने ऐसा नहीं 
किया, केवल उसके अधिकार कुछु ओर कम कर दिये। कहा जाता है कि जा सभा 
की वर्तमान शक्तिहीनता ही उसकी प्रधान शक्ति है। इस बात में जिरोधामास होते हुए 
भी यह एर्एत; सत्य है! ह्ञाइ सभा में अब्र पदासीन सरकार को चुनौती देने की शक्ति 
नहीं रह गई है, तो उसके विरुद्ध असन्तोष का कारण भी जाता रहा,। मरे हुए को 


कौन मारता है, अतः व्त॑मान ग्रवृत्तियों से तो यही प्रगट होता है कि लाई सभा के 
रूप में चाहे जो कुछ परिवर्तन हो, पर उसका अस्तित्व बना रहेगा । 


अभ्यास 


१. ब्रिटिश लाई समुदाय और उसके विभिन्न वर्गों का वर्णन करो | 
(3ए९ 2 छगंट तं€इ८तफ घंठय 6 पार छंतडा 76६79822८, 705. ए४7008 97280- 
025 ते एबते200 5. 
“२. लार्ड सभा का वर्तमान संगठन क्‍या है ? उसमें सुधार की आवश्यकता 
क्यों है ! 
2९8 ९796 6 फ़ा८5८च५ ८0णाए०॥ंधंठ0 ०६ ४6 ०७६९८ ०६ ].0:05, फापए 
002८5 $६ प्रट्टते इरएचात ? 
२- लार्ड सभा और कामन्स समा में संघर्ष क्‍यों उत्पन्न हुआ और किन 
बाता पर ! 
फ्रा४४६ प्रदा८ पार इ225075 07 (6 ८6तल िाफ्ाटट0. 6 नि०चड८ ता 
(:णाशा१0॥58 शाते 40505 ? ७३६ फ'८7९ (१९ पाक्या। 755025 [770 एटर्त 2 
४“ ४. पाल॑मेण्ट ऐक्ट १६१९१ की मुख्य घाराएँ क्या थीं ! 
साया धार फ्ालाबों छशतरांक्ातत$ ता पट 2 ]9त९०६ “०. 7977. 
५. कामनन्‍्स और लाई सभा का वर्तमान सम्बन्ध किस प्रकार का है !: 
फंधडश: 26 6 ए:25९०६४ एटॉइ-0त5५ >लज्टटत 
थ्याएं 6 (005८ 06 4,0705 2 
“६. लाड सभा के न्याय विषयक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन दो । 
फ्धा82३ 50070: ग06 09 पट पिवाटां॥ चित्रटगं00$ ठा पीट. ज्ु०ए558 ०६ 
7.,00 05. 
“७. लाईं सभा के सुधार की मुख्य-मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन दो! 
उसके सुधार के मूल तत्व क्या होने चाहिए ! 
जि 8ए९ एटा 95 फशंंत्रटाएड! 24875 एप ईठाफ्गावे फिठया पार ६ 
घाट 07 पीठ 2९ 0:फ 56६ ०प5५ट 6 [,0:08 2? ग्रए० डा0पांत 8 एठप: तुर्जयांठः 
98 एट पखतेटाए:४2 ए77: 6596४ 68 एटा इलतठफता २ 
"८ लाड रुमा को वर्तदान उपयोगिता क्या है ! क्या उसे संतोषजनक द्वितीय 
सभा कहा जा सकता है? 
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इसका परिशाम यह हुआ था कि एक और तो लासों जनसंख्या बाले बड़े नगर भी दो 
ही सदस्य मेज पाते थे और दूसरी ओर कुछ ऐसे कस्बे भी, जो बिल्कुल उब्ाड़ हो 
चुके ये अथवा जिनको जनसंख्या दा ही चार रहू गई थी, दो प्रतिनिधि मेजने के 
झपधिकारी थे | बात यह थी कि औद्योगिक ऋन्ति ६ इगराबाएंओं फैटए07५७६४0०४ । 
ओर फरु-कऋग्य नो के खुलने के कारण जिटेन की जनसंख्या के वितरण में बड़ा 
उल्लर-फेर हो गया था। काम की तलाश में लोग अपने पुराने >दर-+ न को छो। 
कर आोद्योगिक केन्द्र में एकज्नित हो गये और इस कारण बहुत से देहाती भाग और 
कस्बे उजाड़ हो गये और बरमिष्रम, लिवरपूल आदि जो पहले छोटे गाँव थे, विशाल 
मगर बन गये । परन्तु प्रतिनिद्चित्त का बढ़ी एन बिरझा ही चला आता था | इसके 
कारण अनेक हास्वास्यद विषमताएँ उत्पन्न हो गई थीं। पुरानी कामन्स सभा के विषय 
में लिखे अन्धों में हमें इन विषमताओों के अनेक मनोरंजक उदाहरण मिलते हैं। 
ऑल्इसरम नामक नगर में केबल दो ही निवाठी रह गये थे और वे भी रहते कहाँ 
बाहर थे, पर चुनाव के अवसर पर उन्हें भी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था| एक 
अण्डरटन ( (४4८८० ) नाम का बरो था जो समुद्र के गर्भ में विलीन हो चुका था, 
पर उनके नम से भी दो प्रतिनिधि मेजे जाते थे | इस प्रकार के वनिर्वाचन-त्तेत्रों को 
सड़े निर्बाचन ज्षेत्र!' ( :7:0ढ४ 97070०275 + का नाम मिल गया था | इन ज्ेत्रों 
ओर अन्य भी बहुतों में प्रतिनिधि सेजने का अधिकार वात्तव में उन जमींदारों को था 
जो उनके स्वामी होते थे । असामियों पर दबाव डाल कर वे झिन्हें चाहने, चुनावों में 
मेज देते थे | एक प्रकार से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र अपने जमदिरों की जेब में थे और उन्हें 
जब निर्वाचन त्षेत्र! ( 70०६८६ 9०:7०णहु।६ । की संज्ञा दी गई थी | ऐसे निर्वाचन 
चेत्रों का खुले आम सोदा होता था और जो अधिक मूल्य दे सकते थे या वहाँ के भू- 
पतियों के मित्र, वा रुम्बन्धी थे, वे ही वहाँ से निर्वाचित हो जाते ये | 
अत्त; सुधार की समस्याएँ दो थीं। पहले तो मताधिकार को किसी निश्चित 
नियम के अघार पर रखना और उसका विस्तार करना आवश्यक था, और दूसरे 
उैश्रोक्त बिपमताओं को दूर करने के लिए. निर्वाचन-्षेत्रों का पुन विभाजन आवश्यक था। 
इस प्रकार को दोषपूर्ण प्रतिनिधि-व्यवस्था के विरुद्ध देश में असन्तोष्र बहुत 
था, पर फ्रांत की राज्यक्रांति और नेपोलियन के बुद्धों में व्यस्त रहने के कारण 
१८८१४ ई० तक कुछ न हो सका | युद्ध कालीन परिस्थिति के अन्त होने में दसु-पद्धह 
वर्ष और बीत गये । १८३० के चुनाव में उदार दल विजयी हुआ और लाई ओ प्रधान 
मंत्री बने | इन्होंने १८३२ ६० का अथम सुधार कानून बनवाया । 
१८३२ का सुधार कानून--ऊपर बतलाया जा चुका है कि सुधार की सम- 
स्थायें दो थीं--प्रताधिकार का किसी निश्चित्‌ योग्यता के आधार पर विस्तार और 
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परिवर्तन-क्षेत्र सम्बन्धी विपनताओं का दूर करना । १८३२ के कानून द्वारा इन दोनों 
दिशाओं में सुधार प्रारम्भ हुआ | नगरों और देहाती क्षेत्रों दोनों हो के लिए. मतदान 
की एक ही योग्यता सखी गई, अर्थात्‌ ४० शिलिज्ञ वार्षिक लगान या किराये वाली 
अचल संपत्ति का मालिक या किरायेदार होना | इससे मतदाताओं की संख्या में 
लगभग २३ लाख की वृद्धि हो गई | इस व्यवस्था से न तो सर्वताधारण को मताधिकार 
प्राप्त हुआ और न अजातंत्र की स्थापना, पर आगे के लिए रास्ता साफ हो गया। 
अधिक लोगों को मताधिकार देने के लिए सम्पत्ति के मूल्य या किराये की रकम को 
बट देने से काम हो जा सकता था | यही इस सुधार का महत्त है। 

निर्वाचन त्षेत्रों की विपमताओं को दूर करने के लिए इस कानून द्वारा सड़े हुये 
आर जेत्री ( 80६६८० ४9व ?०८५८६ 9०:००89७ ) क्षेत्रों का अंत कर दिया गया 
और उनके द्वास चुने जाने वाले १४० स्थानों को अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में आवश्यकता- 
नुसार बाँट दिया गया | इससे अधिक घने बसे भागों को अपेक्षाकृत अधिक अति- 
निधित्त प्राप्त हो गया | 

बाद के सुधार- जनता ने श्र ई० के सुधारों को परत न सममा। 
शीघ्र ही वयस्‍्क मताधिकार की माँग होने लगी। चार्टिस्ट ( ८४४:४५४ ) नाम से 
पुकारे जाने वाले उन सुधारकों का एक दल संगठित होकर आन्दोलन करने लगा। 
इसकी छुः माँगे थीं अर्थात्‌ (१) प्रत्येक वपर्र पुदय को, ( स्रिय्रों को नहीं ) मताधिकार 
(२) समान आकार के निर्बाचन क्षेत्र, (३) शुत्त मतदान ( $८०८८८६ 92900 ), (४) 
पाल॑मेंट का वार्षिक चुनाव, ( ४ ) सदस्यों के लिए सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता का अन्त, 
और (६) पालमेंट के सदस्यों को वेतन | | 

इस अकार के आन्दोलनों के फलस्वरूप १८८६७ ई० में द्वितीय सुधार कानून 
( $८८००० एे८/07४ #८+ 867 ) बना | इसके द्वारा नगरों से लगभग सभी 
श्रमजीवियों को मताधिकार मिल गया और मतदाताओं की संख्या में लगभग १० लाख 
की वृद्धि हुई | 

लोक प्रतिनिधित्व कानून ( ए6०.76१६ 8९७:८४८०६४४०४ ै:८६ ). रैप्ड्४ड 
के द्वारा उदार दल के नेता ग्लैडस्टन देहाती क्षेत्रों के श्रमिकों को भी माताधिकार 
दिल्लाया ओर इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में २० लाख की वृद्धि हुईं। शप्सनश 
के एक कानुन द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का मी पुनविभाजन हुआ | 

इन कानूनों के द्वारा अभी तक ह्लियों को मताधिकार न प्राप्त हुआ था । निर्वा- 
चनकेत्र नी असमान ये और उनमें कोई १, कुछ र और कुछ ३े या अधिक सदस्य 
नते थे । “<क मन्ुप, एक मत! ( ००4 787, 00८ ४०४८ ) का नियम भी त्रभी 
:थरित न है! सका था। कुछ लोग अपनी कई स्थानों की योग्यताओं के कारण एक 


ह्य। 


ह 
है, 


पालंमेंट (तब) कामन्स समा १४५ 


से अधिक मत दे सकते 
पआायिक आधार पर भी 


अधिकांश तिदरचन-चेत्र भौगोलिक थे, परन्तु कुछ व्याव- 
जैसे विश्वविद्यालयों का 4तिनिदव्रत्व | 
व कानून ने इन त्रुटियों को हटाने का आंशिक अयक्त 
कय ओह झा पुनविनाशन हुआ। नतदाताओं को सूची बनाने 
के नियमों में सुधार किया गया। अनेक मतदान ( ऐ![ण४्छों ४०४४४ ) पर प्रतिबंध 
लगाये गये और सबसे बदूकर यह हुआ दि मतादिझार का बदुत बड़ा विस्तार हुआ 
अभी तक सम्त्ति (यद्यपि अत्यन्त अल्प मात्रा में। ही मताधिकार की आधार थी। १६१८ 
के कानन ने पुरुषों के लिए वप्त्क मताधिकार स्थापित किया अर्थात्‌ कोई पुरुष मिसकी 
आयु २१ वर्ष या इससे अधिक हो, अपने हद्ाइ-स्वान वाले निर्वाचन-क्षेत्र के 
मतदाता श्रों की यूत्री में नाम लिताने का अधिकारी माना गया यदि वह किसी प्रकार 
की अयोग्यता से बाधित ने हो | ल्ियाँ को भी मताबविकार सिला, पर कुछ विशेष अति- 
बन्‍्यों के साथ, उदाहस्साथ उनके लिए ३० वष या अधिक श्ायु होने की शत रक्‍्खी 
गई और यह भी श्रावश्यक था कि या तो वे स्त्रयं स्वानाय संस्यात्रों के मत।धिकार को 
योग्यता रखती हों, या उनके पतियों में उक्त योग्यता हो | इन प्रतितरन्धों का कारण यह 
बतलाया जाता है कि प्रथम युद्ध के +रितषमस्वरूर इंगलैणड में पुरुों की संख्या घट 
गई थी और ज्लियों को वयस्क मताधिकार देने का परिणाम होता, उनका बहुमत 
स्थापित करना | लोक प्रतिनिधिच कानून ( ?००७॥6"9 फिल्फ़ुाटडट्याउ0गत ८६ 
१६ र८ के द्वारा स्रियों के मनाधिशार के ये प्रतित्रन्ध हटा दिये गये और उन्हें भी पुरुषों 
ही के समान वयस्क मताधि७ओार श्राप्त हो गया। 

१६४४ से १६४८ ई० के बीच में प्रनिनिधित्व सम्बन्धी चार नये कानून 
१६४४, १६४५, १६४७ और १६४८ में बने । इन कानूनों के द्वारा निम्नलिखित 
सुधार हुये, अर्थात्‌-- 

(१) निर्वाचन क्षेत्रों का पुनविभानन किया गया जिससे कामन्स सभा के 
ु जा की संख्या ६१५ से बढ़कर ६४० हो गई। 

(२) लन्दन नगर के अतिरिक्त और सभी नि्दाचन- क्षेत्र एक-सदस्यीय ( $49- 
हलयाटायर०८:८0 ) कर दिये गये। इस प्रकार दो या अधिक सदस्य चुनने वाले 
निर्वाचन क्षेत्रों का अन्द हो गया 

(३) व्यवसाय आदि के आधार पर बने निर्वाचन क्षेत्रों का अन्य करके, सभी 
क्षेत्र मौगोलिक कर दिये गये | इस समय अभौगोलिक क्षेत्र में केवल विश्वविद्यालय 
बच रहे थे जिन्हें १२ सदस्य चुनने का अधिकार था, परन्तु लोक प्रतिनिधित्व कानून 
१६४८ के द्वारा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधिः्व का अस्त कर दिया गया। यह कार्य 
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मजदूर दल का था, क्योंकि विश्वविद्यालयों से बहुधा अनुदार विचार घारा ( 0005०४- 
४०४४८ ) वाले सदस्य चुनकर आते थे | 
(४) निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्विभमाजन के लिए. अभी तक पालंमेंऊ द्वारा 
बनाये गये कानन की आवश्यकता पड़ती थी जिससे यह काम आवश्यकतानुसार ठीक 
मौके पर न हो पाता था। पिछुले सौ-सवा सौ वर्षों में केवल ३ बार अर्थात्‌ १८३२, 
श्य्प्क और १६१८ में पुनर्विभाजन हो सका था | इसका परिणाम होता था जनसंख्या 
के वितरण और निर्वाचन-क्षेत्रों में असंगति और विषमता | १६४५ के लोक-प्रतिनि- 
घित्व कानून द्वारा एक ऐसी स्थायी व्यवत्था कर दी गई जिसके अनुसार निरंतर 
आवश्यक पुनविभाजन अथवा संशोधन होता रहे और नये कानन की जरूरत न 
पढ़े | वह व्यवस्था यह है कि इंगलेण्ड, वेज़्स, स्काटलैरएड और उत्तरी आयरलैरड में 
से प्रत्येक के लिए एक-एक स्थायी सीमा-आयोग ( उ०प्फातेडएए (०पाग्र$5709 ) 
स्थापित कर दिया गया है। कामन्स सभा का अध्यक्ष ( 59०८४:०४ ) इन सभी आयोगों 
का अध्यक्ष है और उनके सदस्व स्थार्यी सरकारी कमचारियों में से नियुक्त किये गये 
हैं जिससे निर्वाचन क्षेत्रों का रमानिर्धास्ण राजनैतिक प्रमाव से स्वथा मुक्त रहे | 
इन आयोगों का यह कर्तव्य है कि प्रति वीसरे या सातवें वर्ष अपने-अने क्षेत्रों के 
निर्वाचन-केचें में आवश्यक संशोधन-परिवर्तत की योजनाय प्रस्तुत करते रहें। ये 
योजनायें श्राइंस इन काउंसिल ( 0:4275-7-८०००४८ ) द्वारा कार्यान्वित हो सकती 
हैं जो पालेमेंट के समक्ष एक नियव समय वक रक्‍्खे जाते हैं जिससे यदि वह चाहे 
तो उनके विषय में आवश्यक आपत्ति कर सके | 
(५) लोक प्रतिनिधित्व कानून १६४८ द्वारा यह भी निश्चित कर दिया गया 
कि अब से कोई भी मतदाता किसी भी दशा में एक से अधिक मत नहीं दे सकेगा | 
इस प्रकार “एक मनुष्य एक मत” ( 0076 772० ०7८ ४०६८ ) का नियम स्थापित 
> द्धमन्स सभा का वतंमान संगठन--इन सब खुघारों के बाद अन्न 
कामन्स समा के सदस्यों की संख्या ६२५ के लगभग निश्चित की गई है। लोक 
प्रतिनिधित्व कानन १६४८ के अनुसार ग्रेटब्रिटेन के सदस्यों की संख्या न तो ६५१३ से 
बहुत अधिक और न बहुत कम रक्खी जायगी और इसी प्रकार “उत्तरी आयरलैण्ड से 
न वो १२ से बहुत अधिक न उससे बहुत कम सदस्य आयेगे [(ईंस प्रकार से कानून 
में सदस्यों की संख्या जान-बूक कर कुछ लोचदार ( 8८५०० ) रक्‍्खीं गई है। “न 
बहुत अधिक और न बहुत कमा ( $005:8708ए 2:2४7८४ ०४ 88$ ), शब्दों का 
यही अ्भिप्राय है| 
वतमान कामन्स सभा में कुल ६२४ सदस्य हैं जिनमें ५०७ इंगलेण्ड, ७९ 














तकाटलैएइ, ३४ वेल्स और १२ उत्तरी आयरलैणड से चुने जाते हैं [जैसा ऊपर बत- 
लाया जा चुका हैं/ये सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा एक सदस्यीय भौगोलिक निर्वाचन- 
क्षेत्रों से चुने जाते हैं। कामन्स सभा की पद ऋब दे ४ बरतें के है, पर मश्मेइल 


की राय से उसका विघटन (0:850!प००) समय से पहले भी हो सकता है ।? 
“मतदाताओं की सूची का निर्माइ-मतद्रन के लिए यह आवश्यक है 
कि मतदाताओं की सूची में नाम हो । आजकल इस सूची में बएं में दो बार परिवतन- 
संशोधन होते हैं ओर सूची ६ मास तक व्यवहार में लाई जाती है । प्रति बष श्प्‌ 
मार्च और १ अक्टूबर तक सूचियों का संशोधन होकर नई सूची प्रकाशित हो बानी 
चाहिये ॥| स्थानीय उंस्थाओं के क्रो पर सूची के संशोधन का भार रहता हैं। 
(संशोधन सूची कुछ समय तक सावंजनिक स्थानों में लगी रहती है जिससे जिनका 
नाम छूट गया हो वे उसे लिखवा लें )यूची में नाम हुए बिना कोई भी मतदान 
नही करे सकता पा अर 
“चुनाव की घोषणा और भ्रबन्धकर्ताओं की नियुक्ति-नप्ः चुनाव होने 
के निश्चय के उपरान्त सम्राट्‌ द्वारा एक घोषणा को जाती है जिसके द्वारा ही वर्तमान 
दोनों भवनों के विधटन और नये सदस्पों के चुनने की आवश्यक्दा सूचित की जाती 
है। काउन्टियों में शेरिफ, नयरों (80:००४४७) में मेयर, और अन्य स्थानों में 
अन्य स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्षों को प्रबन्धकर्ता ( :3:८:८: :> ०४८८: ) नियुक्त 
कर दिया जाता है और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव सम्बधी प्रतन्ध करने का 
आदेश दे दिया जाता है | इस प्रकार चुनाव का भीगणेश होता है| 
“अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन ( ४०7र72६000. 0६ (0870404६८५ )--- 
घोषणा की तिथि से आठवें दिन अभ्यर्थियों का नाम-निर्देशन हो जाना चाहिये । 
कोई भी मतदाता अभ्यर्थी बन सकता है, केवल पादरी लोग इस अधिकार से वंचित 
हैं। स्लियाँ भी अभ्यर्थी बन सकती हैं । मो | 
नामनिरदेशन की अक्रिया बहुत ही सरल है।जो कोई भी अभ्यर्थी होना 
चाहता है उसे नियत दिन प्रबन्धक को नाम-निर्देशन-पत्र भर कर दे देना होता है। 
प्रत्येक अभ्यर्थी के एक प्रस्तावक ( 2070 8८४ ), एक समर्थक ( ४८९०४0६८६ ), ओर 
आठ सम्मतिदाता होने आवश्यक हैं, अ्र्थात्‌ उसके नाम-निर्देशन के लिए. कुल मिला 
कर दस लोगों के सहयोग की आवश्यकता रड़ती है | ये दसों उसी निर्वाचन-स्षेत्र के 
मतदाता होने चाहिये जहाँ से अभ्यर्थी खड़ा होना चाहता है' स्वयं अभ्यर्थी के लिए 
यह अ्ावश्यक नहीं है कि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी या मतदाता हो) कोई _ 
भी उपयुक्त व्यक्ति किती भी निर्दाचन-क्षेत्र से खड़ा हो उकता है। नाम-विर्देशन-प्त्र के. 
साथ हूँ; साथ १५० पौं० की रकम जगा करनी पड़ती है ! यदि अम्यर्थी को चुनाव में 
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पढ़े हुये शुद्ध मतों के ६ से कम मत मिलें, वो यह रकम ज़प्त हो जाती है| इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रभावहीन लोग व्यर्थ ही अभ्यर्थी बनकर अपना और दूसरों 
का समय नष्ट न करें | 

यह तो हुई नाम-निद्रेशन की कानूनी प्रक्रिया | वास्तव में अधिकांश अभ्यर्थी 
विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मेदवार होते हैं | यों--कोई भी चाहे, स्वतन्त्र रूप से 
भी खड़ा हो सकता है| भ्राजकल ऐसे लोगों का सफल होना कठिन है और इस 
कारण स्वन्त्र अभ्यर्थियों की संख्या कम ही होती है । १६४५ ई० के चुनाव में 
१६०८ अभ्यर्थी राजनैतिक दलों के थे और केवल ७५ स्वतन्त्र॥। विभिन्न राजनैतिक 
दल अपने अभ्यर्थियों को विभिन्न रीति से छाँटते हैं। अनुदार दल में दल के 
स्थानीय अर्थात्‌ विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के संगठन द्वारा ही अभ्यर्थी छाँट लिये जाते 
हैं और केन्द्रीय संगठन के परामशं की तभी आवश्यकता पड़ती है जब स्थानीय 
संगठन किसी उपयुक्त व्यक्ति को न पा सके, परन्तु मजदूर दल में स्थानीय निर्णयों के 
लिए, दल के केन्द्रीय संगटन की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, और दल के 
स्थानीय संगठन को केन्द्रीय संगठन की आह्ला माननी पड़ती है । 

» चुनाव की लड्ई--अटेन में चुनाव की. लड़ाई और ग्रचार के लिये ३ 
सप्ताद से अदिक समय नहीं दिया जाता । चुनाव-बोपरा के एक मास के भीतर ही 
सब लहल-पहल सुपात हो जाती है । यों, राजनेतिक दल सभी रुमय अपने प्रचार 
और शर्क्ति-संचय में लगे रहते हैं। जो अभ्यर्थी जिस क्षेत्र से खड़ा होना चाहता है 
बहाँ अनेक रीतियों से लोकप्रिय बनने का प्रयत्न करता रहता है--जैसे सावंजनिक 
कार्यों के लिए. चन्दा देकर, भाषण देकर, लोगों से मिल-जुल कर इत्यादि | इसे 
निर्वाचन क्षेत्र का पोषण ( ४०४४४घ४ (४८ ०7४४४घ८४८ए ) कहते हैं । 

चुनाव के पहिले प्रत्येक दल अपनी भावी नीति की घोषणा करता है, अर्थात्‌ ” 

यह कि सफल होने पर वह कौन-कौन कार्य करेगा। किसी भी दल की नीति को 
रिश्ञापिक नायर में उसका मंच! ( 9]2४०:७ ) कहते हैं। इसी 'मंच' ही के 
झाधार पर चुनाव की लड़ाई हड्डी जाती है । प्रत्येक दल के प्रचारक अपने मंच का 
सप्र्थन और विरोधी मंचों की आलोचना करते-है.। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अम्यर्थी 
हे अपना व्यय ( 2087255 07 578&06८5६0 ) प्रकाशित” करता है | ब्रिटेन में 
प्रत्येक अम्यर्थी प्रत्येक मतदाता को अपने वक्तव्य की एक प्रति ब्रिना डाक-महसूल 
दिये अर्थात्‌ निःशुक्त भेज सकता है। ज्यों-ब्यों चुनाव का दिन पास आता जाता है 
प्रचार की तीबता इंदठी जाती है और उसके सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है | 
राज, खड़ी जगहों और सड़कों के मोड़ पर समायें की जाती हैं, समाचारपत्रों में 
विज्ञपन प्रकाशित होते हैं, ब्यंगचित्रों, नारों ओर सूचना-फलकों का आश्रय लिया 


हि 
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जाता है, चलती सड़कों पर अभ्यर्थी को बोट देने के प्रायनासूनक विशपन लिये हये 
आदमी भेजे जाते हैं और सबसे बइंदुऋर यह बात होती है कि अभ्यर्थियों के मित्र और 
सहायक प्रत्येक घर में जा-जाकर मतयाचना करते हैं | गत द्वीस वर्षों श्रे रेडियों द्वारा 
भी अचार होता है और प्रत्येक दल के नेता को अपना वक्तत्य प्रसारित करने का 
मोका दिया जाता है| यों तो ८:ऐेर चुनाए में अनेक प्रश्न मतदाताओं के सम्मुस्तर 
रखे जाते हैं, परन्तु एक मुख्य प्रश्न होता जिसके आधार पर उन्हें अनावित 
करने की चेष्टा की जाती है | देसे १६ १८ » दुहान में 'जमंन कैंसर को फाँसी दो! 
[ विंडेशए (0९ ६३5८४ 58-32 ), यह सुख्य प्रश्न था। किसों दल क नेता का 
राजनेतिक कौशल इस मुख्य ग्श्न या नारे के चुनाव से प्रगट होता है, क्योंकि दल 
की हार-जोत इस पर बहत कुछ निमर होनी है 

मत दान--नाम निर्शशू काले दिन के नबों दिन चुनाव होता है 
ज्षत्रां स एक हो अन्यर्थों रहता है, बर्हा चनाव का श्रापश्यकता ही नहीं ह।नी । उसी 
अभ्यर्थी को नाम-निर्देशन के दिन ही निर्विरेध निर्वानित घोपेत कर दिया जाता है । 
अन्यत्र मतदान आवश्यक होता है 

रं८३२ ई० से मतदान गुम्त रोतरि से। छेए 5०८८ 9०»॥05 ) होता है 
भदान-पत्र पर कब के सभी अन्यथियां ऊ २- लिखे होते हैं और मतदाता जिसे 


मत देना चाहता है उसके नाम के सामने ३८ जिन्‍्ह कर के पत्र को तह कर के बच्नस में 
डाल देता है 


मतदान के सभो स्थानों स मत-पत्न निर्वाचन क्षेत्र के किसी केन्द्रीय स्थान 
५ सा्बारणत्पा टाउन हाल या काउन्दी हाल ) में भेज दिये जाते हैं जहाँ प्रतन्धक 
| शिटाफ्ट्परंछ8 07706: ) उन्हें अमभ्यथियों या उनके गुमाश्तों की उपस्यित्ति में 
गरिनता है और फल की घोषणा कर देता है। ब्रिटेन में साधारण बहुमत पद्धति 
( कै]020ए एट०:८४८४४४ ६०7 ) द्वारा होता है, अर्थात्‌ , विजिध अम्यथियों में से 
जिसको सबसे अधिक मत मिलते हैं, वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है । 

ब्रिटेन की चुनाव-पद्धति की आलोचना--बहुमत प्धते, जिसके द्वारा 
इंगलेरड और हमारे भारत में भी चनाव होता है, एक दृष्टिकोण से बड़ी दोपपूर्ण है 
आर वह यह कि इसमें राशनेत्िट दलों द्वारा ग्राप्त प्रतनिषित्त और मतों की संख्या 
में अनुपात नहीं होता अर्थात्‌ इस पद्धति में यह संभव है कि किसी दे को दसरे की 
अपेक्षा मत तो अधिक मिलें, पर उसके निर्वाचन सदस्यों की संख्या दूसरे की अपेक्षा 
कम हो | मान लो १०० मतदाताओं वाले तीन निवरनिन ज्षेत्रों मं अनुदार और 
मजदुर दल चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको मिले हुये मतों और प्रतिनिधियों की संख्या 
निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है :-- 


१५० ब्रिटिश संविधान 


दलों के नाम नि० क्षे० अ्र नि० क्षे० ब नि० क्षे० स 

मतों की कुल संख्या (१००) (१००) (१००) योग 
अनुदार दल द्वारा प्राप्त मत संख्या ४५४ भरे २५ ९१३३ 
मबदूर दल द्वारा प्रात मत संख्या ४५ ४७ ७३४ १६७ 


विजयी दल--अनुदार दल अनुदार दल--२ स्थान मजदूर दल--१ स्थान 

यहाँ हम देखते हैं कि अनुदार दल को १३३ मत मिले और उसके दो सदस्य 
सफल हुए, पर मजदूर दल को १६७ मत मिलते हुये भी उसका केवल एक ही सदस्य 
जुना गया । इस दोष के कारण कभी-कमी ऐसा हो जाता है कि समस्त देश में जिस 
दुल का बहुमत है उसका पालंमेंट में अल्प मत ही रहता है, और जिस दल को मत- 
दावाश्रों की अपेक्षाकृत अल्प संख्या ही के मत मिले हैं, उसे पाल॑मेंट में बहुमत मिल 
जाता है । 

बहुमत निर्वाचन पद्धति के इस दोष के कारण कई लोगों ने यह प्रस्ताव किया 
है कि इसके स्थान में आनुपातिक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग हो । बहुमत निर्वाचन में 
बड़े दलों को विशेष लाभ और छोटों को विशेष हानि ।होती है। आजकल ब्रिटेन में 
उदार दल छीण हो गया है | अतः उसके विचारक आनुपातिक पद्धति के प्रयोग का 
विशेष आग्रह करते हैं । उदाहरणार्थ, रामसे म्योर ने अपनी पुस्तक “त्रिठेन का शासन 
कैसे होता है? ( ँ्॒०फ् 8:097 35 00४८:४८व ), में आनुपातिक पद्धति का प्रतर॒ल 
समर्थन किया है | परन्तु आनुपातिंक पद्धति का प्रधान दोष यह है कि इससे छोटे- 
छोटे अनेक दलों का उदय होकर बड़े दलों का हास हो जाता है, और परिणाम-स्वरूप 
पालेमेंट में बहुधा डिसी भी दल का बहुमत नहीं स्थापित हो पाता | “इससे सुदृढ़ 
मन्त्रिमएडल बनाना असंभव हो जाता है और सरकारें निर्बल तथा अल्यजीवी हो जाती 
हैं। इसी कारण, बहुमत निर्वाचन पद्धति के दोषपूर्ण होते हुये भी इंगलैंड, अमेरिका, 
भारत आदि में इसी का प्रयोग होता है और आनुपातिक पद्धति का अनुसरण नहीं 
किया जाता | ह 

'चुनाव सम्बन्धी विवाद--असफल अम्यर्थियों में से कोई भी यदि चाहे 

तो ऋष्टाचार, नियमों की अबहेलना आदि के आधार पर सफल अम्यर्थी के चुनाव 
के विरुद्ध आपत्ति कर सकता है| चुनाव सम्बन्धी आवेदन-पत्र एक विशेष न्यायालय 
द्वार सुते जाते हैं। ऐसे प्रत्येक अमियोग की सुनवाई के लिए उच्च-न्यायालय 
“परड्ु। (०४7४ ०६ ]०४४८८) अपने #िग्स बेश्च डिवीजन में से दो न्यायाधीश 
नियुक्त कर देता है | यदि अमियोग सिद्ध हो जाय तो न्यायालय सफल अभ्यर्थी के 
चुनाव कै अवैध निर्णंय करके उसके स्थान में अन्य अभ्यर्थी को निर्वाचित कर 
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चुनाव सम्बन्धी अनुचित कार्य, भ्रष्टाचार और व्यय का नियंत्रण-- 
ब्रिटेन में कानून घूस “5::४७०८०), खिलाने-पिचाने ( ४४८०४ ४४ ) अनुचित दबाब या 
घमकी ( फ्राधफांके एठ6॥/ दुसरे के नाम में मतदान ( ए8:5009430॥ ) ऋौर 
मर्तों के मिनने में बेईमानी (8 एिप्रष्ट 05 छाौट ८०7४) को भष्टाचार की संझा 
देता है। वैतनिक प्रचरभताओं की नियुक्ति ( एण्ड ८४0४०55८४5 ), किराये । 
गाड़ियों में मतदाताओं को मतदान के लिये ले जाना आदि चुनाव सम्बन्धी 






। कनाचित 
कार्य सममे जाते हैं | अ्र्टाचार और अन्‌चित कार्य दोनों ही निषिद्ध हैं और यदि 
कोई इन्हें करे या कराये, तो ऐसा प्रमाशित हो जाने पर उसका सफल चुनाव भी 
अवैध हो जाता है | चुनाव-ब्यय पर भी नियन्त्रण रक््खा गया है। लोक प्रटिनिविन््र 
कानून १६४८ के अनुसार चुनाव में ४५० पौंड और देहाती क्षेत्रों में २ पेन्स प्रति 
मतदाता और शहरी ज्षेत्रों में २६ पेंस प्रति नददाता--इसमे अधिक व्यय न होना 
चाहिये । प्रत्येक अभ्यर्थी को एक शुमाश्ता ( 3४००६ ) नियुक्त करना झआऋाजश्रन है। 
सब्र खचे उसी के द्वारा होना चाहिये और चुनाव के ३५ दिनों के भीतर ही शुमाश्ते 
को खर्च का रसीदों समेत पूरा विवरण चुनाव क्षेत्र के प्रतन्धक ( शेलपाणांगड़ 
०7८८४) के पास जमा कर देना आवश्यक है। ऐसा न करने पर अम्पर्थी अयोग्य 
करार दे दिया जाता है। चुनाव-व्यय के नियंत्रण का अभिप्राय यह है कि घनी लोग 
प्रचुर व्यय द्वारा साधारण स्थिति के लोगों का चुनाव असंभव न कर दें | पर वास्तव 
में धनिकों के प्रभाव को रोकना बहुत कठिन है। यह नियन्त्रण केवल चुनाव की 
लड़ाई के दिनों में किये हुए व्यय पर ही लागू होता है, और उससे पहिले या बाद 
वाले व्ययों पर नहीं | घनी लोग चुनाव के पहिले ही अपने निर्वाचन-स्लेत्र वालों को 


प्रसन्न करने के लिए हजारों पाँड चन्दे देकर या अन्य प्रकार से खर्च कर अपनी स्थिति 
मजबूत बना सकते हैं । 


9]: : कामन्स सभा का आन्तरिक सज्वठन 

अध्यक्ष ( 70० 59०६८४ )-- कामन्स सभा का अध्यक्ष स्पीकर या प्रवक्ता 
, 5०८० ४८८४ ) कहलाता है। पिछले अध्यायों में बतलाया जा चुका है क्रि प्रारंभ में 
कामन्स सभा का काम कानून बनाना न होकर सप्नाद के सामने जनता की असुविधाओं 
की रखना तथा उन्हें दूर करने की ग्रार्थना करना था। इसके लिए उनके सदस्य 
अपने हीं लोगों में से एक व्यक्ति चुन लेते थे जो उनकी प्रार्थनाओं को सम्याद के 
प्ामने रखता था | सभा के मत को सम्राट से कहने ( ६०८०४ ) वाला वह व्यक्ति 
पीकर या प्रवक्ता कहलाता था | उसका वह पुराना कार्य तो अ्त्र रहा नहीं, पर नाम 
वही बना है। अन्र स्पीकर कामन्स सभा की कार्यवाही का संचालन करने वाला 
श्रृध्यच् है । 
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समान रूप से रक्षा करना--यही स्पीकर के पद का सार है। औपचारिक रूप से तो 
प्रत्येक नई कामन्ध सभा अपने स्पीकर का चुनाव करती है और जितने सदस्य चाहें 
इस पद के अभ्यर्थी रूप में खड़े हो सकते हैं, पर व्यवहार में बहुत दिनों की चली आई 


प्रथा के अनुसार वह चुनाव सबंसम्भत होना चाहिये। यह भी प्रथा है कि पुरानी फले. 


मेंट का स्पीकर यदि अब भी सभा का सदस्य चुनकर आया हो और वह स्पीकर पद 
पर बना रहना चाहे तो उसी को फिर चुना जाय | इस प्रकार एक ही व्यक्ति बारंबार 
स्पीकर चुना जाता रहता है ओर नये व्यक्ति को चुनने का अवसर तभी आता है जब 
कि किसी कारण से पुराना स्पीकर उपलब्ध न हो | जब्र कभी ऐसा अवसर आता है तो 
उस समय का प्रधान मंत्री अपने ही दल में से किसी उपयुक्त व्यक्ति को 
चुनकर उसके कामन्स सभा द्वारा चुने जाने का प्रस्ताव करता है। उदाहरणार्थ 
१९४३ में तत्कालीन स्पीकर केप्टन फिट्जराय की मृत्यु हो जाने पर श्री च्चिल 
ने क्षिक््टन ब्राउन ( 0078:09 8709० ), का जो उन्हीं के अनुदार दल्ल के 
थे, चुनाव करवाया। प्रधान मंत्री इस विषय में विपक्षी दल के नेता से भी 
परामश कर लेता है जिससे निर्विरोध चुनाव हो सके। साधार्णतया इस पद 
के लिये प्रधान मन्त्री अपने दल के किसी ऐसे व्यक्ति को छाँटता है जिसकी संकीर् 
दलबन्दी के कार्यों के लिये कुख्याति न हो और जिसके ग्रति विपक्षी दल वाले भी 
आदर-बुद्धि रख सके | प्रधान मन्‍्त्री ही भावी स्पीकर के नाम का प्रस्ताव करवा है 
और विपक्ी दल का नेता उसका समर्थन करता है और स्पीकर निर्विरोध रूप से 


( ७०००7०४८० ) चुन लिया जाता है। एक बार चन लिये जाने पर फिर प्रत्येक . 


नई पालंमेंट दरा वही बार-बार पुनर्निर्वाचित होता रहता है, चाहे जिस दल का भी 
बहुमत क्‍यों न हो | उदाहस्णार्थ वतमान स्रीकर क्लिफ्टन ब्राउन अनुदार दल में से 
१६४३ में चुने गये थे, परंतु १६४५ में मजदूर दल का बहुमत हो जाने पर भी 


उन्हों का फिर निर्वाचन हुआ | इतना ही नहीं, साधारणत॒या आम चुनाव के समय _ 


भी स्पीकर के निर्वाचन-स्षेत्र से कोई विरोधी अम्यर्थी नहीं खड़ा किया जाता। इसका 
अपवाद केवल १६३५ में हुआ था जब मजदूर दल ने कैप्टन फिंट्जराय के विरुद्ध 
आम-चुनाव में अपना अभ्यर्थी खड़ा किया था, पर उस दल के" इस कृत्य की पर्याप्त 
निन्दा नुई और उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ | अध्यक्ष के चनाव की सम्राट द्वारा 
ध्वीकृति आवश्यक है, पर यह केवल एक औपचारिक बात है और सदा ही मित्र 
जाती है | 


अध्यक्ष की निष्पक्षता--जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, स्पीकर के पद का 
सारांश है पूर्ण निष्पछ्ता और दलबन्दी से अलग रहना । चुनाव के समय तो स्पीकर 
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बहुमत दल का सदस्य रहता है और अपने दल की सहायता से ही चुना जाता है, परंतु 
चुनाव हो जाने के बाद वह दलबन्दी, से अज्नग हो जाता है। सावजनिक रूप से वह 
कोई भी राजनैतिक चर्चा नहीं करता--न भाषण द्वारा, न लेख द्वात और न अन्य 
किसी प्रकार से। वह किसी भी दल की किसी समा या क्लब में भाग नहीं लेता | 
अधिक क्या, आम चुनाव के समय मी, जबकि वह स्वयं एक निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थो 
के रूप में खड़ा रहता है, बह कोई माप्ण नहीं देता और न प्रचार करता है। वह उन 
सभी कार्यों से अलग रहता है बिनसे कुछ भी पक्तुपात या दलबन्दी की गन्ध आती हो । 
कामन्ध सभा के अध्यक्ष की इस प्रकार की पूर्ण निष्यक्षता ब्रिटिश राजनीति की एक 
विशिष्ट वस्तु है जो संसार के अन्य किसी भी देश में नहीं पाई जाती । इससे कई लाभ 
हैं। पहले तो निष्पक्षता ही के कारण सीकर का सर्व सम्मत और बारंत्रार पुननिर्बाचित 
सम्भव है| दूसरे, एक ही व्यक्ति के स्पीकर पद पर अधिक समय तक बने रहने से 
उसका नियमोपनियम सम्बन्धी ज्ञान और अनुमव परिपक्व हो जाता है | तीसरे निमन्न 
अध्यक्ष होने से सभी दलों के सदस्यों को यह आश्वासन रहता है कि उनके अधिकारों 


की समान रूप से स्क्ञा होगी । हद 
20% सम 0 हम 
' स्पीकर के अधिकार और कत्तेव्य--लीकर का सर्व प्रथम केतृब्य कामन्स 


सभा की बेठकों » अ्रध्यक्षता करना है । केवल जत्र कामन्स सभा पूर्ण सभा की कमेटी 
के रूप में बेंठती है वो स्पीकर अध्यक्षासन पर नहीं रहता, अन्यथा अन्य सभी कार्य- 
बाहियों का वही अध्यक्ष रूप से संचालन करता है । एक रजत-दुएइ ( ८४४८० ) जिस 
पर शाजमूकुट का चिह्न बना रहता है, उसके पद का प्रह!'क है ओर सदा उसके सामने 
की मेज पर रफ़्खा रहता है। दूसरे, अध्यक्ष कई है स्वत से स्पांकर ही सदन्पो को भाषण 
करने की अनुमति देता है। बिना उसकी अनुमति के कोई सदस्य वहाँ छुछ कह नहीं: 
सकता । जो भी सदस्य कुछ बोलना चाहता है, उउुक अत्रदर पर अपनी जगह पर 
खड़ा हो जाता है और यदि स्रीकर ने उसे देख लिया, झीर शीझा दे दिया दो वह 
घोल सकता है। पार्लमेंट की पारिनाविद-माप्ा में इसे “अध्यक्ष को दृष्टि आकपित 
करना! ((«०फ्रांणष्ट ८ 9968 ४६८:१५ ८ए८) कहते हूँ । «जले समय संदस्प ख्देव 
स्पीकर को ही सम्बोधन करते हैं, एक दूसर को नह। ६ ठहर, सीकर का यह क्तेव्य 
हैं कि वह सभा के चादू-विवाद में शांति ( ०7१८०) शिष्ठता ( १८८००:०७ ) और 
पासंगिक ) को रहा करे ; यदि कोई सदस्य इन आदरशशों, की अब- 
हेलना करे, तो स्पीकर इसे रोक सकता है या अरने शब्द बन लेने को कह सकता 
है | स्पीकर की आशा न मानने पर बह अपराधी सदम्प को छोटे-बड़े कई प्रकार के दड 
दे सकता है जैसे उसका नाम-निर्देश कर देना ( शध्य्मंगड्ट ); भेत्सना करना, चैठक से 
चले जाने की आाश:,. देवा, निश्चित दिनों तक सभा में थाने से शोक्र देना ( $०४०४०- 


जे आ" 
प्रासागकऊता ह्‌ ४८[0९७570 ८2 


को 
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809) आदि बड़ी ही उद्दरढता की दशा में उसे बल-प्रयोग द्वारा सभा के बाहर 
निकलवा देना अ्र.दि | चौथे कार्यवाही के नियम संजन्धी आपत्तियों (2०9६७ ०६ 0+- 
4८०) का स्पीकार ही निर्णय करता है और उसका निर्णय अंतिम समझा जाता है । 
पर्याप्त विवाद हो चुकने पर श्पीकार ही सभा के निर्णयार्थ प्रश्न प्रस्तुत करता है (9०६६ 
६४८ 4०८४४०४) उन पर सदस्यों का मत लेता और फल की घोषणा करता है | 


'>पाँचवें, पालमेंट ऐक्ट १६१५१ के अनुसार जब किसी विधेयक के विषय में यह समन्देह 


'उठता है कि वह अर्थ विधेयक है.या नहीं तो उत पर स्पीकार का निर्णय ही अंतिम माना 
जाता है| यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है| अंतिम स्थान में, स्पीकर प्रत्येक बात 
में कामन्‍्त उमा का प्रतिनिधि माना जाता है। वही सभा के ताम पर सम्राट से अधि 
कार याचना करता है। कानन्स सभा के लिए मेजे हुए आवेदन-पत्र आदि उसी के 
पास आते हैं| जैसा पहिले बतलाया जा चुका है, १६४५ ई० से स्पीकार सीमा आयोगों 
(8007४0287ए (०777755095$ ) का भी अध्यक्ष है. जो कि निर्वाचन-््ेत्रों में परि 
बर्तन संशोधन करते हैं | 

स्पीकार को १०००० पौंड वार्षिक वेतन और रहने के लिए. सरकारी मवन 
मिलता है । पद की प्रतिष्ठा की दृष्टि से राज्य में उसको सातवाँ स्थान प्राप्त है। अपने 
पद से अवकाश ग्रहण करने पर उसे अवकाश बृूत्ति (7०४७०४)_ मिलती है और 
लाई पदवी (7००४०४८) प्रदान कर दी जाती है । 

उपाध्यक्ष ओर साधन-समिति का समापति (0००ण५7 $96४४६०४- 
बाते 6 (#4709027 ०६ ६86 ए०0णशातर६९६८ ०६ शै३ए५४ 2804 +४6७75)--- 
अध्यक्षु अथवा स्पीकर के अतिरिक्त कामन्स सभा का दूसरा अधिकार साधूनू 
का सुनायति / (४४:8५ 0 धाढ 00फ्रणा(६०९८ ० जाए बाते ४०७०5 ) 
ह 80 औ के उप्राच्चक्त 00०>9प00ए ७०८४ ६८९) भी होता। उसे कभी-कभी भसम्रितियों 
का सभापति)! ((#६&009870 0०६ ॥6 (.077777६£6८5) भी कहा ज्ञाता है । उसे सर- 
कार नामांकित (४०:४०४००६८) करती है, पर अध्यक्ष की भाँति हीं उसे भी कारये 
संचालन में निभपक्ष रहना छोता है | जत्र कामन्‍्स समा पूर्य समा की समिति (ए०४- 
४०६६९८ ०६ $४८ 9४४०॥८) से रूप में ब्रैठवी है--चाहे वह आदान समिति (८०00- 

न्‍ ०६४ 5००७४) हो अथवा साधन समिति ( (0%फंटट ०६ ए३ए५ 

अगते ४०३०३) वा अन्य कोई--तो “उपाध्यक्ष ( अर्थात्‌ साधन समिति का समापति ) 
ही तनापतित्व करता है, स्पीकर या अध्यक्ष नहीं | ये समितियाँ आय-व्यय पत्रक्‌ सरीखे 
महत्तूस विषयों पर निर्णय करती हैं) अत: साधन समिति के समापति अथवा उपा- 
ध्यक्ष का पद बड़ा महत्वपूर्ण है। 

इस अधिकारी को सहायता के लिए साधन समिति का एक उय-सभापति (06- 
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एपाए €शांटफबड0 0६ ऐ:ए 5३०० (९४०5 ) भी होता है | यह भी सरकार 
द्वारा नामांकित होता है और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। 

साधन समिति के सभापति और उपस्भापति जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 
स्वयं कामन्स सभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, वो उनके अधिकार अध्यक्ष अर्थात्‌ 
स्पीकर के से ही होते हैं परन्तु सत्र बातों में नहीं । उदाहरणार्थ वे संपुट (८०:०८८' के 
प्रयोग नहीं कर सकते और न संशोधन में से वाद-विवाद के लिये कुछु को चुन या 
अन्यों को छोड़ सकते हैं । 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सहायक उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सीकर द्वारा नामांकित 
सभापतियों का एक मंडल ( 8 एबाट] 64 (ब्बंप्राा47 ) भी होता है। जब्न कामन्स 
सभा समिति के रूप में बैठती है तो इस मंडल के व्यक्ति उपाध्यक्ष अथवा सहायक 
ध्यक्ष का आसन अस्थायी रूप से अहरण करके उक्त अधिकारियों को आवश्यक 
विश्राम का अवसर दे सकते हैं | स्थायी समितियों के समापति ऋल्लग हे्ते हैं | 

लिपिक (८०८६६ ०६ ४७८ ्र००७८)--काम्नन्स सभा का एक लिपिक 
(५८४६) और दो सहायक लिपिक ( (67६5 ॥555(४7६ ) होते हैं, ये कामन्स 
सभा के महत्त्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। लिपिक की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परा- 
मर्शानुसार सम्राट द्वारा होती है और सहायक लिपिकों की स्पीकर के परामर्शानुसतार | 
इनके बैठने का स्थान स्पीकर के मंच से नीचे परन्तु उसके सामने ही होता है। 
कामन्स सभा की कार्यवाहियों में: 'लिपिकों की मेज! (टा०:८४ ।' ४0०) का बहुघा 
उल्लेख पाया जाता है, स्पीकर के निर्देशन के अनुसार ये लिपिक कामनन्‍्स सभा का 
दैनिक कार्यक्रम (०ए०८८ ७४०८ 7) तैयार करते, सभा के निर्णयों को लेखबद्ध करते, 
कार्यवाही सम्बन्धी बातों पर स्पीकर तथा सदस्यों को परामर्श! देते, और सभा में पूछने 
के लिए आये हुये प्रश्नों की ग्राह्मता अथवा अग्राह्मता का निर्शय करते हैं जो कि बहुत 
ही उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है ॥यदा-कदा वे दष्ट्रमंडल के देशों और विदेशों की संसदों 
को भी संसदीय प्रक्रिया विषयक परामर्श देते हैं। इन के "कक! नाम से इनकी स्थिति 
को साधारण न समझ लेना चाहिये * थे योग्य, अनुभवी तथा निष्पक्ष अधिकारी होते 
हैं [कामन्स सभा के क्कों में एरस्किन में ८३१ से श्य्य६ तक पालंमेंट के 
विविधि पदों पर कार्यू कर रहे थे । (&छतट 2४०७) का नाम अपनी सुप्रसिद्ध 
पृ्वक (कर्लमेंडरी प्रैक्टिस” के कारण अमर हो गया है |* / जी 
द कासन्स सभा की समितियाँ ((0०फछा7६06६5 66 ९ जू०एए5८ . 6६ 
.-००7४70०75)--आजकल की विधान सभाओं का आकार इतना बड़ा होता है कि उन- 

१. एरस्किन में १८३१ से श्यप्य६ तक पाल॑मेंट के विविध पदों पर काम 
करते रहे | 
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के लिए. किसी भी प्रश्न के विस्तार की बातों पर कामकाजी ढंग से विचार करना कठिन 
हो जाता है | बड़ी सभा के सामने जो कोई भाषण देने को खड़ा होता है वह शब्दा- 
इंच्र और लंबी वक्‍्तृता देने के पलोमन को कठिनता से रोक पाता है। इसी कारण 
सभी देशों में विधान समायें विचार और निरंय की सुगमता के लिए. अपने थोड़े से 
सदस्यों से बनी हुई समितियों का सहारा लेती हैं | कामन्‍्स सभा में आठ प्रकार की 
समितियाँ पाई जाता हैँ जिनका संक्तिप्त-वर्णन नीचे दिया जाता है | 
१. पूर्छ सभा की समिति ( (०0फछाग्रां८[८८ 6६ ४76 ४४०6 पं 
सभा की समिति का रुमिति कहना अनपयुक्त प्रतीव होता है क्योंकि इसमें कामन्स सभा 
के सभी रुदन्य सग्मलित रहते हैं, और इस ग्रकार आकार की दृष्टि से वह समिति 
'न होकर कामन्स सभा ही जान पड़ती है। परन्तु उसमें और कामन्स सभा में कार्यवाही 
की दृष्टि से दो महत्त्वपूर्ण अन्तर हैं। कामन्स सभा जब्च सभा के रूप में बैठती है तो 
स्पीकर अध्यक्ष-पद को अहण करता है और उसका रजत दरुड (£72८८) उसकी मेज 
पर रकक्‍्खा रहता है, पर पूर्ण सभा की समिति की बैठकों में स्पीकर अध्यक्ष नहीं होता। 
उसको कुर्सा खाली रखती हैं, रजतदंड मेज के नीचे रख दिया जाता है और एक 
दूसरा अधिकारों जिसे चेयस्मेन आफ दी कमिटी आफ वेज ऐड मीन्‍्स ( 098:फढ७ 
09६ ४८ (०फ्रफांतलट ०६ ऐ:ए५ 2०० (९६०५ ) कहते हैं, अध्यक्षता करता 
है | इंसरा अंतर यह है कि जब सभा समिति के रूप में बैठती है तो उसके कार्यवाही 
के नियम कुछ दीले ओर अधिक उदार कर दिये जाते है, जिससे वाद-विवाद अधिक 
स्वतंत्रता के साथ हो सके | कामन्स सभा की बैठकों से प्रत्येक प्रस्ताव का एक समर्थक 
होना चाहिये, पर समिति में यह्‌ आवश्यक नहीं | सभा की बैठकों सें कोई सदस्य 
(प्रस्तावक के अतिरिक्त) किसी प्रश्न पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकता, पर 
पूर्ण सभा की समिति में वह चाहे जितनी बार बोले | एक बार मात्र बोलने का बंधन 
नहीं है | सभा की बैठकों में वाद-विवाद को संपुट (८०५०:०८) द्वारा संक्धिस किया जा 
सकता है, पर समिति के अधिवेशन में संपुट का प्रयोग निषिद्ध है। 
कोई समय था जब सभी प्रकार के सावंजनिक विधेयक्र (९०७३८ 8॥गा8) 
पुर रुमभा की समिति ही के सामने विचारार्थ रक्खे जाते थे, परन्तु इसमें बड़ी देर 
लंगठी थी अतः १६०७ ई० के स्थायी नियम नं० ४६ के अनुसार इस का का0्य्षित्र 
कुचित कर दिया गया और इसके सामने केवल तीन प्रकार के विधेयक्र आने लगे 
अर्थात्‌ (१) अर्थ विधेयक विशेषतः आय-व्यय पत्रक, (२) अस्थायी आदेशों (2:0४१- 
8099) ०:0८:७) की पुष्टि करने वाले विधेयक, और (३) वे विधेयक जिन्हें कामन्स 
समा अपने विशेष निर्णय द्वारा पूर्य समा की समिति के पास मेजना चाहे । व्यवहार 
में मंत्रिमंडल राजनीतिक मतभेद वाले समी महत्त्वपूर्ण विधेयक को और बहुत 
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आवश्यक या बहुत छोटे विधेयकों को उपरोक्त व्यवस्था नं० ३ के अन्तर्गत पूर्ण समा 
की समिति ही के पास रखवा लेता था | 

समय की बचत के लिए १६४५ ई० में मजदूर दलीय सरकार ने इस क्रिया 
में संशोधन कराया जिस से पूर्ण सभा की समिति के सामने अन्र केवल निम्नलिखित 
प्रकार के विधेयक आ सकते हैं । 

(६) आय ओर व्यय विधेयक ( 73डबसंठ0 बछ्ते 09ए970फुसंब्ध09 
8॥5) | 

(२) अस्थायी आदेशों की पुष्टि करने वाले विधेयक | 

(३) जिन विधेयकों को अत्यन्त शीघ्र पारित करने की आवश्यकता हो । 

(४) एक अनुच्छेद मात्र वाले विधेयक्र जिनके विस्तृत विवेचन की आव- 
श्यकता न हो । 


(५) उच्च कोटि के संवैधानिक महत्त वाले विधेयक | 
इनके अतिरिक्त अब्न अन्य सभी सावंजनिक विधेयक्र स्थायी समितियों के पास 
ही भेजे जाते हैं । 


जे स्थायी समितियाँ ( 528 9त09 (0777747६225 )-ऊंपर बतला 
््र् रे द कि पूर्ण सभा को समिति में अधिक समय लगने के कारण वह उत्तरोत्तर 
अमुविधाजनक प्रतीत होने लगी, विशेषतः शताब्दी के उत्तराध में जब कि राज्य के 
कार्यों में वृद्धि होने के कारण पालंमेंट का कार्य चहुत बढ़ गया | श्रतः श्य८र ई० में 
स्थायी समितियों की स्थापना की व्यवस्था की गई | इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं 
है और आवश्यकतानुसार कम या अधिक होती रहती है | प्रारम्भ में केवल दो स्थायी 
समितियाँ थीं। फिर यह संख्या बढ़ते-इटते प्रथम महायुद्ध के दिन में ६ तक पहुँच 
गई | शाद में वह फिर घटकर पाँच रह गई है; परन्तु १६४५ में पूर्ण सभा की समिति 
का क्षेत्र संकुचित हो जाने के उपरान्त स्थायी समितियों के समक्ष जाने वाले विभेयक्नों 
की संख्या बढ़ गई। अतः अब इनकी संख्या जितनी आवश्यकता हो उतनी बढ़ाई जा 
सकती है। प्रत्येक स्थायी समिति के २० साधारण सदस्प होते हैं, पर विभिन्न विधे- 
यकों पर विचार करने के जिए इसमें ३० अतिरिक्त सदस्प भी जोड़े जा सकते हैं। 
इस प्रकार इनके सदस्पों की अधिकतम संख्या ५० तक हो सकती है] ये सभी कामनन्‍्स 
सभा के सदस्यों में से ही होते हैं । सदस्यों को विभिन्न स्थायी समितियों में रखने का 
काम ११ सदस्यों की एक चुनाव समिति (0०छाफ़रा८;८८० ० $दो८०४४००४) करती 
है। चुनाव समिति में विभिन्न दलों के सदस्य कामन्स सभा में उनकी संख्या के अनु- 
पात में रखे जाते हैं। अतः स्थायी समितियों में भी मोटे तौर से सभी दलों का उनके 
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प्रभाव के अनुसार प्रतिनिधि रहता है, पर पूर्ण आनुपातिक रीति से नहीं । स्थायी 
समितियों की नियुक्ति प्रत्येक पालंमेंठ के प्रारम्म में उसकी पूर्ण अवधि अर्थात्‌ साधा- 
रणवया ५ वर्षों के लिए होती है । 


' अधिकांश सावंजनिक विधेयक द्वितीय वाचन के बाद किसी स्थायी समिति के 
पास विचार और संशोधन के लिये मेज दिये जाते हैं | इनके अधिकार-क्षेत्र बढे नहीं 
हैं अर्थात्‌ कोई भी विधेयक किसी भी समिति के पास भेजा जा सकता है| इसका 
एकमात्र अपवाद स्काटिश ( $८०८४५४ ) समिति है जिसके पास केवल स्काटलैंड से 
सम्बन्ध रखने वाले विधेयक जाते हैं। अन्य समितियों को अ, ब, स, द इत्यादि 
समितियाँ कहते हैं । कौन विधेयक किन समितियों के पास जायगा--वह स्पीकर 
के निर्यंय पर निर्भर है। 


स्थायी समिति के २० साधारण सदस्य तो उसके स्थायी सदस्य होते हैं, पर ३० 
तक अतिरिक्त सदस्य प्रत्येक मेजे जाने वाले विधेयक के लिए अलग-अलग नियुक्त किये 
जाते हैं। इस प्रकार ये प्रत्येक मेजे जाने वाले विधेयक के साथ बदलते रहते हैं। 
इनकी नियुक्ति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो विधेयक इनके सामने 
जाने वाला है, उसके विषय के ये जानकार हों । प्रत्येक स्थायी समिति का एक अध्यक्ष 
( (॥४४४०787 ) होता है जो अ्ध्यक्षों की एक नामावली ( ए4ए८ 0६ (.02/27787 ) 
में से स्पीकर द्वास नियुक्त किया जाता है। साधारणतया स्थाथी समितियों में भी सर- 

कार का बहुमत रहता है, पर कभी-कभी इसका अपवाद भी हो जाता है । 

.. स्थायी समितियों का कार्य अपने पास मेजे गये विधेयकों की बारीकी से जाँच 
करके उनमें आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव करना है। इन कमेटियों की बैठक कामन्स 
सभा की बैठक के साथ ही साथ भवन की दूसरी मंजिल के कमरों में चलती रहती 
है। केवल, जब किसी प्रश्न पर मत लिये जाने की घंटी बजती है, तो ये सदस्य 
अपना काम छोड़कर सभा में उपस्थित हो जाते हैं। इस व्यवस्था से साथ ही साथ 
दोहरा काम होवा रहता हैं और समय की बचत होती है | 

पहिले स्थायी समितियों में सम्पुठ..( ८/०5०:८ ) का प्रयोग निषिद्ध था, पर 
जब्र उन के पास बढ़े और महत्वपूर्ण विधेयक भेजे जाने का निश्चय हुआ तो सम्पुट 
का प्रयोग भी आनश्यक हो गया। अब उनमें एक प्रकार के कुठार ( 00576 ) 
का प्रयोग हो सकता है| प्रत्येक विधेयक के लिये एक तिथि नियत कर दी जाती है 
कि उस तक समिति अपना कार्य उस के संब्रन्ध में पूरा कर दे। उपलब्ध समय को 
विधेयक के विभिन्न मार्गों के लिये भी बाँट दिया जाता है। समय पूरा होते ही तत्वं- 
बंधी मास या भागों पर विवाद समाप्त कर के मत ले लिये जाते हैं । 





लमेश्ट (ब) कामन्स सभा ९६ 





विचाराघीस विधेयक का अस्तावक ( जो कि अधिकांश दशाओं म॑ सम्बद्ध 
विभाग का मंत्री होता है स्थायी समिति के सदस्यों में सदैव ही सब्मिलित रहता 
है। अतः यदि समिति औओई ऐसे संशोधन करना चाडे थो उसे ( अर्थात्‌ सरकार को ) 
मान्य न हो, तो बहू उस पर आपत्ति कर सकता हैं। क दिम्तर दशोघन उसकी सम्मति 
से ही होते हैं, क्योंकि रा ारगनप स्थायी समितियों में मी सरकार का बहुमत रहता 
है । इस दशा में रुूमिति द्वारा किये गये परिवर्तन संशोधन कामन्स सभा में शी्र और 
सरलता से स्वीकृत हो जाते हैं पर कभी-कभी इसका अपबाद भी हो जाता है और 
उस दशा में समिति के संशोधनों का सरकार, कामन्स सभा में आने पर, विरोध करती 
है और यदि समझौता न हो सका तो उन्हें अस्वीक्षत करा देती है 
:+, 8. विशिष्ट समितियाँ ( $26०८६ एऐ०कछागाप6९ '"-- रपट समितियों 
में साधारण न पा १५ से अधिक सदस्य नहीं होते | विशिष्ट समिति की नियुक्त अर 
विशेष प्रश्न या समस्या का अध्ययन करने और उस पर सुझाव देने के लिये होती है । 
ये अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती हैं, ये विचाराधीन प्रश्न पर विशेषज्ञों या अन्य जानकर 
लोगों की गवाही लेती हैं, अन्य श्रावश्यक अन्वेषण कराती हैं और फिर अपना 
मन्तव्य देती हैं । विशिष्ट समितियाँ अपने विचाराधीन प्रश्न का निर्य॑य करने के बाद 
विघटित ( 5550४८ ) हो जाती हैं। यही इनमें और स्थार्दी समितियों में प्रधान भेद 
है। कभी-कभी दोनों सभाओं के सदस्यों को मिला कर विशिष्ट समिति बनाई बाती 
है, और तब उसे संयुक्त विशिष्ट समिति ( [079६ $६]८८६४ (०शाघ्रा706०४ ) कहते 
हैं। भारतीर विधान १६३५ के लिए ऐसी ही समिति बनाई गई थी। विशिष्ट 
समितियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। वह आवश्यकतानुसार इंदनी-इअढुती 
रहती है, पर राघारणतया प्रत्येक अधिवेशन में इनकी संख्या २० के लगभग पहुँच 
जाती है । ८ 

सत्रीय समितियाँ ( १८५४४००७७। (:००४०7६६८०५ )--जन्र तब कोई 

विशिष्ट समिति पालंमेश्ट के पूरे अधिवेशन या सन्न-काल के लिए नियुक्त कर दी 
जाती है जैसे स्थायी समितियों के सदस्यों को नियुक्त करने वाली चुनाव समिति 
( (०पगाणा६६६८ ०६ #८6८६४४०9 ) । इस प्रकार की समितियाँ सत्रीय समितियाँ 
कहलाती हैं । रु 

४. विशेषाधिकार समिति (7४8८ (०शक्रां८८ 6६ ऐपसए7 ८९8०5 ) 
कामन्स सभा का कार्य सुचार रूप से चल सके, इसलिए, उसे तथा उसके सदस्यों 
को कुछ परंपरागत विशेषाधिकार प्राप्त हैं जेसे माषण की स्वतंत्रता, बन्दीकरण से 
स्वतंत्रता, न्यायालयों के समक्ष साक्छीरूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, आन्तरिक 
कर्यवाही के विषय में न्यायालयों के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता, अ्रवमाव करने वालों का 
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दण्ड देने का अधिकार इत्यादि | जब कभी इनमें से किसी विशेषाधिकार के किसी द्वारा 
भंग डिये जाने का प्रश्न उठता है, तो वह विशेषाधिकार समिति के पास विचारार्थ 
मेज दिया जाता है और यह समिति निर्णय करती है कि विशेषाधिकार पर आघात 
हुआ है या नहीं | इस समिति में १० सदस्य होते हैं और यह उपस्थित प्रश्न पर न्याया 
लगों की भाँति विचार करती है। इसे साक्तियों को अपने सामने बुलाने व आवश्यक 
कागज्ञ व पत्र व ग्रमायों के उपस्थित किये जाने के आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। 

,. “६-७. अनुमान समिति, सार्वेजनिक लेखा समिति (850078४0०६ 0०४७- 
8708८ 2870 06 ?707!7९ हए८0घ7/5 (००४7००४६६८८)---ये दोनों अथ-प्रबन्ध संबंधी 
समितियाँ है और इन का वर्णन आठवें अम्याय में किया गया है। 

हज प्रत्यायुच्त विधि-निर्माण संबंधी समिति (96 (0707777६६८८ 09 $84- 
८६०:07ए 77507प777८०६5)--यह एक विशिष्ट समिति है जो १६५४० में स्थापित की 
गई । इसका कार्य प्रत्यायुक्त विधि निर्माण के अन्तर्गंत बबाये हुये नियमों की जाँच कर 
के यदि उनमें कोई आपत्तिजनक बातें पाई जाये तो उनकी ओर कामन्स सभा का 


ध्यान आकर्षित करना है | 
अभ्यास 
४. कामन्स समा के वर्तमान संगठन का वर्णन करो | उसके सदस्यों के निर्वा- 
चन के लिए मताधिकार किन लोगों को प्राप्त है ! 
4265९४४96 पट फाटडटाए ए07ए0चठा ० 06 लि०58४ 0६ (१07077078. 
"0 बाद तणथावटतें [0 ए006 27 8 2९८४०४ ०6 48 7९४०८४$ ? 
२. कामन्स सभा के चुनाव पद्धति में क्‍या दोष बतलाया गया है ! क्‍या 


आनुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापना का आप समर्थन करते हैं ! 


4380 पत्र तेट[ट८६ 095 >श87 एएंप्रा्ते 60 8 फट प्रल्र00 06 #९०:९- 
इ्टपड्रा09 0 पीठ सिठए४2४ 0 (०णमपयाण5 ?े 00 एएए. फ्रांाए छः0ए700पणा्र 
इष्जाटइदा।ब07 ए०पोते 92 >उद्दाटा ? 


_३. स्पीकर की चुनाव-विधि, स्थिति और अधिकारों का वर्णुन करो | 
268८8792 एड 7ररफ०ते 6 पार ऋल्कपटए३ टाडटम00, भंड 90अ्रपतंठत बाते 
9०0८५. हा | 
४ कामन्स समा की स्थायी समितियों के संगठन और कार्यों का वर्णन करो | 
क्‍228ए70८ ९ पिकत005$ 80० 0ा2१वां2श078 06 50व8 (:0एफंत९८ 
रई 7८ [0956 एछि (:007075, हि 


४. निध्नलिखित पर संतक्तित टिपणियाँ लिखो:-- 
ब्रटेन में नाम-निदेशन की रीति, चुनाव-सम्बन्धी अरष्ठाचार, पूर्ण समा की 
सप्तिति, बिशिप्ट समितियाँ, सन्नीय समितियाँ । 


है पट ४0:70068 07 एीद [णी०फएड :-- 
2४ णागन्रा07 0 ((बावीका।65, €०घाचए ए:४०४०८६४ ३0 टै०्टघं००5, (९ (१097- 
गधा 6 पद 5०0०8 नंठ55८, 3 इटॉटटा ७0०८, 5६३०परढां 2077 6225. 
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सभा के भबन में उपस्यित होने को आमंत्रित करता है। वहाँ जाने पर उन्हें सत्र यार 
होने का आज्ञापत्र ॥ [.०४६८४३ ए४४८7६ ) फदूकर सुनावा आाता है और बदि मई 
पालमंट का सत्र हुआ, तो लाइ चास्वलर सम्राट को ओर से उन्हें यह भी आदेश देता 
हैँ कि वे किसी उपयुक्त व्यक्ति को अरना अध्यक्ष (5फ८०४८८४) चुनें | कामन्स सना के 
सदस्य तब झरने भवन में लोटकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और दूसरे दिन अध्यक्ष 
समेत कामन्स सभा के सदस्य पुनः लाई सभा के भवन में उपस्थित होते हैं । बहाँ 
अध्यक्ष अपने चुनाव की घोषणा करता है और लाद चान्सलर उस पर सप्राट की 
स्वोकृति पदुकर सुनाता है। इसके उपरांत अध्यक्ष कामन्स सभा के सुनिश्चित और 
प्राचीन अधिकार! (4/टंट्य: बाण्ते पछतेठचेह0 पएदबड 75 ०52 >> - पीट 
(०:8:5०75$) की औपचारिक दक्क से माँग करता है, और सम्राट की तरफ से उनके 
प्रदान करने का झाखासन दिया जाता है। फिर अपने भवन में लोौटकर कामन्स सभा के 
सदस्य राज-भदित की शपथ लेते हैं और सदस्यों की सूची पर अपने हस्ताक्षर करते हैं 
सम्राद का भारगा --_त्र का कार्य प्रारंध होने से पहिले कामन्स सभा के 
सदत्य एक बार पुनः साइड सभा से सम्राट का भाषण ( प्रशह 59८८०) इएत0 ६82 
)0०7० ) छुनने को जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सम्राट का भाषद 
स्वयं सम्नार्‌ द्वारा ही पढ़ा जाय । यदि सम्राट स्वयं नहीं उपस्यित द्वाते तो. पंच लाडों 
का गक्र आयोग ( ए०माटा 5४००७), उनका प्रतिनिषित्त करता है. न हा डे चार- 
लर भाषण को पढ़ देता है। यद्यपि यह “6म्राद का भाषण' कहलाता है, पर वस्तव में 
इसे प्रधान मन्त्र तेयार करता है | इक भाषण में देश को वर्तमान दशा पर अहूश 
डाला जाता है, गह और वेदेशिक नीति की समत्यान्रों का निदाइले मन रहता है और 
सत्र में जो विधयक्र आदि उपस्थित किये जाने वाले होते हैं. उनकी पूर्व सूचना रह; 
है.। यदि सम्राद स्त्रय॑ भाषण देने आते हैं तो जलूत और घूम-घाम के साथ आते हैं | 
भाषण समाप्त होने के बाद कामन्स सभा के सदस्य अरने मबन में लीट जाते हैं । वहाँ 
भाषण पुनः पढ़ा जाता हैं और प्रधान मन्‍्त्री उसका, सघन्यवाद उत्तर ( #30:6$5 9 
६८७४४ ) का प्रस्ताव करता है। विरोधी दल यदि मंत्रिमंडल के साथ अपने जोर को 
आजमाना चाहता है, तो सघन्यवाद उत्तर में संशोधन उपस्थित करता है क्रि सम्राट 
के भाषण में अमुक बुत न होनी चाहिये, अथवा अमुक बात होनी चाहिये और 
नहीं है । यदि विरोधी पक्ष का संशोधन स्वीकृत दो जाय तो यह सरकाद की हार मानो 
जाती है। अतएव सरकार की ओर से इसका सदा विरोध किया जाता है। उत्तर के 
सभा द्वारा स्वीकृत हो जाने पर फिर अन्य कार्य प्रारम्भ द्ोते हैं। अध्यक्ष का चुनाव और 
शपथ अहण--ये दो बातें केबल नई पालंमेंट के सत्र में होती हैं, अन्य सत्रों में नहीं । 
छद्यविधेयक ( 0०००७ थ! )--यह दिखाने के लिए कि पालमेंट की 
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मता सप्राट के भाषण में कद्दे गये विषयों तक ही सीमित नहीं है; किन्तु वह स्वेच्छा- 
नुसार अन्य बातों पर भी कानून बना सकती है, सबसे पहले पालमेंट एक छुद्म विषे 

यक पारित करती है ! इसे 'छुझ' इसलिए कहते हैं कि इसका किसी वास्तविक राज- 
कीय विषय या आवश्यकता से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । यह पालंमेंट की स्वतंत्रता का 
प्रतीक मात्र है। पालंमेंट के सत्रों के प्रारंभ में अन्य कई विचित्र रिवाजों और परम्प- 
राओों का पालन किया जाता है | उदाहरणार्थ सत्र के पहले दिन एक जलूस सोलहवीं 
शताब्दी की पोशाक पहने व उसी समय की लालवठेनें जलाये पार्लमेंट भवन के हर 
कमरे, बरामदे व तहखाने की तलाशी लेता है | सन्‌ १६०५ में कुछ क्रांतिकारियों ने 
पालमेंट मवन को बारूद से उड़ा देने का घडयन्त्र बनाया था। उसकी पुनरावृत्ति 
रोकने के लिए यह जलूस व तलाशी प्रारम्म किये गये ये, पर साढ़े तीन सौ वर्ष बाद 
आज भी उनका पालन किया जाता है | यद्यपि अब पूरे भवन में बिजली से दिन का 
प्रकाश रहता है, पर सोलह॒वीं शताब्दी की लालरेनें अब मी इस मौके पर जला ली 
जाती हैं। वह ब्रिटिश जाति की पर म्परा-प्रियता का एक ज्वलन्त उदाहरण है। ऐसी 





अनेक अन्य प्रथायें भी हैं जिनसे पालंमेंट की कार्य प्रणाली बड़ी विचित्र और आकर्षक 


प्रतीत होती है । 

पालेमेंट का स्थान ( 39]००:८०००८०६ ) विसर्जन ( ए:05०2820००० ) 
और विघटन (70850ए४०४)--सत्रों के सम्बन्ध में तीन प्रकार के विराम सूचक 
शब्द हैं अर्थात्‌ स्थगन, विसर्जन और विवटन | इनके अन्तर को स्पष्ट रीति से 
समभक लेना आवश्यक है। स्थगन का अर्थ है थोड़े समय अथवा कुछ दिनों के लिए 
ब्रैठक को स्थगित कर देना | स्थगन के बाद उससे पहले का अ्समाप्त कार्य जहाँ छोड़ा 
गया था वहीं से फिर आगे बढ़ाया जाता है | इससे उसकी संगति ट्ूटती नहीं । स्थगन 
एक बैठक (57६४०) से दूसरी बैठक तक के विराम काल का नाम है, और स्वयं 
पालेमट हा अपनी इच्छा और सुविधानुसार अपना स्थयगन समय-समय पर करती 
रहती है । 

विंसजेन सत्र के अंत में होता है और इसकी घोषणा मंत्रिमएडल के परामर्शा 
नुसार सम्राट द्वारा की जाती है | विसजन का प्रमाव यह होता है कि सभी अधूरे कार्य 
रद्द सममे जाते हैं, और अगले सत्र में यदि आवश्यक हुआ तो- उन्हें पुनः प्रारम्भ से 
ही करना पढ़ता है | यदि किसी विधेयक के दो वाचन हो चुके हों, तो नये सत्र में 
तीसरे वाचन से कार्य प्रारम्म न हो सकेगा, किन्‍नु पुनः प्रथम वाचन से ही चलना 
पढ़ेगा | दोनों समाओ्रों का विसबन एक साथ ही होता है। विसर्जन के समय भी सत्र 
प्रारम्म के अवसर के समान ही सम्राट का भाषण पद्ा जाता है जिसमें सदस्यों को 
उनके भ्रच्छे कार्व के लिए धन्यवाद दिया जाता है 








१६४, 


विध्रटन से वर्तमान पाल॑मेंट का जीवन समाप्त होकर नया चुनाव होना आब- 
जाता है की घोषणा भी मंत्रियों के 7रप्शाटुनार सम्राट ही कर्ता 
है। यों तो पालमेंट की अवधि ४ वर्षों की होती है, पर मंत्रियों के परामशानुसार 
सम्राट समय के पहले भी विघटन की पोष्या कर सकता है, और ५४ वर्ष का समय 
बीतने के कुछ पहले तो विघटन आवश्यक हो ही जाता है| परन्तु पालमेश्ट चाहे तो 
कानून बना कर अपनी अ्रवधि बढ़ा सकती है | बुद्ध या अन्य आपत्ति के समय में 
बह ऐसा करती भी है 
पालेमेंट की दैनिक वैठकें--#-कामन्स सभा की ब्रेठके प्रति सप्ताह सोमवार 
से लेकर शुक्रवार तक ञ्र्थात्‌ ५ दिन हुआ करती हैं | बैठक २३ बजे दिन को प्रारम्भ 
दोती है, पर शुक्रवार को ११ बजे । २३ बजे प्रारम्भ होकर बैठक साधास्शुदया १०३ 
या १२ बजे रात तक लगातार चलती रहती है और कार्य की मीड़ होने पर पूरा रात 
चल सकती है | लाईं सभा की बैठकें सोमवार से इसपर तक ही होती हैं और 
साधारण दो घंठे से अधिक नहीं चलतीं। लाई समा फे पास उतना काम नहीं रहता । 
बैठक के प्रारम्म में पादरी ( (७ ए४7 ), संशस्र परिचारक ( 3८28८898- 
४६-2:775 ) और रमत-दंड-वाइक ( 3॥४८८-४ैटकइ८३ ); के साथ स्पीकर भषन में 
ग्राता है। इसके बाद पादरी प्रार्थना करता है। फिर रजत-दंड स्पीकर की मेज पर रख 
दिया जाता है। स्पीकर देखते हैं कि ४० सदस्यों की गणपूर्ति संख्या ( (९००४७४ ) 
उपस्थित है या नहीं | यदि यह संख्या पूरी न हो नो रुभा भवन में बिजली की घंटियाँ 
बजने लगती हैं जिससे जो सदस्य इचर-इधर हों, वे भी आ जाएँ | फिर स्पीकर अपना 


दा मद करता है और द्वारपाल इसकी घोषणा करता हैं। फिर देनिक कार्य प्रारंभ 
जाता है| 


रात को दस या बारह बजे जब बैठक समाप्त द्वोती है तो दवाग्राल पुनः चिल्लाता 
है कि 'कौन घर जायगा, फोन घर जायगा ( ४४० 8०८६ 9०70० )! | यह डन 
दिनों की यादगार है बत्र इतनी रात को लन्‍्दन की सड़कों से जाना सुरक्षित न था 
और सदस्य के साथ पहरेदार मेबने पड़ते ये । द्वारगल इसलिए चिल्लाता था कि 
सभी सदस्प पहरेदारों के साथ चले जायें, और कोई भूला-भटका पीछे न रह जाय । 
जब सदस्य भवन से निकलने लगते हैं तो भी द्वारपाल व अन्य कर्मचारी उन्हें अगले 
दिन की बेठऊ के लिए. “इसी समय कल दिर महाशय, इसी समय कूल फ़िर ( ६४० 
परश्णा पच्यार 0पाठ्गा0चऋ, अप, पट परश्णथ. धक्काट. 07070 ऋ ौ  कुहु- 
कर सावधान करते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश पार्लमेंट प्राचीन रूढ़ियों और रिवाजों का 
कोौतुकागार है। 

पालमेंट का दैनिक कार्यक्रम--स्पीकर के आसन अहण कर लेने के बाद 
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सबसे पहले कार्यक्रम में निर्दिष्ट व्यक्तिगत विधेयकों ( 9:7ए2८० 93]5 ) पर विचार 
होता है | इसके ऋआाद यदि पारलमेंट के लिए. कोई आवेदन-पत्र ( ८४५०० ) हुआ तो 
उसे लिया जाता है। इसके बाद प्रश्न वाला घंटा ( (०८४४०० ४०फ ) प्रारम्म 
होता है। कोई भी सदस्प मंत्रियों से उसके विभाग के सम्बन्ध में प्रश्न और पृरक 
प्रश्न पूछ सकता है | किसी सदस्य द्वारा किसी एक दिन पूछे जाने वाले अश्नों की 
संख्या ३ से अधिक नहीं हो सकती | इसके बाद यदि कोई नये सदस्य चुन के आये 
हों तो उनका परिचय दिया जाता है | इसके बाद दैनिक कार्यक्रम पढ़कर सुनाया 
जाता है और कार्यक्रम पत्रक (0705४ 727८८) पर निर्दिष्ट सर्वप्रथम सावंजनिक 
विधेयक पर बाद-विवाद प्रारम्भ हो जाता है। पालेमेंट का शेष समय प्रतिदिन 
विभिन्न विधेयकों या विषयों पर वाद-विवाद करने ही में बीतवा है 

कार्य स्थगन प्रस्ताव--यदि मंत्रियों द्वारा दिये हुए प्रश्नों के उत्तर सन्तोष- 
जनक न हुए, तो प्रश्न के घंटे के बाद ही कोई सदस्य एक निश्चित, आवश्यक 
और सार्वजनिक महत्व के विषय पर बहस करने के लिए. ( 70 488८०४$ & 06- 
सिज[6- वुण्ट४४09 ० फाछु८7६ ए9णे।स्‍८ ॥7907:287८८ ), कार्य स्थगन की 
माँग कर सकता है। यदि स्रीकर उसे आवश्यक और उचित समझे और उसका 
विरोत होने की दशा में कम से कम ४० सदस्य उसके पास खड़े हों, तो उसी दिन 
बैठक समाप्त होने से पहिले इस प्रस्ताव पर बैठक का समय निश्चित कर दिया जाता 
है। ऐसे प्रस्तावों के लिए जितना समय निश्चित रहता है, यदि उतने में वाद-विवाद 
समाप्त न हो सका, तो प्रस्ताव असफल समभा जाता है और कहा जाता है कि बात- 
चीत मा में ही समाप्त ((श८०० ०७) हो गया है। यदि उस पर मत लियेजा 
सके और वह सफल हो गया तो उसका अर्थ होता है सरकार में अविश्वास प्रदर्शन । 
अतः सरकारी प्रयत्न यही रहता है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव बात-चीत ही में समास! 
हो जायें ओर उन पर मत न लिया जा सके | 

शासन की भूलों या उसके अत्याचारों की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने 
का कार्य स्थगन अस्ताव” बहुत अच्छा साधन है, पर यह आवश्यक है कि उसके द्वारा 
जिस बात या विषय पर बहस होनीं है वह (१) निश्चित हो, (२) आवश्यक महत्व 
का हो और (३) हा्बजनिक महत्व का हो | यदि इनमें से कोई भी शर्त प्री न हुई 
तो स्पीकर स्थर्गन प्रस्ताव को नियम-विरुद्ध कह कर अग्राह्म (००७६४ ० ठावेद 
कर देगा 

विवाद-सम्बन्धी कुछ नियम और प्रतिबन्ध--पार्लमेंट के वाद-विवाद 
में सीकर की अनुमति मिलने ही पर कोई सदस्य बोल सकता है। बहुघा विभिन्न 
दल वाले स्पीकर को अपने पक्ष से बोलने वालों के नाम की सूची दे देते हैं और रपी 


पालमेंट के कार्य १६७ 


कर उन्हीं में से लोगों को अवसर देता है। अत्येक सदस्य अपने स्थान ही से खड़ा 
होकर बोलता है, स्पीकर के मश्ज से नहीं। भाषणकर्ता सदैव स्पीकर को ही सम्बोधन 
करके बोलता है, सदस्यों को नहीं । पालमेंठ में किसी सदस्य का नाम लेना निषिद्ध है। 
यदि किसी सदस्य की ओर संकेत करना ही हो, वो उसके निर्वाचन क्षेत्र का नाम 
लेकर किया जाता है, अर्थात्‌ अमुक क्षेत्र के माननीय सदस्य! ( 79८ 9070ण:४ 9६ 
फाललरलाण हिएए. 5छणएी।. बग़्त 5घ८७. ००95&70००८७ )--ऐसा कहा जाता है। 
कोई सदस्प किसी भी विषय पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकता--केवल प्रस्तावक 
(720०४८४) को विवाद के अन्त में एक बार और बोलकर उत्तर देने का अधिकार 
रहता है। .. क्‍ 

.. .सम्पुट (205०:८)--यह स्पष्ट ही है कि यदि वाद-विवाद अनियत्रित रूप 
से चलने दिया जाय, तो कदाचित्‌ वह कमी समाप्त ही न हो। कम से कम उसमें 
अधिक समय तो लगेगा ही | इसी कारण से १६०४ ई० में. कामन्‍्स सभा ने नियम 
बनाया कि बाद-विचाद में किसी समय कोई भी सदस्थ इस आशय का प्रस्ताव कर 
सके कि अब सुख्य प्रश्न का निर्णय किया जाय ( प्‌ए्ट 976ए४70०७5 १०९५४६४४०० 76 
7०८४ 70०७) । स्वीकृत हो जाने पर इस प्रस्ताव का प्रभाव यह होता था कि वाद-विवाद 
समाप्त होकर विचाराधीन मुख्य प्रश्न पर तुरन्त मत लेकर उसका निर्णय कर र्या 
ज्ञाता था । 

आयरऔरड के प्रतिनिधियों ने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्विम भाग में पालेमेंट 
की कार्यवाही को अधिक से अधिक विलम्बपूर्ण करने की नीति का आश्रव लिया। वे 
अपने देश के लिए स्व॒राज्य चाहते ये | जब उन्होंने देखा कि पालमेंट उनकी माँग 
पूरी नहीं करती, तो उन्होंने उसके काम में इस प्रकार बाघा डालने का निश्चय किया । 
कोई भी प्रश्न हो, कोई न कोई आइरिश सदस्य बोलने को खड़ा हो ही जाता था और 
जत्र तक हो सकता, बोलता ही जाता | इससे सामान्य बातों पर भी विवाद, द्ीएदी 
के चीर की तरह, बढ़ जाता और किसी भी प्रश्न का शीघ्र निर्युय अ्रतम्भव हो जाता । 
इससे तह्ञ आकर पार्लमेंट ने श्ष्८१ $० में विवाद संक्तित करने के कुछ उपायों का 
आात्रिष्कार किया | विवाद खत्म करने के इन उपायों को “सम्पुट' ( 0/०५७४८ ) कहते 
हैं| इनका उत्तरोत्तर विकास होता गया और आजकल कामन्स समा में तीन प्रकार 
के सम्पुट काम में लाये जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं :--- 

१ साधारण सम्पुटद ( $४9० ८०४०:० )--इसके द्वारा कोई अस्ताव 
प्रस्तुत होने के बाद किसी भी समय कोई सदस्य यह माँग उपस्थित कर सकता है कि 
'अच्र मुख्य प्रश्न पर मत लिये जायें ( 7८ वृण्ट४/०० 96 एए४ 7०७ )। यदि 
अध्यक्ष इस माँग को अनुचित न समझे और बहुमत तथा कम से कंस १०० सदस्य 
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इसके पक्त में हों तो विवाद समाप्त होकर मुख्य प्रश्न पर तुरन्‍त ही मत ले लिया जाता 
है । इस साधारण सम्पुठ का प्रयोग किसी भी समय हो सकता है, यहाँ तक कि किसी 
सदस्य के भाषण के बीच में भी । पर इसका अनुचित प्रयोग न हो, अल्पमत वालों 
को अपनी राय प्रकट करने का पर्यात अवसर मिले--इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 
अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि यदिं वह आवश्यक समझे तो साधारण 
सम्पुट के प्रयोग की माँग को अस्वीकृत कर दे | 
२. कुठार झौर कत्त सम्पुट ( एछढ "एणा00096 8०07 (05प:6 फैए 
(:०777०2४:०४८०४४)--कुठार सम्पुट का यह अर्थ है कि किसी विधेयक या प्रस्ताव 
पर वाद-विवाद के लिए. समय की मात्रा निश्चित कर दी जाती है और उतना समय 
बीत जाने पर तुरन्त ही विवाद समाप्त करके मत ले लिया जावा है। इसमें निश्चित 
समय व्यतीत हो जाने पर विवाद पर सहसा कुठाराघात सा होकर वह एकदम समाठ्त 
हो जाता है । इसी कारण इसे 'कुठटार' (0प्097८) संज्ञा दी गई है। 
कक्ष सम्पुट कुठार सम्पुट का संशोधित रूप है। किसी विधेयक के सम्बन्ध में 
कुठार सम्पुट का प्रयोग होने में यह देखा जाता था, कि निश्चित समय का अधिकांश 
. उसकी प्रारम्भ की धाराओ्रों के विवाद ही में समास्त हो जाता था और बादवाली 
घाराओं पर बहुत कम विचार हो पाता था या बिल्कुल ही नहीं । अतः उपलब्ध समय 
को विधेयक के विभिन्न भागों पर विवाद के लिए आवश्यकतानुसार बाँट देने की प्रथा 
चलाई गई | उदाहरणार्थ यदि ३० धाराओं के विधेयक के लिए चार घंटे का समय 
निश्चित हुआ, वो घाराओं के महत्वानुसार समय का यों विमाजन हो सकता हैं कि 
पहली ४ घारात्ं के लिए आधा घंटा, ६ से २५ धाराओं तक के लिए ३३ घंटे और 
ग्रन्तिम ५ घाराओं के लिये आधा घंटा । इस प्रकार धारायें कक्षों में विभाजित कर दी 
जाती हैं और प्रत्येक कक्ध के लिए समय निश्चित हो जाता है| इसी कारण इसे कक्ष- 
सम्पुट कहा जाता है | इसमें प्रत्येक कक्ष के विवाद पर उसके लिए निश्चित समय 
बीत जाने पर कुठार गिरता है| इसमें प्रस्ताव या विधेयक के विभिन्न भागों के लिये 
उपलब्ध समय का अधिक सन्तुलित विभाजन सम्मव रहता है। कुठार की तुलना में 
कुक्षु-सम्पुट की यही विशेषता है | 
३. कंगारू सम्पुट ( (०782४:०० (0०5०८ )--कंगारू आस्ट्रेलिया का 
सुप्रसिद्ध पशु है जिसके अगले पैर छोटे और पिछले लंबे होते हैं और जो छुलाँग मार- 
मार कर चलता है। जब समय की बचत के लिये यह निश्चय कर लिया जाता है 
कि विधेयक की सभी नहीं, किन्तु कुछ चुनी हुईं महत्वपूर्ण घाराओं पर ही विवाद होगा, 
आर शेष यों दी निशेय के लिए रख दी जायँँगी, तो विधेयक सम्बन्धी विचार की 
प्रगति कंगारू की चाल की माँति हो जाती है। पहली घारा पर विवाद हुआ, फिर 
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आठ धारायें बिना विवाद के यों ही उचक गये, फिर तीन घाराओं पर पुन: विवादार्थ 
ठहरे और बाद की दस घाराओं को पुनः बिना बिवाद ही लाँब गये--यह अक्रिया 
कंगारू की चाल की तरह है | विवाद के इस प्रकार के नियन्त्रण को झंगाह-सम्पुद 
कहते हैं | 

लार्ड समा में सम्पु्ों का प्रयोग नहीं होता । वहाँ विवाद पूर्णतया उन्मुक्त रूप 
से होता है । 

मतप्रदान और निर्ख॑य---जत्र किसी प्रस्ताव पर पर्यास विवाद हो चुकता है 
तो उस पर सदस्यों का निर्श॑यार्थ मत लिया जावा है| राथसगठया मतदान की सेति 
यह है कि प्रस्ताव के जो पक्त में होते हैं वे स्पीकर के प्रश्न करने पर “हाँ? (३ए८) 
और विपक्ष वाले “ना? (7०) कह कर चिल्लाते हैं। यदि हाँ का शब्द अधिक जोर से 
आया तो प्रस्ताव स्त्रीक्ष समझा जाता है और या “ना! की ध्वनि पक्लतर हुई तो वह 
अस्व्रीकृत समझा जाता है। पर कोई भी सदस्प इस प्रकार के निर्णय को अ्रग्नाह्य करके 
(विभाजन! ( 7ए809 ) की माँग कर सकता है। विभाजन का अर्थ यह है कि 
प्रस्ताव के पद और विपक्ष वाले सदस्य मवन के दो इथक्‌ कक्षों में जाकर खड़े हो 
जाते हैं और वहाँ स्प्रीकर द्वारा नियुक्त गणक (८टः' उन की अल्या-अलग गिनती 
कर लेते हैं और इस प्रकार यह स्पष्ट निर्णय हो जाता है कि तअहुमत किस ओर है। 
यदि किसी ५स्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आये तो स्पीकर को एक अति- 
रिक्त या निर्णायक मत (0५5०7९ ४०८८) देकर निर्णय करने का अधिकार है। पर 
स्पीकर के निर्णय्रात्मक मत का प्रयोग उतकी स्रतंत्र इच्छा के अनुसार न होकर कुछ 
निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है । ओह, 

ही विधि-निर्माण की प्रक्रिया हा हक 

 >>चिधेयकों के विभिन्न प्रकार--विधि या कानून के पू्व॑रूप या प्रस्तावित रूप 
को विधेयक कहते हैं| पार्लमेंट द्वारा पारित हो जाने पर विधेयक (8॥!)) विधि या 
कानून बन जाता है। अब हमें यह देखना है कि विधेयकों के पाल॑मेंट द्वारा पारित 
होने की रीति क्या है। विषेयकों के विभिन्न प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार के पारित 
होने की रीति भिन्न होती है । 

विधेयकों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं. अर्थात्‌ (१) सावजनिक विधेयक 
(9०७॥८ ग्ञा5) और (२) व्यक्तिगत विधेयक ( शिसए४६८ ऐडे)६ ) | साव॑ जनिक 
विधेयक का सवं-साधारण से सम्बन्ध होता है. अर्थात्‌ वे सभी पर लागू होते है, पर 
व्यक्तिगत विधेयक केवल किसी विशेष व्यक्ति या स्थानिक क्षेत्र पर लायू होता है । 
शिक्षा पद्धति या करों में कोई संशोधन या परिवर्तन करने वाला विधेयक सावंजनिक 
विधेयक का उदाहरण है, पर कोई विधेयक जो किसी स्थानीय संस्था को कोई विशेष 
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अधिकार देता है या किसी विशेष व्यक्ति की स्थिति या अधिकारों में परिवर्तन करता 
है, व्यक्तिगत विधेयक का उदाहरण है । 

सावंजनिक विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं--सरकारी और गैर सरकारी] 
सरकारी विधेयक वे होते हैं जिन्हें मंत्रिमएडल के सदस्य सरकार के नाम में प्रस्तुत 
करते हैं | विधेयकों में से अधिकांश सरकारी होते हैं। गैरसरकारी विधेयक वह हैं जो 


मन्त्रियों के अतिरिक्त पालमेंठ के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाय | अँपग्रेजी 
में सरकारी विधेयकों को गउन॑मेंट ब्रिल! ( ७०ए४०एण्णट्या छत] ) और गैर रुरकारी 
विधेयकों को प्राइवेट मेम्बसे बिल! | एिरएथगाल 3 वफट:छ छा! ) कहते हैं। पर 
गेंरसरकारी विधेयक्र भी साव जनिऋ ही होते हैं, व्यक्तिगत नहीं । अतः अंग्रेजी नामों 
( ए:प्थ6 माल्यावए७ फडी श्याते ऐ४४ए४६४ हे ) में कुछ समान शब्दों के होने 
के कारण इनमें गड़बड़ी न करनी चाहिये। ये दोनों एक दम विभिन्न प्रशार के होते हैं। 

सरकारी विधेयकों के हम पुनः दो भेद कर सकते हैं अर्थात्‌ (१) आर्थिक या 
वित्तीय विधेवक जिनका सम्बन्ध सरकारी आय, व्यय, करों आदि से होता है और (२) 
साथासणए विवियक, अर्थात्‌ जिनका वित्त या अर्थ से सम्बन्ध नहीं होता | वित्तीय विधे- 
यक सरकारी तोर से ही प्रस्तुत हो सकते हैं। कोई गेरसरकारी सदस्य उन्हें प्रस्तुत नहीं 
कर सकता । 

विधेयकों के विभिन्न प्रकारों और उनके पारस्परिक सम्बन्धों को नीचे दिये हुए 
वृक्ष की सहायता से सरलता से हृदयज्जम किया जा सकता है :-- 








विधेयक (9) 
। 'अा४0०क नामक. प्रथम धरछडइ0करकधार+-यधयकरद 40० 
साब जनिर (2०४०:१८ 8:::3) व्यक्तिगव विधेयक (?दए३६० छः[5: 
(सभी से जिनका सम्बन्ध हो ) ( जिनका सम्बन्ध विशेष व्यक्ति, संस्था 


| या स्थान से हो ) 
| 








। 
ऋारी विद्ेवक | (3८एथ८ापा्ा्र22: 8:55 » गैरसरकारी विधेयक 
मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत) (एसए३६८ 'रीट7०९:७ 93) 

| (मंत्रियों के अतिरिक्त पालेमेंट के 

८ । अन्य सदस्यों द्वारा, प्रस्तुत--ये सभी 
दिनीजिल की मिलिली लि, साधारण विधेयक होते हैं) 

एक ५ 

| क्‍ | 

अर्थ या वित्तीय बिधेयक साधारण विधेयक 

(४००८० 55) (07०088:ए छि5) 

(जिनका आव-ब्यय कर (निनका अर्थ या वित्तीय 

आटि से सम्बन्ध हो' विषयों से सम्बन्ध न हो) 
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सार्वजनिक ( सरकारी और साधारण ) विधेयक के पारित द्ोने की रीति 
५४ विधेयकों की उत्पत्ति-दये विधेयकों की सृष्टि अनेक कारणों से होती हैं ! 
यदि कोई मंत्री किसी नई नीते का अनुसग्र अग्ना चाहता है तो उसके लिए कादून 
में आवश्यक परिवर्तन करने के लिये नये डिवेयक फी जरूरत हो सकती है) बतमान 
कानूनों की कठटिनाइयाँ या दोष उन्हें कार्यान्वित करने के समय स्पष्ट होते हैं और 
उन्हें दूर करने के लिये सम्_्द्ध दिनारों के कमंचारी ऋगने-अउने मंत्रियों से नये-नये 
विधेयकों को प्रस्तुत करने का अनुरोध करते रहते हैं । 
जब्र कोई नया विधेयक प्रस्तुत करना होता है, तो पहिले जिन सुख्य बातों का 
उसमें समावेश करना होता है उनका एक संज्षित विवरण एक स्मृतिपत्र |ै6700527- 
तेण्णा ) के रूप में तैयार कर लिया जाता है। विभाग का मंशे उस पर 
मंत्रिमंडल की सम्मति यराप्त कर लेताहै। इसके कद वह स्मस्णु-पत्र अिधेयक का 
पाणडुलियि तैयार करने वाले विशेषज्ञों ४पफया०० ) के पास मेज दिया जाता है ! 
राजकोप विभाग ( ॥768६७ाए 726ए॥7:गा८77 ) के अन्तर्गत पराल्ेमेए्ट के वहन 
( 942:987)2८7042ए (09०05७4 ) की एक दब्वतर हैं जिसमें वर्बयकों का आ।लेग्य 
( १४5६ )बनाने में कुशल कई विशेषज्ञ होते हैं । ये अनुभवी वकील हो।त॑ हैं। इनका 
काम है स्मरण पत्र में दी हुई मोटी बातों के आधार पर विधेयक को तैयार करना | 
यह एक विशेष कला है। कानून की भाषा साधारण मात्रा से निन्न और विचित्र प्रकार 
की होती है| विधेयक के अभिप्रायों को उस भाषा में इस तरह दालना पढ़ता है कि 
कोई भाषा सम्बन्धी अव्यटशा पा रन्‍्देह न रह जाय । विधेयक का पूर्त-रूप जंचर इस 
प्रकार तैयार हो चुकता है तो सम्बद्ध विभाग के मंत्री के पास भेज दिया जाता है । 


इसके बाद मन्त्रिम्एडल उस पर पुनः विचार करके उसे पालमेण्ट में प्रस्तुत कबने का 
33875 है । 


५//विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया के पाँच सोपान--किसी भा 
विधेयक के पारित होने के लिये आवश्यक है कि पाल्मेण्ट के प्रय्येक भवन म॑ 
उसके तीन वाचन ( 7४7८९ इटक०7285 ) हों । इन्हें क्रशः अध्न, द्विटीए और 
तृतीय बाचन ( 9750, $९ए०॥0 बाप प्फांप्ठे इटअ0795 ) केंहा जतों है, परस्यु 
द्ितीय और ततीय वाचन के बीच में दो और कड़ियाँ हैं अर्थात्‌ सांन्ात पद्म 
[ ((07४7770766 9288286 ) ओर दिवरश एकऋप  पेटए0ा उला्ट८ ) | इठ मकार 
पार्लमेशट के किसी मबन में भी पारित होने के लिये प्रत्येक डिषेगर को पाँच सोपानों 
या प्रक्रमों में से होकर जाना पढ़ता हैं अर्थात्‌ (१) ग्रथम वाचन, (२! द्वितीय 
बाचन, ३) समिति प्रक्रम, | ४) त्रिवरण प्रक्रम और ( ५ ) तृतीय वाचन । 


नीचे क्रमशः इसका विवरण दिया जाता है| 
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१. प्रथम वाचन--जिस दिन विधेयक प्रस्तुत होना होता है, उस दिन 
निश्चित भवन के कार्यक्रम में उसका निर्देश होता है। १६०२ तक कोई विधेयक 
प्रस्तुत करने के पहले सभा की अनुमति लेनी आवश्यक होती थी । अनुमति साधार- 
शुतया मिल जाती थी, पर कमी-कभी इसका विरोध होकर लंबा वाद-विवाद होता 
था | आजकल अनुमति लेना (६४० ०ंंध्वंत। फाढ ढ॥ए८ ७ पफाट #0ए8८ ) 
आवश्यक नहीं | | कार्यक्रम में विधेयक के प्रस्तुत करने की सूचना मात्र पर्यात्र है। 
निश्चित समय पर स्पीकर के आदेश से कामन्स सभा का क्लक प्रस्तुत विधेयक का 
शीर्षक मात्र पढ़ देता है और इतने ही से प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है। यदि 
विधेयक महत्त्वपूर्ण हुआ तो उसका प्रस्ताव एक संक्तित भाषण में उसकी रुप-रेखा 
का सारांश दे देता है और विरोधी पक्ष भी एक संक्ञषित भाषण में अपना विरोध प्रकट 
कर सकता है। प्रस्तावक चाहे तो सभा की अनुमति भी माँग सकता है। उस दशा 
में वह लबा माषण भी दे सकता है और तत्र पर्याप्त वाद-विवाद भी हो सकता है। 
पर आजकल यदा-कदा ही यह सब होता है। साधास्णतया शीषंक मात्र पढ़ कर 
संक्तित पद्धति से ही काम चला लिया जाता है। 

२. द्वितीय वाचन--प्रथम वाचन के कुछ दिनों बाद विधेयक पुनः सभा 
के कार्यक्रम में द्वितीय वाचन के लिये आता है | द्वितीय वाचन में विधेयक के मोदे- 
मोटे सिद्धान्तों पर बहस होती है | इस सोपान पर विस्तार की बातों में जाना या 
संशोधन उपस्थित करना आदि नियम-विरुद्ध है। द्वितीय वाचन का अभिप्राय सभा 
को यह निशय करने का अवसर देना है कि इस प्रकार के विधेयक की उसे आवश्य- 
कता है या नहीं । विधेयक के समर्थन उसके मूल-भूत सिद्धान्तों को समझाते वथा 
उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हैं ओर विरोधी उन्हें अनावश्यक अथवा दोषपूर 
सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं | अन्त में उस पर सभा का निरय लिया जाता है। 
विरोधी पक्ष या तो यह संशोधन उपस्थित करता है कि द्वितीय वाचन किया हीन 
जाय, अ्रथवा यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक आज से छः महीने बाद इसी दिन 
द्वितीय वाचन के लिये लाया जाय। ( 75४६ घरमं$ को! फट इल्बते 8 इट८ट०पते 
(0८ ६5 ठे॥ए अं 7घा०7:४5 ) छु; महीने बाद समा का सत्र चालू न रहने के 
कारण, इस प्रकार के प्रस्ताव का अर्थ मी द्वितीय वाचन देने से इनकार करना ही है । 

8, सम्रिकि प्रक्रम--( एफ८ट (०फ्रफांध०८ ४६०2० ) पहले चबतलाया जा 
घुका है कि द्वितीय वाचन के बाद विधेयक साधास्खृतया किसी स्थायी समिति या 
कुछ विशेष दशाओं में समस्त सभा की समिति अथवा किसी विशिष्ट समिति ( $८6८८ 
(००४:०४:८८८ ) के लिपुद कर दिया जाता हैं। समिति उस पर विस्तारपूर्वक 
विचार करके उसमें आवश्यक संशोधन-परिव्तंन का प्रस्ताव कर देती है और फिर 
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विधेयक इन संशोधनों के विवरण ( :८907६5 ) के साथ सभा के पार पुनः वापस 
आता है। 

७. विवरण प्रक्ररम-व्रिवरुए प्रक्रम ( ८००४६ 5७६८ ) में विधेयक की 
प्रत्येक घारा पर पृथक थक विचार होता है। इस प्रक्रम में कोई सदस्य विचारादीन 
धारा में किसी भी संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है| प्रत्येक्ष संशोधन पर वरिषाद व 
निर्णय किया जाता है। जो ठंशोधन स्वीक्त द्वोते हैं उनके ऋनुम्गर घारा में आवश्यक 
परिवतन कर दिये जाते हैं | उन संशोधनों पर निर्णय हो चुकने के बाद, उक्त 
धारा अब जिस अन्तिम रूप में है, उत समा का मत लिया जाता है और अनुकूल 
मत होने पर वह पारित समझी जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक घारा और उसके ग्म्ता- 
वित संशोधनों पर विवाद तथा निर्णय द्वोता जाता है जब ट्रक कि सब बारां 
समाप्त न हो जाये । फिर विवस्ण प्रक्रम समाप्त हो नाता है। 

४- तृतीय वाचन--अब विधेयक अपने अन्तिम संशोधित रूप में सभा के 
सामने तृतीय बाचन के लिये आता है | तृतीब वाचन में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहों 
किये जाते | यदि कोई भाषा सम्बन्धी त्रुटि वे अस्पष्टता हुई तो उसे दूर करने के लिये 
आवश्यक शब्द-परिवरतन-मात्र किया जाया है। विरोधी पक्ष इस सोपान पर भी बविधे- 
यक को अ्रन्वीकृत रूरने के लिये तक उपस्थित कर सकता है और यदि इनके परि- 
शामस्त्रूप तृतीय वाचन होने देना अस्वीकृत कर दिया जाय तो पहले का सब्र किया 
कराया मटियामेट हो जाता है और विधेयक अस्वीकृत समझा जाता है। पर ऐसा 
कदाचित्‌ ही कभी होता है, कि विधेयक तृर्यीय वाचन में अस्वीकृत हो। यदि अस्वी- 
कृत होना होता है, तो वह द्वितीय वाचन ही में हो जाता है । 

द्वितीय सभा में विधेयक-- एक भवन में तीनों बाचनों में पारित हो जाने 
पर विधेयक दूसरे भवन या समा में मेज दिया जाता है, अर्थात्‌ यदि बह कामन्स सभा 
में प्रर्म्म हुआ तो लाई सभा में मेज दिया जाता है, अन्यथा इसका उल्टा ह्वोता है । 
अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक पहिले कामन्स सभा हां में प्रस्तुत होते हैं और वहाँ 
पारित होने पर फ़िर लाड समा में जाते हैं। दूसरी सभा में भी विधेयक के पूर्षोक्त 
रीति से ही ( कुछ छोटें-मोटे अंतरों के साथ ) तीन बाचन होते हैं ओर वहाँ मी पारित 
हो जाने पर वह रुम्रट्‌ की स्वीकृत के लिये उसके पास मेज दिया जाता है। ला सभा 
में तृतीय वाचन के अवसर पर भी संशोधन उपस्थित किये जा सकते हैं। 

पर ऐसा भी बहुधा हो जाता है कि जिस रूप में विधेयक कामन्स समा में पारित 
हुआ है, उतमें वह लाई सभा में पारित न हो ओर दोनों समाओं में मतमेंद उत्पन्न 
हो जाय । ऐसी दशा में विधेयक पुनः उसी भवन में लौट आता है जहाँ वह प्रारम्भ 
हुआ था। उक्त समा दूसरी सभा के मतमभेंदों पर विचार करती है ओर यदि उसने 
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दूसरी सभा के दृष्टिकोण को मान लिया तो विधेयक में तदनुसार आवश्यक परिवर्तन 
कर देती है और वह दोनों सभाश्रों द्वारा पारिव समझ लिया जाता है, पर यदि मत- 
भेद जना ही रहा तो केबल दो उपाय हैं| या तो दोनों सभाओं की सम्मृति के अभाव 
में विधेयक को यों ही छोड़ दिया जाय और उसका अन्त हो जाय, या यदि मतमेंद 
लाई सभा के कारण उत्न्न हुआ है तो पालंमेएट ऐक्ट, १६११ और १६४६ की प्रक्रिया 
के अनुसार कामन्स सभा उसके विरोध का उल्लंघन ( 07०::४१८ ) करे । यह स्मरण 
रखने की बाव है कि यदि विधेयक्र पहले ला्ड समा द्वारा पारित हुआ है और 
कामन्स सभा उससे असहमत है, तो फिर उन विधेयकों को छोड़ ही देना पड़ता है। 
कामन्स सभा लाड सभा के विरोध को अग्राह्म कर सकती है, पर लाई सभा कामन्स 
सभा के वरोध का उल्लंघन नहीं कर सकसी | 


सम्राद्‌ द्वारा स्वीकृति ( 8०१४४ 35५८०८ ) -दोनों सभा में एक ही रूप 
में पारित होने के ब्राद विधेयक सम्राट को स्व्रीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है 
आर यह स्वीकृति मिल जाने पर कानून बन जाता हैं | जेता कि पहले ही बतलाया जा 
चुका है, आजकल सम्राट अपनी स्वीकृत देने से कभी इनकार नहीं करता । 


गैरसरकारी विधेयक ( ?:४ए४६८ १(८छा०८४०१$ 5 ) 


ऊपर बनलाया जा चुहझा है कि गैरसरकारी विधेयक्र भी सावेजनिक विधेयक 

ही होते है। अंतर केवल इतना है वे क्रि मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत न किये जाकर किसी 
साधारण सदस्य द्वारा प्रस्तावित होते हैं| कामन्‍्स सभा का अधिकांश रुमय सरकारी 
कार्य ही में लग जाता है, अतः गैर सरकारी विधेयकों को प्रति सप्ताह केवल एक दिन- 
शुक्राार--का समय मिलता है । सत्र सें उपलब्ध शुक्रतारों की संख्या २० तक सीमित 
है | उनमें से एक शुक्रवार वित्रे यकों के लिये, और उसके बाद वाला प्रस्तावों आदि 
के लिये सुरक्तित रहता है | इस प्रकार गैर सरकारी विधेयकों के लिये सन्न में १० खे 
अधिक शुक्रवार नहीं मिल पाते । यह संख्या इतनी नहीं है कि उन सभी गैख्सरकारी 
स्‍्थों को जो अपने-अपने विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं, अवसर मिल सके | अत 
सत्र के प्रास्म्म में विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्यों के नाम की चिट्ठी ( 7.0: ) डाल 
कर निर्णय किया जाता है | जिसका नाम पहले निकला उसके विधेयक या प्रस्ताव 
पहला शुक्रवार मिलेगा, दूसरे को दूसर्र और इसी प्रकार और भी। शुक्र की 
संख्या समास होने के बाद जो नाम रह जाते हैं; उनके विधेयकों को मौका नहीं 
मिलता । श्रत: कुछ भाग्यशाली गैररकारी सदस्य ही विधेयक प्रस्तुत करने का अवसर 





! विधेयक यदि प्रस्तुत हो भी गये, तो उनका भविष्य सरकार के 
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रुख पर निर्भर करता हैं| पारित होने के लिये यह आवश्यक है कि मैरसरकारी जिश्े- 
पक को या तो नंजिमस्इ्ल की सहानुभूति प्राम हो, या कम से कम्र उसके विरोध का 
सामना करना पड़े | यदि मन्त्रिमण्डल ने विरोध किया तो रैरतरकारी विधेयक द्वितीय 
वाचन आस नहीं कर पाता | सरकारों बहुमत द्वारा उसे अस्त्रीकृत करा दिया जाता है । 
सरकार विरोध होते हुए भी किसी विधेयक के पारित हो जाने का अर्थ है सरकार में 
श्राविरतर'तयद्शन । वह स्पष्ट ही है कि ऐसा होना लगभग असंभत्र है | 

इन दो विशेष बातों के अतिरिक्त, गेस्ट+'र विधेयकों के पारित होने की 
प्रक्रिया बिल्कुल यही है जो सरकारी विधेयकों की पू्नक्त-स ही उनके भी तीन 
वाचन होते हैं, और फिर दूसरी उभा द्वारा भी निःनानुनार प्रारिंत हो जाने पर वे 
सम्राट की स्त्रीकृति पाकर कानून बन जाते हैं । 58! 


व्यक्तिगत विधेयक ( ए४30 2 5845 + 


» “व्यक्तिगत विधेयकों का अर्थ ऊपर समककाया जा चुडा है। वे स्व साधारण पर 
गू न होकर किसी व्यक्तति या संस्था पर लाग होते हैं । इसी कारण उन्हें साबजनिक 
न कहकर “व्यक्तिगत! कहा जाता है | इसके अस्तुत और पारित होने की प्रक्रिया सावं- 
जनिक विधयकों की प्रक्रिया से नितान्त भिन्न है | 
व्यक्तिगत विधेयक का भीगणेश पालंमेंट में न होकर उसके बाहर होता है । 
जिस व्यक्ति या संस्था को अपने लिए किसी विशेष कानून को जरूरत होती है वह 
पालंमेंट को इस आशय का एक अऋावेदन-उत्र देता है जिसके साथ प्रस्तावित विधेयक 
को एक प्रति नत्यी रहती है। आवेदरनऊर्ता के लिए यह भी आवश्यक है कि बह उन 
सभी स्वार्थों और समुदायों को जिनके द्वितों पर प्रस्तावित कानून का तिपरीत प्रभाव 
पड़ेगा, लिखित सूचना दे बिससे कि वे आवश्यक समझे तो विरोध कर सके | आवेदन 
पत्र और विधेयक के साथ इन सूचनाओं की प्रतियाँ व विधेयक से सम्बन्धित अन्य 
'कागज-पत्र जैसे नक्शे, आँकड़े आदि भी होने आवश्यक हैं। यदि इन प्रारम्भिक 
कागज-प्रत्रों में कमी हुई, तो फिर आवेदन-पत्र पर विचार न होगा | 
पालमेंट में आने पर यह आवेदन-पत्र पहले “व्यक्गित विधेयकों के परीक्षक! 
( सिडकाओगधएए ०६ शेद्रा।0075 60: ऐशरए४४८ 805 ) के पास भेजा बघाता है। 
वह यह प्रमाणित करवा है कि आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक सूचनाओं ही प्रतिलिपियाँ 
ओर अन्य आवश्यक कागज-पत्र मौजूद हैं। इसके बाद विधेयक दोनों में से किसी भी 
समा में (अधिकतर लाई समा में) प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद उसके प्रथम 
और द्वितीय वाचन सावंजनिक विधेयकों की भाँति ही द्ोते हैं। इसके बाद विधेयक 
व्यक्तिगत विधेयक समिति! ( (०घाणाघ्धल्ढ 59 5४३६४ छि45 ) के पास सेजा 
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जाता है। यदि विधेयक का विरोधन हुआ तो वह “निविरोध विधेयक्र समिति! 
((.070777:76८ 09 [790970566' 885) के पास भेजा जाता है इन दोनों प्रकारों 
की एक-एक समिति प्रत्येक सभा में रहती है । आवश्यकता हुई तो प्रत्येक सभा इस 
प्रकार की एक से अधिक समिति भी बना लेती है | इन सप्तितियों में ऐसे सदस्प रखने 
का प्रयत्न किया जाता है जो अपने सामने आने वाले विधेयक में निस्रह (07६6- 
7८४००) और उसके विषय की जानकारी रखने वाले हों । 
यह सम्रितियाँ अपने सामने के विधेंयकों के शुण-दोष पर न्यायालयों की भाँति 
विचार करती हैं | वे प्रस्तुत विधेयक के पक्ष और विपक्ष दोनों ही में गवाहियाँ लेती 
हैं, कागज-पत्र देखती हैं ओर बहस घुनती हैं । इनके सामने पक्तु और विपक्ष में बहस 
करने के लिए वकील भी लाये जाते हैं। ब्रिटेन में पालेमेंट के सामने बहस करने 
वाले वकीलों का एक पेशा ही अ्रलग है| व्यक्तिगत विधेयकों का विरोध करने वाले 
लोगों में वे लोग होते हैं. जिनके हितों को उनसे हानि पहुँचने की संभावना होती है--- 
अर्थात्‌ कोई व्यवसाय समूह, स्थानिक संस्था या विषय से सम्बन्धित कोई विभाग । 
सरकारी विभागों का विरोध बहुघा विधेयक के लिए. घातक सिद्ध होता है। अन्त में 
समिति अपना निर्णय देती है। साधारणतया पालेमेंट इस निर्णय को ही स्त्रीकार कर 
लेती है | यदि निर्णय विरुद्ध हुआ तो विधेयक पालंमेंट में अस्बीक् हो जाता है, 
अन्यथा उसको तृतीय वाचन देकर पारित कर देते हैं और फिर वह दूसरी सभा में भी 
चारित होकर और सम्राट्‌ की स्वीकृति पाकर कानून बन जाता है। 
व्यक्तिगत विधेयकों की प्रक्रिया पर राजनैकिक प्रभाव यथासंभव कम ही रहता 
है | उनका पारित होना या न होना अधिकांश में उनकी उपादेयता (00]5ए) पर निर्मर 
रहता है| वे बहुधा अविवाद-ग्रस्त कार्य! (307-८००६४०ए८:अ५ कऋ०४:) की श्रेणी में 
आते हैं। उनके विषय में दोनों समाओं में ग्रायः मतमेद नहीं होता | समिति का 
अनुकूल निर्णय होने पर दोनों ही समायें उन्हें सरलता से स्त्रीकार कर लेती हैं । 
; व्यक्तिगत विधेयकों के आवेदन-पत्र बहुधा स्थानिंक संस्थाओ्रों द्वारा अपनी 
अधिकार-बृद्धि के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं| इससे लाभ यह होता है कि छोटी-बड़ी 
सम्पन्न और नि्घन समी स्थानिक संस्थाओं को एक ही कानन से नहीं बँघा रहना 
पड़ता । उनमें जो अधिक प्रगतिशील हैं वे व्यक्तिगत विधेंयकों दगरा नये अधिकार प्राप्त 
करके औरों की अपेक्षा जनता की अधिक सेवा कर सकती हैं । उन्हें यह प्रतीक्षा नहीं 
करनी पड़ती कि पालंमेंट स््रयं ही कानन बनावे तो उन्हें अधिक अधिकार मिलें। वे 
: स्त्रयं आगे बदकर पालमेंट का दरवाजा खटखंटा सकती हैं और अधिक या नये अधिकारों 
की माँग कर सकती हैं | व्यक्तिगत विधेयकों की प्रथाली का एकमात्र दोष यहीं है कि 
उन्हें पारित कराने में बहुत समय लगता हैं और बहुत व्यय भी करना पड़ता है । 


पालेमेंट के कार्य श्छ७ 


पालेंमेंट द्वारा धअर्थ-प्रबन्ध (९४ ब्रता2747ए ए[92879८6) 

अर्थ-प्रबन्ध पालमेंट के मुख्य कार्यों में से एक है। यह कहना अत्युक्ति न होगा 
कि अर्थ-प्रतन्ध पालेसेंट का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। अपने अर्थ सम्बन्धी अधिकारों 
के द्वारा ही पालेमेंट सम्राट का नियन्त्रण करने में सफल हुई और आथिक नियंत्रण 
शासन पर नियन्त्रण करने का भी मुख्य साधन है। सभी सरकारी कार्यों में घन की 
आवश्यकता पड़ती है | घन का व्यय केवल पार्लमेंट (अथवा अब कामन्स सभा) मंजर 
कर सकती है। इस मंजूरी को देने या न देने पर ही यह निर्भर है कि सरकार कौन काम 
केगी और कौन नहीं । इस प्रकार पालमेंट सरकार पर अपना अंकुश रखती है। 

अर्थप्रबन्ध में मूल तल--पालमेंठ द्वारा अर्थ-प्रवन्ध के चार मुख्य अन्च या 

मूल तत्व हैं श्र्थात- 

(१) विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यों के लिये आवश्यक धन मंजूर करना, 

/२) सरकारी आय के साधनों, करों आदि को निश्चित करना, 

(३) मंजूर रकमों के खर्च की रीति की देख-रेख और आलोचना करना; और 

(४) सरकारी आय और व्यय और लेखा-उर हर द्वारा उनकी परीक्षा की 
देख रेख रखना | 

नीचे इन कार्यों का विवरण दिया जाता है। 

सरकारी अर्थ-व्यत्रस्था की विशेषतायें--त'त्ंजनिर शअ्र्थ-प्रबन्ध में पहले 
व्यय पर विचार किया जाता है और फिर ठदनुसार आय निश्चित की जाती है । 
व्यक्तिगत ह,.र्थ-ब्यवस्था में इसका उल्टा होता है अर्थात्‌ हमे से प्रत्येक आमद 
अनुसार खर्च करता है | इस अन्तर का कारण यह है कि व्यक्ति अपनी आमदनी 
आवश्यकतानुसार बढ़ा नहीं सकता, अतः उसे आमदनी देखकर खर्च करना पड़ता है। 
खर्च आमदनी से ज्यादा हुआ तो उसे कम करना पड़ता है। परन्तु सरकार की आम- 
दनी करों से आती है और करों को बढ़ाकर यह आमदनी आवश्यकतानुसार बढ़ाई 
जा सकती है। इसके विपरीत, सरकारी व्यय घटाना सरल नहीं होता। व्यय घटाने 
का अर्थ होता है सेना कम करना, स्कूल बन्द कर देना, स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी 
करना | यह सत्र करने से देश की सुरक्षा व उन्नति खतरे में पड़ जा सकती है और इन 
विभागों में काम करने वाले लोग बेकार हो जा सकते हैं | इसका यह अर्थ नहीं है कि 
सरकारी व्यय में कमी हो ही नहीं सकती, पर अभिग्नाव यद्द है कि उसमें कमी की बहुत 
कम गुज्नायश रहती है और मनमानी कमी नहीं की जा सकती। इसीलिए सरकारी अर्थ 
व्यवस्था में व्यय का अन्दाजा पहले लगाया जाता है और तदनुसार ही आय के साधनों 
में कमी-बेशी की जाती है । 

सरकारी आाय-व्यय एक समय में एक वर्ष के लिये ही निश्चित किये बाते 

श्र 
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हैं | ब्रिटेन में आधिक वर्ष ( 7४४27८४० ४८०४८ ) पहली अप्रैल को प्रारम्भ होकर 
आगामी ३१ मार्च को समाप्त होता है और पालंमेंट प्रत्येक वर्ष इतने ही समय के 
लिये आय-व्यय की व्यवस्था करती है | इसका यह अर्थ नहीं है कि आय-व्यय की 
प्रत्येक मद प्रति वर्ष नये सिरे से मंजूर की जाती है। कुछ ऐसे व्यय हैं जो प्रति वर्ष 
लगभग एक से ही रहते हैं और उन पर वार्षिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं, और 
इसी प्रकार कुछ कर या आय के अन्य साधन भी अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं | पर आय 
ओर व्यय के अधिकांश मदों की पालंमेंट द्वारा वार्षिक मंजूते आवश्यक है। सरकारी 
आय-व्यय के वार्षिक लेखे या अन्दाजे को आय-व्यय-पत्रक अथवा बजट ( 9प१2८:) 
कहते हैं श्रौर इसे प्रति वर्ष पारित करना पड़ता है। 

आय-व्यय के अनुमान ( 8५४:४०४६० ) को तैयार करने की रीति-- 
आगामी आधिक वर्ष के आय-व्यय-पत्रक की तैयारी वर्ष प्रारम्म होने के ६-७ महीने 
पहिले ही प्रारंभ हो जाती है| मान लो सन्‌ १६५४-५५ का आय-व्यय-पत्रक तैयार 
करना है, तो १६५३ के अक्टूबर मास में राजकोष विभाग ( ४० पप८4७ण7 ) 
अन्य सभी विभागों के पास ग्रश्ती चिट्ठी भेजकर उनसे अपने-अपने विभागों के 
आगामी वर्ष के आय और व्यय के अन्‍्दाजों ( 85 /709065 ) को तैयार करने को 
कहता है । वास्तव में इस विषय का कार्य अक्टूबर से पहले ही प्रारम्म हो जाता है | 
बिन विभागों को कोई नई योजना चालू करनी होती है अथवा नया या अधिक व्यय 
करना होता है ये राजकोष विमाग से इस विषय में सिंतम्बर में या और पहले ही 
बातचीत प्रारस्म कर देते हैं | इस विषय के विद्यार्थी को ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था की एक 
मूलभूत बात भलीमाँति हृदयज्ञम कर लेनी चाहिये कि ब्रिटेन का राकजोष्‌ विभाग वहाँ 
को अर्थ व्यवस्था का संरक्षुक है | प्रत्येक व्यय के लिए घन-संग्रह और प्रस्तुत करना 
उसी का कार्य है और इसीलिए कोई भी व्यय उसकी सम्मति के बिना आय-व्यय- पत्रक 
म॑ सम्मिलित नहीं किया जा सकता प्रत्येक विभाग को प्रत्येक नये या गत वर्षों की 
अपेक्षा किसी मद पर अधिक खर्च के लिए राजकोष-विभाग की पर्ब-सम्मति लेनी 
आवश्यक है । यदि वह सम्मति न मिली, तो विभाग को या तो उस नये व्यय का 
विचार छोड़ देना पड़ता है, अथवा फिर उसे मन्त्रिमएडल के सम्मुख निर्ययार्थ रखना 
पड़ता है। केवल मन्त्रमर्डल ही राजकोष विभाग के विरोध का. अतिक्रमण कर सकता 
है ओर कोई नहीं। मन्त्रमएडल भी बहुधा राजकोष-विभाग के निर्णय के विरुद्ध जाना 
नहीं चाहता । 

अस्तु, राजकोष विभाग की गश्ती चिट्ठे मिलने के बाद प्रत्येक विभाग अपने 
विभाग के आगामी वर्ष के आय-ब्यय का विस्तृत अन्दाजा तैयार करता है। यह काम 
गत दो-तीन व्ों के आय-व्यय के आँकड़ों के आधार पर वैयार किया जाता है ॥ 


पालमेंट के कार्य १७६ 


यदि किसी मंद में विशेष कमी-बेशोी हो, तो उसके कारण इतला कर स्पष्टीकरण 
करना पड़ता है | नये व्यय के पत्त में लन्‍्मन्नर तक देने पड़ते हैं।इसो प्रकार 
प्रत्येक आय-ब्यव के अ्न्दाने तैयार हो कर १४७ जनवरी तक राजकीप विभाग के पास 
पहुँच जाते हैं। वत्र वहाँ उनकी जाँच प्रारंभ होतो है। अधिक अथवा अ्रताव्रश75 
ब्यय काट दिया जाता है| इस काम के करने में राजकोप विभाग और अन्य सम्ब- 
न्वित विभागों के बच निरंतर परामर्श चलता रहता है | इसके बाद खच के सभी 
अन्दाजे एक साथ जोड़ दिये जाते हैं, और आप के अन्दाजे अलग । अब आय-व्यय 
के सन्चुलन “85 47०८:८7 घाढ फ्रपठे2८४। की समस्या सामने अती है। यदि 
श्राय के अ्न्दाजों का योग ब्यय के भ्रन्दाजों के योग से अधिक या उत्तके बराबर इुआ 
तब तो ठीक है, पर यदि कम हुआ तो नये था अबिक कर लगाने को बात रांची 
जाती है| यह सब्र हो जाने पर प्रस्तावित आव-वयय-उत्र को अर्थ मंत्री (८४४८- 


८८०६ ०६ 25:५०.. -<: मग्ज्रिमंडल के सम्मुख उसको रव्रीकृति के लिए रखता 
है| मन्त्रिम इल द्वारा स्त्रीकिृति हो जाने पर फिर यह ऋाप-जप्य-य5म कामस्स सभा में 


प्रस्तुत करने की अवस्था में पहुँच जाता है 

यह बात भन्नीभाँवि समझ लेनी चाहिये कि पराल्मेंट ऐक्ट १६११ के पारित 
हो जाने के बाद से अर्थ-बर३+ / अब पूर्णतः कामन्स सभा के अधिकार में आ गई 
है। अर्थ विधेयक ( जिसमें आप-ध्प्य-उत्र रु ग्रघान है | अब भी लाइ सभा के पास 
पेजा जाता है, पर इसके एक मास बाद वह सम्राट की स्त्रीकृति या कर कानून अन 
जाता है, चाहे लाई सभा उसे स्व्रीकार करे या नहां | 

छाय-प्यय-पत्रक पर कामन्स सभा द्वारा बचार--श्न-री के अन्तिम 

या फुरबरी के प्रथम सताह में द्राप्र-ब्यय-पत्रञु का व्यय वाला भाग पहिले कामन्स 
सभा के सामने रक्खा जाता है। वास्तव में व्यय के अन्‍न्दाजों पर समस्त सभा की 
समिति ( (.0777007८८ ०0 ६75 ४४076 ) विचार करती है और इस काप के 
' करने की दशा में उसे एक विशेष नाम दिया गया है अर्थात्‌ आदान समनिति' 
( (9:::::१८३४ ० $०ए७एए ) | यह स्मरण रखना चाहिये कि आदान समिति कामन्स 
सभा ही है, केवल अध्यक्ष के आसन पर स्त्रीकर के स्थान में एक दूसरा व्यक्ति--समिति 
का अश्रध्यधकू--होता है और कार्यवाह्दी के नियमों में थोड़ी दील दे दी जाती है। अतः 
कामनन्‍्स सभा और समस्त सभा की आदान समिति के बीच का अआन्‍्त्र ओपचारिक 
( छिप्याओं ) मात्र हैँ 

संचित निधि-विषयक ज्यय | (०४४०क्ाढप पणाव (एड:8९७ )-- 
समस्त सरकारी ब्यय प्रत्येक वर्ष नये घिरे से नहीं निश्चित किया जाता | व्यय की 
बहुत-सी मर्दें ऐसी हैं जो एक बार निश्चित हो जाने पर प्रत्येक वर्ष बिना किसी हेर- 
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फेर के वैसी ही चनी रहती हैं। इसका यह अर्थ न समझना चाहिये कि कामन्स सभा 
इनमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि इनमें परिवर्तन 
वाइ्छुनीय होने के कारण अथवा इनमें परिवर्तन की गुंजायश न होने के कारण 
इन ब्ययों पर सभा का मत नहीं लिया जाता । वे यों ही स्वीकृत समझे जाते हैं। इन 
व्ययों को ब्रिटेन में सश्जितनिधि विष्रयक् व्यय ( (०7800: ६८6 एफ्मत (:४०:2८५ ) 
कहा जाता है। ऐसे व्ययों के उदाहरण हैं सम्राट को दी जाने वाली वार्षिक वृत्ति, 
न्यायाधीशों के वेवन और अवकाश वृत्ति, राष्ट्रीय ऋण का ब्याज, पार्लमेंट के चुनाव 
के सम्बन्ध का सरकारी व्यय इत्यादि | यह अनुमान किया जाता है कि सश्ञित निधि 
विषयक ये व्यय समस्त सरकारी व्यय के एक-चौथाई के लगभग हो जाते हैं | अतः 
व्यय के अन्दाजों के तीन-चौथाई ही पर प्रति वर्ष निर्णय करना पड़ता है । 
व्यय के अन्दाजों की स्वीकृति--प्रत्येक विभाग के व्यक्ति के अन्दाजे 
ट्यक इवक उनके मन्त्रियों या उयसन्तरियों द्वारा उपस्थित किये जाते हैं। प्रत्येक पर 
वाद-विवाद होता है। इस +वाद की विशेषता यह है कि यह आशिक बातों को लेकर 
नहीं होता, किन्तु इसमें विभाग के विरुद्ध शिकायतों या अस न्तोष का प्रदर्शन मात्र 
किया जाता है। मान लो कि शिक्षा विभाग के व्यय का अन्दाजा प्रस्तुत किया गया 
है। अब्र वाद-विवाद में विपक्ष का कोई सदस्य प्रस्ताव करेगा कि विभाग के प्रस्तावित 
व्यय में १०० पांड की कटौती कर दी जाय और उसके समर्थन में वह जो भाषण 
देगा उसमें बतलायेगा कि शिक्षा विभाग ने यह काम ठीक नहीं किया, वह काम ठीक 
नहीं हो रहा है इत्यादि । वास्तव में उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि विभाग के व्यय 
में १०० पौंड की किफायत की जाय | कटौती का प्रस्ताव तो विभाग के विरुद्ध 
असन्तोष प्रदर्शन (कंडतए ०६ 8४6ए६ 5०८७) का बहाना मात्र होता है । अन्त में 
विभाग-मंत्री उत्तर देता है और या तो असन्तोष के कारणों की आलोचना करके उन्हें 
निस्सार बतलाता है या आवश्यक सुधार या परिवर्तन करने का आश्वासन देता है। 
इसके बाद कटौती का प्रस्ताव साधारणतया वापस ले लिया जाता है और आदान- 
पमिति विभाग के ग्रस्तुत व्यय को मंजूर कर लेती है। कटौती का अस्ताव स्वीकृत हो 
जाय तो वह मंत्रिमंडल में अविश्वास का द्योतक होता है। अतः सरकार किसी ऐसे 
अल्ताव को स्वीकृत नहीं होने देती | प्रत्येक विभाग के अन्दाजे परूइसी प्रश्ार कटौती 
के एक या आवक प्रस्ताव रख-रख कर बहस होती है और अन्त में आदान-समिति 
उन्हें स्त्रीकार करती जाती है। प्रत्येक विभाग का स्वीकृत व्यय एक अलग ही मत 
(४0६८) माना जाता है । 
उभी विभागों से व्यय के अन्दाजों पर इस प्रकार के वाद-विवाद और निर्श॑य 
के लिये केवल २६ दिन दिये जाते हैं । ये दिन लगातार न दिये झाकर ४-५ महीनों 
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में बिखर रहते हैं, अर्थात्‌ धर प-+प7 श्र पर फरवरी से जुलाई तक बहस चलती 
हूती है, पर बीच-बीच में अन्य कान होते रहते हैं और इस अवधि में व्यय 
अन्दानों के लिए. कुल २६ दिन दिये जाते हैं। यदि अबधि में बहस समास्त न 
हो तो सम्पुरों ( (/55०:८ ) का प्रयोग होता है 

यह एक स्मरण रखने की बात है कि कामन्स सभा के साधारण सदस्य प्रम्तुत 
व्ययों में कटौती या कमी का ही प्रस्ताव कर सकते हैं। उस्तें पर. का दनन्‍्लाड करना 
या ख् की नई मंदों को जोड़ना उनके अधिकार के बाहर की बात है। ब्रिटेन की 
अर्थव्यवस्था का यह मूल-भूत नियम है कि व्यव करने की अथवा कर लगाने या 
बढ़ाने की माँग सम्राट के नाम में मंत्रियों द्वारा ही की जा सकती है, साधारण सदस्यों 
द्वारा कमी नहीं | साधारण सदस्प खत में किफायत, कटोती या कप्ती करने का अनु- 
रोध कर सकते हैं, पर बदती का नहीं । इसका कारण यह हैं कि शाटन चलाना 
सरकार का काम है। वह व्यव के अन्दाजों के द्वारा जितना घन आवश्यक समभती 
है, मांगती है | हो सकता है कि वह आायरपस्ता से अग्रिक माँग रही हो और इसी- 
लिये साधारण सदस्यों को कमी का प्रस्ताव करने का अधिकार है। पर जब सरकार 
स्त्र्य कहती है कि हम इतने व्यय में काम चला लेगे, तो सभा के सदस्पों का यह 
कहना कि “नहीं जितना तुम कहते हो उससे अधिक व्यय लगेगा” टीक उसी तरह की 
बात होगी जैसे--अपने नौकर के यह कहने पर कि अनुक वल्तु बाबार से झ्लुपयें सेर 
में ला दूँगा, कोई यह कह्दे कि नहीं-नहीं तुम वह वस्तु सवा रुपये सेर लाओ। कोई 
बुद्धिमान मालिक ऐसा कभी नहीं कहेगा। यदि कहेगा तो यही हि हो सके तो रुपये 
सेर से कम ही में लाना साधारण व्यवहार के इसी नियम के अनुसार कामन्स सभा 
के सदस्यों को व्यय में वृद्धि का प्रस्ताव करने का अधिकार नहीं है । 

व्यय की अग्रिम स्वीकृति--हम बतला चुके हैं कि व्यय के अन्दाजों की 
स्वीकृति देने का कार्य यद्याप २६ दिनों ही में होता है पर वे २६ दिन फरवरी से 
' लेकर जुलाई तक की अवधि में फेले रहते हैं। इसका यह अर्थ है कि व्यय के सभी 
मदों की मंजूरी कहीं जुलाई के अन्त तक हो पाती है। पर नया आर्थिक बर्ष पहली 
अप्रैल से ही प्रारम्भ हो जाता है और व्यय करना तभी से शाइए्यक हो जाता है। 
इस कारण “आदानु-समनिति) पहलो अ्रप्नल के पहिले ही सरकार के ४-५४ महीने 
अर्थात्‌ अ्रगैल से जुलाई तक के खर्च के लिये आवश्यक रकम मंजरन देरी है । इसे 
अग्रिम स््रीक्ृति ( ४०६० 567 #&८०णा। ) कहते हे । इसस व्यय के अन्दाजों की 
अन्तिम स्वीकृति होने के समय तक का खर्च चलता रहता है। यदि ' खचे कम पढ़ा 
तो आगे चलकर आवश्यक रकम के लिये पुनः अन्तिम स्वीकृति ली जाती है | 

आय के अन्दाजों पर विचार व्‌ निर्शेय--अ्राउ-ध्यय-रत्रक के दूसरे 
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भाग में आय के अन्‍्दाजे रहते हैं। ये मी राजकोष विभाग के निरीक्षण में विभिन्न 
विभायों द्वारा तैयार किये जाते हैं और इनकी जाँच राजकोष विभाग और भी बारीकी 
से करता है। यदि अग्रिम वर्ष की अनुमान की हुईं आय व्यय से कम हुईं, तो नये 
कर लगाने या वर्तमान करों को बढ़ाने का प्रस्ताव खखा जाता है | 

एक निश्चित दिन ब्रिटिश अर्थ मंत्री ( (92४7८९८!०५ ०६ छिडल6तुप८ा ) 
इन आय सम्बन्धी अन्दाजों और प्रस्तावों को कामन्स सभा, अथवा यों कहना चाहिये 
कि समस्त समा की समिति के सामने उपस्थित करता है। आय पर विचार करने 
वाली समस्त सभा की इस समिति को 'साधन समिति? ( (०६6९ ०६ ए॥५5 
श्य0ए (८४75 ) कहते हैं। 

जिस दिन आय के अन्‍्दाजे व करों के सम्बन्ध के प्रस्ताव साधन समिति के 
सामने रकक्‍्खे जाते हैं, साधारण बोल-चाल की भाषा में वह आय-व्यय-पत्रक दिवस 
६ 70८ 80०02०८६ 7059 ) कहलाता है और इस अवसर पर अर्थ मंत्री जो भाषण 
देता है वह आय-व्यय-पत्रक भाषण ( 208०६ $9००८७ ) कहलाता है | इस दिन 
और भाषण--दोनों ही का बढ़ा महत्त्त है और लोग, विशेषत: व्यापारी वर्ग, इनकी 
बढ़ी उत्सुकता से अतीक्षा करते है। कारण यह है कि इस दिन और इस भाषण से 
ही लोगों को शव होता है कि आगामी आर्थिक व में उन पर क्या कर-भार रहेगा 
2 तन क्या छूट मिलेगी। कर सम्बन्धी प्रस्तावों को इस दिन तक बड़ी सावधानी से 
रक्‍्खा जाता है और यदि वे प्रकट हो जायेँ वो उसके लिये जिम्मेदार मन्‍्त्री को 
पद त्याग करना पड़ता है 

अर्थ मन्‍्त्री के बजट-भाषण में देश की आर्थिक दशा का सिंहावलोकन, आय- 
व्यय के थस्तावित आँकड़े और करों में परिदर्तन या कमी-वेशी के प्रस्ताव रहते हैं। 
पहिले ये भाषण काफी लम्बे होते थे, पर अब इनकी छपी प्रतियाँ तैयार करा के 
सदस्यों में बाट दी जाती हैं और अर्थ मन्त्री अपने भाषण में संक्तित रीति से केवल 
इख्य-मुख्य बातों पर ही प्रकाश डालता है। आयात-निर्यात-कर, आय-कर और उत्तपा- 
दन-कर की संशोधित दरों को साधन समिति तुरन्त ही अपनी अस्थायी ( 7:0ए78- 
०४५! ) स्वीकृति दे देती है और वे दूसरे ही दिन से उन्हीं दरों पर वसूल किये जाने 
लगते हैं । ु क 

#द और आय विधेयक--.इस प्रकार जब्र व्यय और आय दोनों ही के 
अन्दाजे क्रमश; आदान समिति ( (०5६९९ ०६ ७०७०४? ) और साधन समिति 
( (०६८८ ठई फ़ए४ #ग्ते 2९४०5 ) में प्रस्तावों द्वारा स्वीकृत कर 
अमन्स सभा के पास मेज दिये जाते हैं, तो उन्हें दो विधेयकों के रूप में सज्जटित 
किया जाता है। व्यय संजन्‍्धी ग्रस्तावों वाले विधेयक को व्यय विधेयक ( ॥99:०- 





शा 





एपंग्धं०० छिती) और आय सम्बन्धी प्रस्तातों वाले विधेयक को आय अथवा राजस्व 
विधेपक (&4729८० 5:] कहते हैं| ये विधेयक कामस्स सभा में उसी प्रकार तीन 
वाचनों द्वारा पारित किये जाते हैं जैसे अन्य विधेयक | केवल एक अन्तर यह होता है 
कि ये विधेयक रतायी भतिदियो के पास नहों भेजे जाते, क्योंकि समस्त सभा की दो समि 
तियों द्वारा इन पर पढहिले ही विचार हो चुडा होता है। अर्थ या वित्तीय विधेयक होने 
के कारण लाइ सभा इन्हें राझ नहीं सकती । उसके पास मेजे जाने के एक महीने 
बाद ये सम्राट की स्व्रोकृति के लिए उनके समक्ष २कहके ह'ने हैं और स्वीकृति मिल जाने 
पर कानून बन जाते हैं 

ब्रिटिश अर्थ-ज्यवस्था के गुण-दोष--ब्रिटेन की श्रर्थ व्यवस्था समस्त 
सा« में :ह«+ 0५ मानी जाती है। इसमें कई गुण हैं। पहला गुण तो यह है 
कि इसमें आंयिज्यय संत्रंपी प्रस्ताव एक केद्रीय विभाग--राज्यकोष ( 7८3६घ5७ ) 
द्वारा भन्नी-माँति जाँच करके ओर सन्‍्तुलित करके तमी पॉलमेंट के समक्ष आने पाते 
हैं । राज्यक्राप विनाग प्र-्येक सब की मंद के औनित्य, अनचित को जाँच कर तभी 
उन्हें आवनया > यह में सम्मिलिस झरने को अनुमति देता है और साथ ही साथ 
इस बात का भी ध्यान रखता है कि राज्य का व्यय उसझी आय को सीमा का अतिक- 
मण ने करने पावे | सारांश यह है कि हज-इयतस्दा के सभी पहलू एक ही विभाग 
के हाथों से शुअस्ते के कारण एकतासूत्र से गठित रझूते हैं और उनमें परस्पर 
असम्बद्धता का दोप नहां उत्तन्न हो सकता। ब्रिटिश व्यवस्था का दूसरा प्रधान शुख 
यह है ४: एल ही, जिस पर शान-संचालन की जिम्मेदारी रहती है, आय 
ब्यप्र के अस्ताव भी तैगर करता है। उसे सरकारी आय-ब्यय का पूण अनुभव रहता 
है। अतः उत्तके या उसके अ्रधीन विभागों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये आयनव्यय के 
अंदाजे प्रामाणिक और उपयुक्त होते हैं| नतो आवश्यकता से अधिक रकम माँगी 
जाती है और न कम | इसका तीसरा गुण यह है कि कामस्स सभा के सदस्य किफायत 
या कटौती ही के प्रस्ताव रख सकते हैं| खच को वा प्रस्तावित खच को बढ़ाने का 
प्रस्ताव नहीं कर सकते । हम देख चुके हैं कि कटौती के प्रताव भी अधिकांश वापस 
ले लिये जाने हैं. | इसका मतलत्र यह हुआ कि आय-व्यय-पत्रक जिस रूप में मंजि- 
मंइल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लगनग उसी रूप में पारित भी हो जाता है। जहाँ 
साधारण सदस्पों को आय-व्यव के अन्दाजों में मनमाना हस्तक्षेप" ल्कछे का अधिकार 
होता है (जैसा फ्रांठ या संयुक्त राज्य अमेरिका में), वहाँ क्रिसी निश्चित भ्रोथिक नीति 
का अनुसरण करना कठिन हो जाता है | सदस्यों को तोड़-मरोड़ के कारण प्रारम्भ में 
जो कुछ नीति या निद्धांत रते हैं, वे सत्र गायत्र हो जाते हैं। पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं 
होता | भगढार ने सोच-विचार कर जो नीति खो है, बह ज्यों की त्वों स्व्रीकार हो 












श्प्र्ड ब्रिटिश संविधान 


जाती है | मंत्रिमरडल अर्थ-व्यवस्था में पूर्य रूप से नेतृत्व करता है और उसके लिये 
पूरी बिम्मेदारी लेता है । सदस्यों के अनुचित हस्तक्षेप के कारण मामला आधा तीतर 
और आधा बटेर नहीं होने पाता | 

ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था संथा निर्दोष हो, सो बात नहीं है। इसकी कई आलोच- 
नायें भी की गई हैं। पहली आलोचना तो यह है कि जिस रूप मेंआय-व्यय-पत्रक 
बनाया जावा है, उससे सदस्यों को देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता नहीं 
चल पाता | उससे केवल यही ज्ञात हो पाता है कि आयामी वर्ष में किस मद से क्‍या 
आमदनी होगी या उस पर कया व्यय होगा । पिछले वर्षों के आय-व्यय को भी देखते 
हुए देश पर कितना या क्या सवार है सो ज्ञात नहीं होता। दूसरे स्थान में व्यय की 
मदों पर विचार के लिए केवल ३६ दिन का समय मिलता है जो पर्यात नहीं है। इसी 
थोड़े समय में लगभग १ अरब पौरढ के खर्च की मर्दों की स्वीकृति देनी पड़ती है । 
परिणाम यह होता है कि लाखों पौन्ड के खर्च वाली बहुत सी मदों पर बिना किसी 
वाइ-विवाद ही के स्वीकृति दे देनी पड़ती है । तीसरी बात यह हैं "कि समस्त सभा की 
सनिति आव-व्यय-पत्रक पर विचार करने के लिए. बहुत बड़ी है। इतने सदस्यों की 
समिति में कामकाज इज्ञेसे विचार नहीं हो पाता । चौथे, आये-व्यय-पत्रक पर जो कुछ 
विचार होता भी है यह आर्थिक दृष्टिकोण से न होकर राजनैतिक आधार पर होता है। 
सदस्य लोग अपने भाषणों में सरकार के कार्यों या नीति के प्रति अपना असुन्तोष 
मात्र व्यक्त करते हैं, आय-व्यय की आर्थिक दृष्टि से आलोचना नहीं करते | वस्तव्‌ में 
कामन्स सभा का आय-व्यय पर कोई प्रभावपूर् नियंत्रण नहीं रहता | जो कुछ निय॑- 
ऋण रहता है वह मंत्रिमंडल, विशेषतः राजकीय विभाग “का | पार्लमेंट का आर्थिक 
व्यवस्था पर नियंत्रण कहने भर को ही है | पाँचवीं और अन्तिम बात यह है कि राजू- 
कीय विभाग का नियंत्रण भी दोषपूर्य बतलांबा जाता है । आलोचकों का कहना है कि 
पूर्ण जानकारी के साथ १०० से अधिक विभागों के व्यय और प्रस्तावों पर नियंत्रण 
रखना राजकीय विभाग के समर्थ के बाहर की बाव है | इसके कर्मचारी कोई सर्वशता 
देवता तो हैं नहीं | ये भी ठीमिव ऋमता वाले मनुष्य ही हैं । अतः होता यह है कि 
जन तत्र राजकीय विभाग हजार-पाँच सौ की आवश्यक रकमों को तो काट देता है, पर 
लाखों की रकमों को आँख मूँद कर मान लेता है। यह भी कहा जाता है कि राजकीय 
विभाग का हृष्ल्लोझ दकियानूसी रहता है। उसका उद्देश्य होता है खर्च की 
कमी जब राज्य का काम केवल पुलिस और सेना रखना मात्र था तब तो 
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यह भाव ठीक थी कि खर्च बढ़ने न पावे। पर आज़ राज्य का रूप और उसके 
र्द्देश्य बदल गये हैं। आज उसका उद्देश्य सर्वाज्जीण लोक-कल्याण है और 
लोक-कल्यार की योजनाओं प्र्‌ सरकारी ख्नचं घटाने नहीं, किन्तु बढ़ाने की्‌ 








पाल्मेंट के कार्य श्ध्पष्‌ 





आवश्यकता होती है | पर प्राचीन परम्यरात्रद्ध राजकाप विभाग नये हृष्टिकोग को 
अपना ही नहीं पाता | 

अनुमान समिति ( 7४6 (०घाफ्ा६६९० ७0 ि58709:55 )-- ऊपर हम 
बतला चुके कि कामन्स सभा को व्यय के अंदाजों का हऋहत जल्‍दी में केवल २६ दिन 
में स्वीकार कर लेना पड़ता है और उनमें से बहुतों की यथार्थ बाँच नहीं हो पाती । 
समस्त सभा की समिति द्वारा वाद-विवराद का दृष्टिकोश भी आर्थिक नहीं किन्‍तु राज- 
नैतिक होता है। इस दशा में एक ऐसी संस्था की दझ्रावर पत्र प्रतीत हुई णो विभिन्न 
बिभागों के व्यय के अन्दाजों पर आशिक और मितब्ययिता के दृष्टिकोण से यथार्थ 
विचार कर सके | अतः १६२० में एक विशिष्ट अनुमान समिति [$2[८०४ (0फ7)॥॥0- 
टट 009 छिड्ाधा4८5) ही ब्यततए की गई । इसकी नियुक्ति प्रति सभा में नये सिरे 
से होती है | इसका काम यह है कि विभागों के व्यय के अन्दाजों की जाँच करके जहाँ 
कहीं मितब्ययता की गुश्चायश हो, कामन्स सभा को बतलावे | बह समिति प्रति बष 
बारी-बारी से दो या तीन विभागों के व्यय के अन्दाबों की जाँच करतो है और यदि 
कहीं अनावश्यक व्यय या फजूलखर्नी पाती है तो उसकी ओर उहर्गद झा ध्यान आक- 
पित करती है| समिति को नीति-विषपयक आहोदना » अधिकार नहीं हैं। यह केवल 
इतना मात्र देख सकती है कि सरकार की नीति को मान्यता देते हुये, उस पर जो व्यय 
हो रहा है, वह ठीक है या अधिक | 

कुछ आज्ोचकों का कहना है कि इस समिति की उपयोगिता बहुत ही सीमित 
है| नीति के अन्तर्गत अनावश्यक या अधिक व्यय न ह--३०#ेी ज्ञॉच तो राजकीष 
आऔर अन्य विभागों के विशेषज्ञ अन्दाजों के बनते समय ही कर लेते हैं। अन्दाना 
समिति के सदस्प उनसे कढ़कर विशेषज्ञ या अनभत्री तो हो नहीं सकते । अतः वे नई 
ब्रात कया निकाल सकते हैं ! जो कुछ पहिले हो चुका है, उसो का वे पिष्टपेपण मात्र 
कर सकते हैं। वे नीति को बदलने की बात कह ही नहीं सकते | अतः इस समिति की 
“ कोई विशेष उपयोगिता नहीं है 

व्यय पर राज़कोष विभाग का नियन्व्रश --प्रप्र दाय-पत्रक बनाने का 
लाभ तभी हो सकता है जत्र उसके अनसार कार्य हो। उसे कार्यास्वित कराना राजकाप 
बिमाग का काम हैं |न्यदि किसी मद में बचत हो, तो उसे राजकीप की अनमति के 
बिना दूसरी मद में नहीं खचे किया जा सकता है। प्रत्येक विभाग के ओष्छद्ध का यह 
कर्तव्य है कि वह अपने विभाग के व्यय को आय-व्यय पत्रक को व्यवस्था के विदद्ध न 
जाने दे | यदि किसी कारण से सरीडत रमग से अधिक खच करने को आवश्यकत/ 
आ ही पढ़े, तो उसके लिए पालमेंट से पूरक माँग ६ $..9:उघ25:359  4- 
77274.) करनी पड़ती है । पूरक माँग के लिए भी राजकाप विभाग की पृत्र स्वीकृति 











ई८६ ब्रिटिश संविधान 


आवश्यक है--बिना उसके सहमत हुये वह पालंमेंट के सामने नहीं रकक्‍्खी जा सकती | 
इस ग्रकार राजकोष विभाग आदि से अन्त तक इस बात की चौकसी रखता है कि 
पालमेंट के आदेश के विरुद्ध न तो व्यय ही होने पावे और न उसके सामने कोई 
अनुचित माँग ही प्रम्तुन की जाय | 

प्रधान वित्तदाता और लेखा परीक्षक--आय-व्यय पार्लमेंट के आदेशा- 
'नुसार ही हो, इसकी चौकसी रखने के लिए स्वयं पार्लमेंट का भी एक स्वतन्त्र कर्मचारी 
होता है जिसे प्रधान वित्तदाता ओर लेखा-परीक्षक ( मर ए०णएफणाल ब०० 
2०१7६०:४ 0०76:०!) कहा जाता है। इसकी नियुक्ति तो सम्राट (अर्थात्‌ मंत्रिमंडल) 
2रा होती है, पर बिना पाल॑मेंट के दोनों भवनों के प्रस्ताव ( ४०4:०७५ ) के इसे 
पदच्युत नहीं किया जा सकता है | इसका अमिग्राय यह है कि यह कर्मचारी सरकार के 
दबाव से स्वथा मुक्त रह कर स्वतन्त्र रीति से कार्य करे | 

इसके कार्य दो प्रकार के हैं। पहिले तो सरकारी निधि में से आश्वयक धन 
इसकी मंजूरी ही से मिल सकता है, अन्यथा नहीं | इसी से इसको वित्त दाता (2०४७- 
::0::८:) कइदे हैं | दूसरें जो धन खर्च होता है, उसके हिसाब की जाँच इसी के 
तत्वावधान में होती है | इसी कारण इसे प्रधान लेखा-परीक्षुक (4०१॥६०:४ (6५ ८7४.) 
की संज्ञा दी गई है। इसके कार्यों को समभने के लिए हमें यह जान लेना आव- 
श्यक है कि पालमेंट के आदेशानुसार सरकार की जितनी भी आमदनी होती है चाहे 
वह किसी भी मद से क्‍यों न हो, एकत्र ही जाकर जमा होती है, अर्थात्‌ संचित निधि 
(८००६०१३०४६५०४ 9०४५) में | यह संचित निधि बेकू आफ इंगलैण्ड में रक्‍्खी जाती 
है। इस संचित निधि में से ही सत्न विभागों का पालंमेंट द्वारा स्वीकृति व्यय भी दिया 
जाता है। परन्तु, जिना प्रधान वित्तदाता और लेखा परीक्षक की अनुमति के सचित 
निधि में से किसी को एक पाई का भी भुगतान नहीं किया जा सकता | 

अतः विभागों की आवश्यकता के अनुसार रमय-समय पर राजकोष ( एफ८- 
5४7) इस कमचार के पास माँगें भेजता रहता है कि अंमुक-अम्क कार्यों के लिये 
इतना घन दिलाशो | प्रधान वित्तदाता और लेखा-परीक्षक पाल॑मेंट द्वारा स्वीक्षग आय- 
व्यय-पत्रक से इन्हें मिलाऋर देखता है कि उसमें इन माँगों की व्यवस्था है या नहीं। 
आय-ब्यव पत्रक के अनुकूल होने पर वह आज्ञा देता है कि संक्तित निधि में से इतनी 
ऋ्े कं दी जाय और फिर उसका भुगतान होता है । राजकोष इस रकम को 
विभिन्न विभागों में उनकी ऋषश्यकतानुसार बाँटता रहता है। 

प्रत्येक विभाग को अपनी व्यय की हुई रकमों का रक्ती-रत्ती हिसात्- रखना 
पड़ता है। प्रधान वित्तताता और लेखा-परीक्षक द्वारा निश्चित रूप (£#०£9 ) में ही 
यह हेल्प रखना पड़ता है। आथिक वर्ष बीत जाने पर प्रधान वित्तदाता और लेखा 





पालंमेंट के कार्य श्टःछ 


परीक्षक के विभाग के लेखा-परीक्षज ( ७0:0:5 ) प्रत्येक विभाग के हिसाब को जाँच 
करते हैं और प्रत्येक सन्दिग्ध या नियमविरुद्ध व्यय के सम्बन्ध में विभाग वालों से 
जवात्र माँगते हैं। सब्र विभागों के हिसात्र की जाँच हो चुकने के बाद प्रधान वित्तदाता 
व लेखा-परीक्षक अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें उन कुल बातों का उल्सेस्व 
रहता है जिनके सम्बन्ध में उसे विभागों से सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है। 

सार्वजनिक लेखा समिति (7४० ए्म्फ्रांपतव्द ०7 एपंए८ ८- 
८००४६५७ ) पालंमेंट के सम्मुख रखखे जाने के पहले इस रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा 
समिति द्वारा विचार किया जाता है। यह कामन्स सभा ही की एक समिति होती है 
और इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता या अन्य कोई अनुभवी सदस्प होता है और 
यहू इसलिये, कि हिलाइ-क्रिलाइ की जाँच अधिक से अधिक कठोरता के साथ ६ 
प्रधान लेखा परीक्षक इस समिति ही सहायता करता है और प्लिक विनाग के हिसाअ़ 
के सम्बन्ध में की हुई आपत्तियों के सम्बन्ध में उस विभाग के उत्तरदायी ऋमचारी, 
समिति के सामने बुल्ाये जाते हैं जिससे वे शुंकाओं का यथासुम्मत समाधान कर रुर्के | 
इस प्रहार पूरी रिपोर्ट पर विचार कर चुकने के बाद यह समिति कासन्ध सभा के सन्मुख 
अपने नुक्ताद उरग्थित करती है जिसमें आगे चल कर वे त्रुटियाँ न हां जो सरकारा 
व्यय या हिसाब में गत वर्ष पाई गई हैं। कामन्स सभा इन घुरावों ५२ उचित कार्य॑तर 
करती है 

पालेसेंट के कार्यों का सिंहावलोकन 

कानून निर्माण और आर्थिक नियंत्रण, पालमेंट के सरकार पर नियंत्रण रखने 
के लिए दो प्रधान साधन हैं | परन्तु जैसा अ्रध्याय ४ में बतलाया जा चुका है, पालमेंट 
के पास मन्त्रिमंडल या सरकार पर नियंत्रण रखने के अन्य साधन भी हैं जेल प्रश्न 
पूछुना, काम रोकने का प्रस्ताव उपस्थित करके सावंजनिक महत्त्व के आवश्यक मामलों 
_ पर सरकार को जवाबदेही करने को बाध्य करना, अन्य प्रस्तावों के द्वारा सरदार को 
कोई काम करने की प्रेरणा देना या उससे रोकना, महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर चाद-दिदाद 
द्वारा सरकारी नीति का स्पष्टीकरण कराना, और सरकार का काम विशेष गड़बड़ होने 
पर उसके विरुद्ध निन्‍दा या अविश्वास का अस्ताव लाकर उसे पदत्याग करने को जिवश 
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कानून निर्माण और आ्रायिक व्यवस्था में पालमेंट का भाग न, छ्प्कत 
है। हम देख चुके हैं. कि इन दोनों महत्त्वपूर्ण बातों में उसे मन्त्रिमंडल का नेतृत्व 
मानकर काम करना पड़ता है। कदाचित्‌ यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि कानून- 
निर्माण और आय-व्यय-पत्रक के पारित करने में परालमेंट २ब्विनग्टत के प्रस्तावों को 
स्वीकार मात्र करती है! दलभन्दी के कारण मन्जिमंइन द्वारा रखे हुए किसी अस्ताव 
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को अस्वीकृत या महत्तपूर्ण ढंग से संशोधित करना पाल॑मेंट के लिए. सम्भव नहों। 
इस दशा में यह प्रश्न उठता है कि पालमेंट की वास्तविक उपयोगिता क्‍या है । क्‍या 
वह स्वीकृति देने का यन्त्र-मात्र है अथवा उसके कुछ अपने वास्तविक कार्य भी हैं | 

प्रोफेसर लास्की ने कामन्स-समा और प्रकरारान्तर से पार्लमेंट के चार महत्वपूर्य 
वास्तविक कार्य बतलाये हैं और वे हैं :-.. ह 

(१ ) असन्तोष-प्रदर्शन--कोई भी असन्तुष्ट व्यक्ति या समूह पालेमेंट के 
किसी सदस्य द्वारा अपने असन्तोष को पार्लमेंट में प्रकऋ करा सकता है। इस प्रकार 
का अनन्तोप-अद्शन अश्नों द्वारा, काम रोको अस्ताव द्वारा, कटौती के य्रस्तावों आदि के 
द्वारा हो सकता है | 

( २) सूचना और जानकारी प्राप्त करना--यह कार्य भी प्रश्नों द्वारा होता 
है । प्रभों और उनके उत्तरों द्वारा सरकारी कार्यों की जरुटियों पर प्रकाश पड़ता रहता 
है ओर सरकार को सावधान रहना पड़ता है | 

( ३ ) पारलमेंट साव॑जनिक नीतियों और प्रश्नों पर वाद-बिवाद का केन्द्र-स्थान 
है। इससे न केवल जनता की राजनैतिक शिक्षा होती है, किन्तु सरकार को भी अपने 
कार्या का ओचित्य ठिद्ध करने को बाध्य होना पड़ता है | 

(४ ) पालंमेंट--विशेषतः कामन्स-सभा का सबसे महत्तपूर्ण कार्य है देश 
के भावी नेताओं की योग्यता व ईमानदारी की परीक्षा करके उन्हें प्रकाश में लाना और 
आगे बढ़ाना । पालंमेंट की कार्यत्राही ही में सदस्यों के नेतृत्व, दक्षता, विश्वसनीयता 
आदि गुणों की परीक्षा होती है | उत्कट और साधारण योग्यता वाले सदस्यों का 
अन्तर शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है और जनता को ज्ञात हो जाता है कि देश का कार्य- 
भार सेमालने के उपयुक्त व्यक्ति कौन-कौन हैं | 


अभ्यास 


१. नई पालमेंट के अधिवेशन के प्रारम्भ का वर्णन करो | सम्राट के भाषण - 
का क्‍या महत्त्व है| 

छि०फ्रा 4083 एमट ४९४800 ०६ 9 प्रट्ण. बडा टा+ 0796० २? श॥३७६ 
क्‍5 #€ आंशुए5९४7९९ ०६ ६7८ ४#96८०४ फ0फ धार एफाएश2, 

ट#अल्टोर्ट के स्थयन, विसर्जन और विंघटन के अन्तर को स्पष्ट रीति से 
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(धबलए कशटिदा।9६९०. >60्पघ०20 80]0फ0:०:76९7६, 9>70:5022009 
20 ध8 त[5500४७०09 6 एशक4 7८०६ ? 


रै- सम्पुट का क्या अर्थ है और उसके कितने और कौन-कौन भेद हैं ! 
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एज ठे0 एठएए पग्मदेंटाइफ्ाते फए. टीठअपदलों 2? छाया बआाड एल तरमेडादग 
पडएट25 एा 2 
४० साव जनिक विधेयक ( आर्थिक के अतिरिक्त ) के पालंमेंट में पारित होने 
की रीति का वर्णन करो | 
(९5८४94 घाट छा0<6वंपाट 6 छवेगए (0-7 9ब7टंड) फ्प८ | 
लि0च$ ॥ पी ८0फ३८ ठा 45 फड58३ 2९ प्ाएपरओ एड्यॉंडाग207.! 
५, सावजनिक, गेर सरकारी और व्यक्तिगत विधेयकों के चीच के अन्तर को 
स्पष्ट करो | व्यक्तिगत विधेयक किस रीति से पारित होते हैं! 
(लए ताइपाहुफांओं कटछव्टा), एपए बडचाते फंपाट शध्यग्र2४ 5 ७५, 
छलएफ 45 8 फााआ८ जी ए255८प० ? 
६. आव-व्यय पत्रक ( बजट ) के अन्दाजे क्रिस प्रड्गार तैयार किये जाते हैं! 
उन पर राजकोष विभाग (ट्रेजरी ) का क्या नियत्रण रहता है ? 
(0 ॥7९८ (06 प्च/: ८5 फ़ाल्फुडादते 7 फओा ८०१00) तं>९5 5९ 
['+९३5ए7ए सूटाएॉइ6 0एदए घीष्ता ? 
७. आय-व्यय पत्रक के कामन्स सभा में पारित होने की रीति का वर्णन करो | 
(65८४४ ८ ए70:वपपारड फए छा गाल फैपपे (6६ (5 9455८०. ॥॥ 7० 
बिच 5८ छा (0075, 
८. ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था के क्या गुण-दोष हैं ? 
एफ ब्रा (6 दराट775 बे तैट[टटांड ० िट शोध: ७००८६: विशक्ध८८ :0 
छित्वाशंध ? 
६. निम्नलिखित पर संक्षित टिपणियाँ लिखों :--- 
छुझ् विधेयक, प्रश्न वाल घंटा, सश्चित निधि विषयक व्यय, व्यय की अ्रप्रिम 
स्वीकृति, आदान समिति, साघन समिति, ऋपर-इयब-यत्र रू भाषण, व्यय विधि, राजस्व 
विधि, अन्दाजा समिति, प्रधान दित्तदाता और लेखा परीक्षर, भाव रु निरु लेखा समिति 
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त्रियिश राजनेतिक दल 


राजनैतिक दल्ल क्या है (--प्रजातन्त्र और राजनैतिक दल--ब्रिटेन में 
राजनैतिक दलों का प्रारम्भिक इतिहास--कंजरबेटिव और लिबरल दुल--मज- 
दूर दल का उदय और स्थिति परिवर्तेत-दलों का १६२२ ई० के बाद का 
इतिहास--लिबरल दल का हास--प्रथम मज़दूर सरकार १६२४--ह्वितीय 
मजदूर सरकार ( १६२६-३१ )-राष्ट्रीय सरकारे १६३१-३६--ह्वितीय विश्व 
युद्ध के समय की संयुक्त सरकार--१६४५ का चुनाव और सजदूर सरकार-- 
१६५०-४१ के चुनाव ओर उसके बाद की परिस्थिति--ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति 
की प्रधानता-ब्रिटिश राजनैतिक दलों के सिद्धान्त, संगठन और कार्यप्रणाली-- 
अ--अनुदार दल--ब-- उदार दल--स--मजदूर दल-दलों के संगठन की 
रूपरेखा--संसदीय दल--संत्रिमए्डल ओर छाया मन्त्रिमण्डज्ल--सचेतक-- 
दलों का पालेमेण्ट के बाहर संगठन--अनुदार दल का राष्ट्रीय संगठन--नैश- 
नल यूनियन आफ कंजरखेटिव ऐसोसियेशन्स--नैशनल लिबरल फेडरेशन-- 
दल्नों के केन्द्रीय कार्यालय--मजदूर दुल्ल का संगठन--ब्रिटिश दलों की कार्य- 
प्रणाली --अभ्यर्थियों का चुनाव--दलों की प्रचार रीतियाँ--दल्षों के द्रव्य कोष । 

राजनैतिक दल क्या है ?--राजनैतिक दल किसी राज्य में रहने वाले 


नागरिकों के उस संगठित समूह न लक्ष्य या उद्देश्य 
हो और जो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शांतिमय साधनों को ही काम 


में लाता हो | ये समूह जो राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, बल-प्रयोग, लड़ाई- 
दज्नों आदि को काम में लाते हैं; शुद्ध राजनेतिक दल नहीं कहे जा सकते । ऐसे समूहों -- 
को राजनैतिक दल न कह कर न ( £४८८४००४७ ) कहना उचित है। राजनेतिक 
दल संविधान को खीकार करके और उसके अन्तर्गत ही काम करता है, और अवैध 

उपायों का सहारा नहीं लेता | एक लेखक ने शुद्ध राजनेतिक दलु और शु्टों के अन्तर 
को इस प्रकःश5८ किया है कि राजनैतिक दलों की कार्यप्रणाली शिरों को गिनना 
( मतों के द्वारा प्रश्नों का निर्यंय करना ) और शुटों की कार्यप्रणाली शिरों को तोड़ना 
( लड़ाई दज्ञा करना ) है | शुटबन्दियाँ सभी प्रकार के राज्यों में पाई जाती हैं, पर राज- 
नेतिक दलों का विकास केवल प्रजातन्त्र ही में सम्भव है, क्योंकि प्रजातन्‍्त्र के अतिरिक्त 
ओर किसी प्रकार के राज्य में शान्तिमय उपायों से सरकार का परिवतेन सम्मव नहीं 
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कै 


है। अन्य प्रकार के राज्यों में सरकार को बदलने का एकमात्र उपाय अल-प्रयोग और 
क्रान्ति दी हो सकता है। अत: उनमें रैदलिर तर से कार्ये करने से कोई लाभ नहीं 
ही सकता | 

प्रजातंत्र और राजनैतिझ दल--प्रजतन्कर के संचालन के लिए राज- 
नैतिक दल आवश्यक ही नहीं, डिन्तु अनिवार्य है। प्रबातन्त्र जहुमत द्वारा शासन को 
कहते हैं | राजनेतिक बहुमत अपने आप ही नहीं बन जाता, उसे बनाना या संगठित 
करना पड़ता है| तभी वह शासन का कार्य-भार अपने हाथ में ले सझ्ता है। बहुमत 
परिवर्वनशोल द्वोवा है| झ्राज एक दल का बहुमत है तो कल दूसरें का हो सकता 
है। बहुमत जनता या मतद्राह हों को इच्छानुसार चुनावों द्वाग द्रर ' 55 “* कश्ता 
है| जिस दल के पक्ष के लोग अ्रन्यों को अपेद्या अधिक संख्या में चुने जाय, अ्रगले 
चुनाव तक उसी का महुमत उमभा जाता है | 

अस्तु, राजनेतिक बहुमत सज्ञटित करने का कार्य राजनैतिक दर ही करते 
हैं| यटि ये दल न हों वो प्रत्येक ब्यक्ति अपनी ढेद चावल की खिड़की अलग दी 
पकावे | जैसे रज्रीर रेड पर रद जड़ कर सुदद दीयार ऋना दे हैं उसी प्रकार 


गजनेतिक दल सन गजने ठक विचार बाले व्यक्तियों में संप्ञ्म स्थापित करके उनका 


सुद्द सन्नठन कर देते हैं | यदि राजनैतिक दल न हों तो देश में रज्ञठित बअहमत का 
निर्माण न होकर व्यवस्थापक मं इल के सभी सदस्य अपनी अलग-अलग गा जाये 
और उन में मिल-घुल कर काम करने का कोई प्रजन्ध द्वी न रहे | 

* ग्रजातन्त्रीय शासन संचालन के सम्बन्ध में राजनानक दल निम्नलिखित 
महत्त्वपूर्ण काम करते हैं :--- 

(१) मददाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने दल का सदस्य 
बनाना और नदाताओं * सूची में उनका नाम लिखाना जिससे कि थे अगले 
चुनाव में ऋःरान कर सके | 

२) शिन- “न +ई के लिए निबचिन होता है, उनके लिए अपने दल्न में 
से योग्य अभ्यर्था चुनना और मतदाताओं से उनका परिचय कराना 

(३) स्माचार-पह्रों, पुस्तकों, ब्पाग्पानों, समाझों तथा प्रदर्शनों द्वारा जनता 


में अपने दल के सिद्धान्तों का प्रचार और अन्य दलों की 38 + व चना 
करके मतदाताओं में राजनैतिक जाएति उत्पन्न करना | | 


(४) चुनाव लड़ना, मतदाताओं से अपने अन्यर्थित्रों के लिए मतदान की 
प्रार्थना करना, चुनाव के दिन मतदादाग्रों को चुनाव-स्थरू पर ले जाना | 

(५४) इन मिन्न-मिन्न कार्यो के लिए चन्दे या श्रन्य रीतियों से श्रावश्यक धन 
संग्रह करना, और 


ब्रिटिश संविधान 
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(६) यदि चुनाव में विजय हो अर्थात्‌ बहुमत मिले, तो अपना मंत्रिमंडल । 
बनाकर देश का शासन करना अन्यथा विपक्ष में रह कर अन्य दल या दलों द्वारा 
बनाई सरकार के कार्यो की आलोचना करके उसे सतक रखना | 

इस प्रकार अजातंत्रीय शासन प्रणाली में आदि से अ्रन्त तक सब्च काम राज- 
नेतिक दलों की सहायता से ही होता है | प्रत्येक प्रजातन्त्रीय सरकार किसी विशेष दल 
के व्यक्तियों से ही बनी होती है । विरोधी दल भी प्रजादन्त्रीय पद्धांत का आवश्यक 
अन्ञ है, क्योंकि वह सरकार की आलोचना करके उसे सर्तक रखता है। इसी कारण 
ब्रिठेन में विपक्तो दल को सम्राट का ही वितक्ची दल (प्रा ॥४७]०४४ए१६ 
07?०अंधं००) कहा जाता है और १६०७ ईं० से उसके नेता को भी मंत्रियों ही 
की भाँति राजकोप से २००० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है।..... है | | 

 गरनेंतिक दलों का इतना महत्त्व होते हुए भी संविधान की व्ववस्थाओं में 
उनका काई बर्णुन नहीं होता | ब्रिटेन का तो अलिखित संविधान है, पर संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका, भारत आदि लिखित संविधान वाले देशों में भी संविधान में क्लिसी राज- 
नेतिक दल का नाम तक नहीं पाया जाता । इसका कारण यह है कि राजनेतिक दलों 
का कानून द्वारा नियमन असंभव है।वे तो लोकमत के अनुसार बनते -बरिगड़ते 
अथवा परिवर्तित होते रहते हैं। राजनैतिक दल और उनकी कार्यप्रणाली कानून की 
पहुँच के बाहर हैं वे अवैधानिक तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि संविधान में उनका 
निषेध नहीं रहता, पर उनकी व्यवस्थाओं के क्षेत्र के बाहर की वस्तु होने के कारण 
उन्हें अतिरिक्त--वैधानिक व्यवस्था ( €ड६४8 ७078४६97६7092] 5८ए7८९) क्री संझा 
दी जाती है । 

ब्रिटेन में सजनैतिक दलों का प्रारम्भिक इतिहास--प्रजातन्त्र की 
जन्म-भूमि होने के कारण ब्रिटेन स्वाभाविक्रतया राजनैतिक दलों की भी जन्म-भूमि 
है | यों तो ब्रिटेन में राजनैतिक शुटबन्दियों का आमास बहुत पहिले ही से मिलता है 
नेसे पत्रहवीं शताब्दी के लैंकेस्ट्रियन और याकिस्ट, या सत्रहवीं शताब्दी के कैवेलियर 
और राउरडद्देड दल; परन्तु ये सबचे राजनेतिक दल नहीं कहे जा सकते। विशुद्ध 
राजनेतिक दलों का उदय तभी संभव था जत्र सम्राद्‌ की निरंकुशता नियमित होकर 
*जातन्ज्रीय पद्धति का विकास होता | १६८०८ ई० की ऋान्ति के बाद यह स्थिति बहुत 

2#उतपनने हो गई, अतएव इसी समय दो विशुद्ध राजनैतिक दलों की नींव 
पड़ी जिन्हें हिग (५०४३४) और टोरी (7०:०9) कहा जाता था। ये दल यों तो सच्नहदीं 
शताब्दी के प्रारम्भ ही से मौजूद थे, पर १६८८ के बाद इन्हें आजकल के पारिमाधिक 
अर्थ में रजनेतिक दलों का रूप दिया गया | १६८८ के बाद लगभग १५० वर्षों तक 
ये ही दोनों दल बारी-बारी से शासन संचालन करते रहे। १६८८ से १७८३ तक 

पी 5] 
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द्विग लोगों के हाथ में सत्ता रही और उत्के बाद १८३० तक टोरी परदारूद 
रहे | इसी समय लगभग इन दलों के नष्मों में परिवर्तन हुआ | ड्विंग दल उदार 
या शितरज् | धएटाज5 ) और टोरी दल अनुदार या कंजरवे टयू ( ८७०5८४ए३६१४८ ) 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | श््र३० के जद कुछ त्रिराम कालों को छोड़कर उदार दल 
शिय७४ तेक पदारूदू रहा और उसके बाद कुछ संद्धित ऋषरपों ४ छोड़कर १६०५ 
तक अनुदार दल्न के हाथ में सत्ता रही । इसके बाद दस वर्षों ग्र्थात्‌ १६१४ तक 
पुनः उदार दल्व पदारूढ्र रहा और फिर प्रयम महयुद्ध के कारण सभी दलों की संयुक्त 
सरकार बनी जो कि ७ वर्षों तक अर्थात्‌ १६२२ ई० तक काम करती रही। १६२२ 
के बाद के दलीय इतिहास का बर्णंत आ्रगे चलकर कुछ अधिक जिस्तृत रूप से किया 
जायगा | 
कंजरवेटिव ओर जितबरज दल -१६८८ ६० से १६२२ तह के लगनग 
सवा दो सी वर्षों के दीघंकाल में ब्रिटेन में दो हो दलों को प्रधनता रहो. जिन्हें पहले 
दिग और टोरी और बाद में कंजरवेटिव और लिवरल ऋइते थे। न्यू +तप पा 
अन्य समूह भी बने पर वे चिरस्थायों न हो सके | उदारदल अपने को उन्नति और 
सुधारवादा दल कहता था आर मताधिकार का वित्तार, आयरलेवड को स्व॒राज्य और 
कई अन्य आवश्यक सुधार इत दल के द्वारा हो किये गये | अनुदार दल साथरणनतया 
वतमान व्यवस्थाओं को ज्यों का त्यों बनाये रखने का पक्षपाती था और परिवर्ततों का 
विरोधी; पर कुछु सुधार इस दल ने भो किये जैसे श्प्प६ं७ ई० का मताविशार विपयद"ध 
सुधार | इन दल का केवल थोड़े से ब्रिपयों पर ही मतमेद रहा करता था। इनमें से 
एक विषय था -आपात नयुशुत कर #+-मबी नीति। उदार दल इन करों के विरुद्ध 
और उन्मुक्त स्पष्गर-नोति | #:८८ ८८८८० ) हम समर्थक था और अनुदार दल संरक्षण 
नीति ( ?:70:८८८४०४६६ ए०ाटए ) का “दूदरा महत्वपू भंद रहता था वैदेशिक 
नीवि में । उदार दल अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय शार्न्ति और वैदेशिक मामलों में नरम 
_नीति का पक्पाती था, पर अनुतार दल स'साम्यवादी और सुहद वैदेशिक नीति का ।. 
तीसरा महत्वपूर्ण विवाद का विपय था आयरलेरड का प्रश्न | ग्लैडस्टन (0295:०7८) 
के नेत्तृत्व में उदार दल ने आयरलेण्ड का स्वशज्प देने की नीति को अपनाया और 
अनुदार दल इसका वरोधो था। आवरलेंड के प्रश्त पर उदार दल में मतभेद हो 
गया और श्प्य्य६ ई० में प्रथम आपरलेए्ड स्व॒राज्य विधेयक के उप्र “हू पर श्स 
दल के दो टुसड़े हो गये जिसमें से एक ने उक्त विधेयक्र का विरोध किय | उदार दल 
के इल अंरा ने कुछ समय तक तो यूनियनिस्ट अथवा एकताबादी दल के नान से 
अपना अ्जग अस्तित्व रक्‍्खा पर बाद में वह अनुदार दल से मिल गया और कुछ 
समय तक अनुदार दल का ही नाम एकतावादी दल (0०07$६ 99::ए) हो गया | 
१३ 








६४ ब्रिटिश संविधान 


दोनों दलों के मतमेंद का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय था लाडे सभा के सुधार का 
प्रसव । लाई समा अधिकांश में अनुदार मनोइत्ति की थी और उदार दल के झुघार 
प्रस्तावों का विरोध किया करती थी। इस कारण उदार दल वाले उसके अधिकारों को 
इतना कम कर देना चाहते थे कि वह कामन्स सभा द्वारा पारित विधेयकों की हत्या 
न कर सके, पर अनुदार दल लाड सभा के अधिकारों के हास का विरोधी था। समय- 
समय पर पारसरिक मतभेद के अन्य प्रश्न भी उठ खड़े होते थे, पर ऊपर लिखे वीन- 
चार विषयों में दोनों दलों में काफी लम्बा संघ्रष रहा । परन्तु श्६२२ ई० तक व्यापारिक 
नीति के प्रश्न को छोड़कर अन्य सत्र हल हो गये । मताधिकार लगभग सभी वयस्क 
नागरिकों को मिल गया। लार्ड समा का आवश्यक सुधार १६११ ई० में हो गया 
और आयम्लैरड को १६२२ ई० में स्वराज्य दे दिया गया। 

इस प्रकार यद्यपि उदार और अनुदार दलों में विस्तार की ओर सामयिक 
बातों को लेकर मतभेद रहा करतफ़्था, परन्तु देश के आर्थिक और राजनैतिक दाँचे 
के विषय में दोनों में मतैक्य था [दोनों ही जार व्यक्तिगत सम्पत्ति, पूजीवादी व्यवस्था, 
श्र संविधान दी मौलिक, बातों पर सहमत थे (“दोनों की कार्यप्रस्युल्ली भी एक ही 
थी, श्र्थात्‌ वैधानिक रीति से संविधान के अन्तर्गत ही कार्य करना दनों ही दल्लों 
का नेतृत्व उच्च वर्गीय लोगों ( #६8६0०८:४८४८ ९2४8० ) के हाथ “मं था। इस 
काल की राजनीति वास्तव में एक फुटबाल के खेल वी तरह थी । खिलाड़ियों के दोनों 
पक्ष एक दूसरे को हराने का प्रयत्न करते थे, पर खेल के नियम दोनों ही को समान 
रूप से मान्य ये और आपस में शत्रुता या मनोमालिन्य न होकर सौहादरपूर्ण माव 
रहता था। प्रॉफेसर लास्‍्की ने लिखा है कि “१६८६ से राज्य को बागडोर वास्तव में 
'एक ही दल के हाथ में रही है । निःसन्देह यह दल दो पर्चों में विभक्त रहा है। 
उनमें परिवर्तन की गति और दिशा के सम्बन्ध में पारस्परिक मतमेद रहा है, पर 
परिवर्तन सम्बन्धी मौलिक सिद्धान्तों के विषय में उनमें कभी कोई महत्त्वपूर 


मतभेद नथा।?* । 
मजदूर दल का उदय और स्थिति-परिवर्तेन-पर बीरूवी शतान्दी 

प्रारम्भ में अिटेन में एक नये दल का ग्रादुर्भाव हुआ जिसके कारण ऊपर वश्ित स्थिति 
बड़ा परिवर्तन हो गया | यह दल था मजदूर दल । यह दुल एक नई विचारघाः 
- - और एल्‍्प्मपेहेप्टकोण को सैकर आगे बढ़ा अर्थात्‌. समाजवादी । समाजवादी नी 
के कार्यान्वित होने के लिए. देश के आर्थिक और सामाजिक दाँचे में आ।मूल-परिव्त- 
की आवश्यकता होती । अतः इस नये दल और पहले दलों में मौलिक संघ 
_ उत्पन्न हुआ जिनमें पारस्परिक सममभौते के लिए कोई स्थान न था। 
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उन्नोसत्री शताब्दी के उत्तराध में जब तब एकाब मजदूर सदस्य उदार दत्त 
के अभ्यर्थियों के रूप में पालमेए्ट के सदस्प चुन लिये जाते थे। १८८६३ ई० में एक 
स्वतस्त्र मजदूर दल को स्थापना हुई, पर १६०० ई० तक इसे पालमेंट में एक 
भी स्थान न मिल सका । १६०० में मजदूर प्रशिनिद्रत्न समिति (४90०८ ६४- 
ए;८४८०८३४६:0॥ (0प77:02८ ) नामक एक नया खंगठन बना और १६०६ ई० के 
चुनाव में इसे कामन्स सभा में २४ स्थान भिले। इसके बाद इसने मबदूर दल 
(००४ एव्टाप) का नाम अहर्श किया | इस समय से लेकर प्रथम महाबुद्ध के 
बाद तक कामन्स सभा में मजबूर दल के सदस्यों की संख्या ४०-४४ रहा करती थी 
और बह उदार दल के सद्योग से काम करता था | इसका प्रधान उद्देश्य रइता था, 
अ्रमिक वर्गों की सुविधा के कानून यथासम्नव बनवाना | 
प्रथम महायुद्ध ने वन्‍्टु-रिपल में बड़ा परिवर्तन कर दिया। मजदूर वर्ग में 
अधिक जाति फेली। युद्धकालीन कठिनाइयों से उनके असन्तोत्र की बृद्धि हुई 
लिडनी बेब ओर सुमन मैकइानरड बरीसे नेताओं ने त्स्ता के साथ अचार प्राश्म्न 
किया । १६६१८ ई० में मबदुर दल के संगठन और कार्यक्रम में महत्वपूर्ण ररित्रतत 
किये गये बिनसे बह अपेक्षाकृत अधिक कोफ-जित हो गया। पहले मजदूर सनायें, और 
समाजवादी समितियाँ तथा उनके सदस्य ही मबदूर दल के सदस्य हो सकते थे, पर 
अब यह नियम रखा गया कि दल के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाता कोई भा 
व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि केवल हाथ के 
काम करने वाले ही नहीं, किन्तु दिमागी काम करने वालों को भी अ्रमजीजियों ही में 
गणना की जायगी | इन परिव्तनों से मजदूर दल का आधार पहले की अपेज्ञा कहों 
अधिक बिस्तृत हो गया और उसके सदस्यों और सहायकों की संख्या में भारो बद्धि 
हुईं | १६२२ ई० के चुनाव में मजदूर दल को पालमेंट में १६१ स्थान प्रा हुए जिससे 
कि ऋनुटर दल के बाद इसका दूसरा नम्बर हो गया। अब उदार दल के स्थान 
“में इसे ही प्रधान विपक्षी दल स्वीकार किया गया और १६२४ ई० में इसे अपना 
७ प्रथम मंजिमंडल बनाने का अवसर मिला | 
१६२२ ई० के बाद के राजनैतिक दलों का इतिहास 
उदार दल का हास--हम पहले बतला चुके हैं कि १६०४ से १६१४ ई० 
तक उदार दल की प्रधानता रही । जब प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ हे उ्भार दल हा 
ऐसक्विय (35<८१:४* के नेतृत्व में पदारुढ़ था। युद्धक्‍ालीन परिस्थितियों के कारण 
१६ १५ ई० में सब्र दलों का संयुक्त मंत्रिमंइल ((०४१८४००७ (००76४) ऐसक्विय 
ही के नेतृत्व में बनाया गया जिसमें अनुदार और उदार दलों के मंत्री बराबर संख्या 
में रकखे गये और मजदूर दल्ञ को भी स्थान दिया गया। अगले वर्ष १६१६ में ऐस- 
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क्वरिथ का स्थान लायड जाज॑ ने ले लिया । यह संयुक्त मंत्रिमंडल ७ वष अर्थात्‌ १६- 
२२ ई० तक बना रहा, पर शीघ्र ही इसके विभिन्न दलों में फूट उत्पन्न हो गई। 
सबसे पहले उदार दल ही में ऋणड़ा उत्पन्न होकर उसके दो ठुकड़े हो गये और फिर 
१६ १८ ई० में मजदूर दल विरुद्ध पक्ष में चला गया | १६६१८ ई० के चुनाव में संयुक्त 
मंत्रिमंडल की विजय हुई, पर इसमें अनुदार दल को ४७८ स्थान मिले, मजबूर दल 
बो ६३ और स्वतन्त्र उदार दल को केवल र८। अब परिस्थिति यह हो गई कि 
कामन्स सुभा में अनुदार दल का स्पष्ट बहुमत हो गया, पर मंत्रिमंडल अब भी 
संयुक्त रहा और उदार दल के नेता लायड जाजं प्रधान मंत्री बने रहे। बहुमत एक 
दल का हो और प्रधान मंत्री दूसरे दल का-यह स्थिति बहुत दिनों तक न चल 
सकती थी, पर तो मी १६२२ तक बनी रही | 
आन्तरिक फूट के कारण १६१८ ६० में उदार दल को जो धक्का लगा उससे 
वह फिर कभी नहीं सँमल सका | उसका उत्तरोत्तर ह्ास ही होता चला गया | इस दल के 
दो पक्चों और उनके नेताओं ऐसक्विय और लायड जाज में तीत्र मतमेद था| परिणाम 
यह हुआ कि नरम विचारों वाले उदार दल के सदस्य अनुदार दल की ओर क्ुके और 
उम्र विचार वाले मजदर दल में सम्मिलित होने लगे | चक्की के इन दो पाटों के बीच 
उदार दल पिस-सा गया | १६२२ और उसके बाद के वर्षों में फूट दूर करने के कई 
बार प्रयत्न किये गये और एकाध बार वे सफल भी हुए, पर इसका दल की स्थिति पर 
कोई प्रभाव न पढ़ा । १६२२ के बाद से उदार दल का स्थान मजदूर दल ने ले 
लिया । १६३१ ई० में उदार दल अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में तैंट गया और तत्र से 
पालमेण्ट में उसके सत्र सदस्यों की संख्या ५०-६० से आगे न बढ़ सकी । उदार दल 
या उसके विभिन्न खंड अब भी अपना अलग अस्तित्व बनाये हुए हैं, और आशा 
करते हैं कि कदाचित भविष्य में उन्हें पुनः अपना पहले का स्थान ग्राप्त हो जाय, पर 
ऐसा होना सम्मव नहीं दिखता 
हे उदार दल के हास के, श्रान्तरिक फूट के अतिरिक्त, अन्य भी कई कारण ये १८ 
सबसे मुख्य कारण यह था कि जिन्न प्रश्नों और समस्याओं के आधार पर यह दल संग-. 
के था उनमें के अधिकांश--जैसे मताधिकार का विस्तार, आयस्लेएड को स्व॒राज्य 

लाडइ सभा का सुधार आदि-- १६२२ तक हल हो चके थे। अत; इस दल के पास 
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गे के. हद कई स्वतन्त्र सिद्धान्त या कार्यक्र न रहा बिनके आधार पर वह अन्य 
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दल्लों का सामना कर सकता। नये युग के प्रधान प्रश्न थे समाजवाद, उद्योगों का राष्ट्री- 








क्रए, अ्मिकदर्ग के अधिकारों की वू | इन प्रश्नों का समर्थन करने को मजदर 
' दल-था और विरोध करने को अनुदार दल । इन दोनों के बीच में किसी तीसरे दर्ल 
या दृष्टिकोश के लिए स्थान न था। अतः उदार दल आधारशज््य होने के कारण 
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उत्तरोत्ता प्रभावहीन होता गया (सर, अिटेस की चुनाव पद्धति भी इस प्रक्रार का ई 
कि उनसे बड़े और सुदद दलों & ल्ञान और छोटे दलों की दवानि होती है ) समत्त 
देश में कुल मिल्ला कर उदार दल के समर्थडी ढी अब भी काफे बढ़ी संख्या है, पर 
एकसदस्थोप निर्वाचन क्तेतब्र और छुमत >िद दे 7पर- के कारद अधिकांश स्थानों 
में ये उमर्थक अल्पमन को स्थिति में अ्रथांत्‌ निर्यानन-चेत्र के समस्त मतदाताओं 
को संख्या के आधे से कप पढ़ जाते हैं आर आना सदस्य चुनने में सफच नहीं 
होते ! इसी कारण इस दल के विचारक जे रानसे ब्योर आनुपानिश निर्वाचन पद्धति 
६ ए7709एडकान दिए्फडजटाबछाण | की माँग करत हैं (असस उनके दाल 
प्राप्त मते। के अनुयात में अतिलेधित् मिल सके | 

१६२२-२३ के चनाव -- 5६२२ ई० के चुनाव में युदकालीन संयुक ब्यवस्ता 
समात्त करके बासन्न दल अलरट-द्रग सेदान से उारें आर इसमें अनुदार दल का 
विजय हुई, ३९ इस दल के नेता आल्दाबन ( 8430 ७३४ » ने अगले हां वष धरम 
नोवि ६ ९८०६०८६०४ / के बरन बर पुद। चुनाव कराया। इ चुनाव में उन्हें सध्ट 
बहुमत न मिल्ला । मबदूर और उदार दल के सदस्पों की संझपा अनुदारों से झ्रविक 
था| इन दोनों में मझदूर दल अपेकज्ञाकृत बड़ा था, अतः उसे सॉलखिमंडल बनाने का 
अवसर दिया गया । 

प्रथम मजदूर सरकार ( १६२४ )-इस प्रकार १६२४ मे मजदूर दल के 
नेता रामसे मेकडनरूड़ ने प्रथम मजबूर मन्त्रिमंइल बनाया, पर मजदूर दल का स्पष्ट 
बेहुनत | एॉलगा घ3]07707ए । ने था। अतः उसे उदार दले के सहयोग पर तर 
हीना पड़ा। इस सहयोग को बनाये रखने के शिये उसने बहुत हा नरम नाव का 
आझाभर लिया | समाजवाद को अलग ही रक्ता । यह सब करने पर भी प्रथन मजदूर 
सरकार अधिक उम्रय न टिक सकी | “साम्यवाद के विरोध! के प्रश्न पर उसको कामन्ख 
समा में जुर्धे द्वार हुई, और पालंमेंट का विश्रटन ( १550एप४०४ । होकर फिर नया 
चुनात्र हुआ | 

१६२४ के चुनाव में अनुदार दल का विजय हुई औ< अगले पाँच वर्षों में 
वहां पदायान रहा | १६२६ ई० के अगर चुनाव में फिर किसी दल की स्ता|ठ बहुमत 
न मिला, पर मजदूर दल की सबसे श्राघक्र सदस्य नले। ब्तः उचने १६२६ में अपनी 
द्वितीय सरकार बनाई । की क 

द्वितीय मजदूर सरकार ( १६२६-३१ )--दिप्रीय मजदूर सरकार का भी 
अपना स्पध्ट बहुमत न होने के कारण उदार दल का सहायता पर निभर रहना पड़ा | 
शीघ्र ही मजदूर दल के नेताओं में द्वी मतभेद हो गया । पुराने और वयोइद्ध नेता तो 
नरम नीति के पकुंपाती ये, परन्तु अधिकांश नववयस्क और उम्र विचार के सदस्य 
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चाहते ये कि तुस्त ही समाजवादी नीति को कार्य-रूप में परिशत कर दिया जाय । 
यह संघर्ष चल ही रहा था कि १६२६-३० की मन्‍्दी और आधिक संकट की समस्या 
सामने आई | इसका सामना करने के लिए विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे उपाय बतलाये 
जिनसे मजदूरों की सुविधाओं में कमी होती थी। मजदूर दल के नेता रामसे मैकडा- 
नल्ड ने इन उपायों का अवलम्बन लेने का निश्चय किया, पर मन्त्रिमंडल के अधिकांश 
सदस्यों ने इस बात में उनका साथ देने से इनकार किया | अतः रामसे मैकडानल्ड ने 
अपना इस्तीफा दे दिया और सम्राट के सुझाव पर एक राष्ट्रीय सरकार (पन्बसंठाली 
6०४८:०४८०६ ) का निर्माण हुआ | थोड़े से मजदूर दल के सदस्य रामसे मैकडा- 
नलल्‍ड के साथ रहे, पर अधिकांश ने उनका साथ छोड़ दिया । रामसे मैकडानल्ड और 
और उनके अनुयायी मजदूर दल से बाहर निकाल दिये गये। इस प्रकार मजदूर दल 
के दो टुकड़े हो गये | १६३१ ई० में पालमेंट का विघटन होकर नया चुनाव हुआ | 
इसमें राष्ट्रीय सरकार को ७०७ सदस्यों की कामन्स समा में ५५४६ सदस्यों का भारी 
बहुमत मिला। मजदूर दल को १६२६ की अपेक्षा बहुत कम स्थान मिले और उस 
सम्रय तो यही ग्रतीत होता था कि अब यह दल न सँमल सकेगा | 

राष्ट्रीय सरकारे ( १६३१-१६३६ )--१६३१ से १६३६ तक के लगभग 
१० वर्षों में ब्रिटेन में दलों और सरकारों की एक विचित्र-सी स्थिति रही। १६३१ के 
चुनाव में राष्ट्रीय सरकार को जो ५५४५६ का बहुमत मिला उसमें अधिकांश सदस्य 
अनुदार दल के थे और केवल मुट्ठी भर मजदूर और उदार दल के। अतः वास्तविक 
बहुमत था अनुदारों का, पर प्रधान मन्त्री थे मजदूर दल के रामसे मैकडानल्ड । इसका 
परिणाम वही हुआ जो होना चाहिये था। प्रधान मन्त्री का प्रभात्र नाम मात्र को रह 
गया और वात्त्तविक शक्ति अनुदार दल के हाथों में रही। १६३५ ई० में रामसे 
मैकडानल्ड ने स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अवकाश ग्रहण किया और अनुदार दल 
के नेता स्टैनली बाल्डविन ग्रधान मन्‍्त्री बने | इस प्रकार जिस दल की वास्तविक प्रधा- 
नता थी, उसी का अधघान मन्‍्त्री मी पदासीन हुआ। अतः वास्तव में १६३५ से आगे 
चलकर दलीय सरकार ही पुनः स्थापित हो गई, पर नाम के लिए अब भी यह 
“रष्ट्रीय' हो होने का नास्य करती थी क्योंकि इसमें थोड़े से उदार दल के सदस्य और 
रामसे मैकडानछड के अनुयायी भी सम्मिलित थे। १६३७ में” स्टैनली बाल्डविन ने 
अवकाश-पईश किया और उनके स्थान में नेवाइल चेम्बरलेन ( )ए८ए्ञा० (एबफ- 
>व्टं७79 ) प्रधान मन्त्री जने | समय साधारण रहता तो शीघ्र ही स्पष्ट रूप से दलीय 
सरकार पुनः स्थापित हो जाती, पर १६३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध के छिड़ जाने से पुनः 
संयुक्त सरकार स्थारित करनी पड़ी, जो कि उठकी समातति के समय अर्थात्‌ १६४५४ तक 
पदासीन रही | 
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द्वितीय विश्व महायुद्ध के समय की संयुक्त सरकार ( १६३६-४५ )-- 
द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ होते ही प्रधान मन्त्री चेम्मरलेन ने मजदूर दल और उदार 
दल दोनों को आमंत्रित क्रिया कि वे उनके साथ मिलकर संयुक्त सरकार बनायें । इन 
दलों ने यह बात तो नहीं स्वीकार की, पर चेम्बरलेन को अपना सहयोग देते रहे । 
१६४० में ब्रिटिश सेनाओं की फ्रांस और नारे में बुरी तरह हार होने के कारण 
देश में तीत्र असन्तोष फैला | चेम्बरलेन को अलग होना पढ़ा और उनका स्थान 
विन्सटन चर्चिल ( ५४०५४:०० ८४०ड्टफ्प! ) ने अद्दशणु किया। अब उन्होंने सब दलों 
के सहयोग से पाँच सदस्यों का संयुक्त मंत्रिमगड्ल बनाया जो कि जमनी की ह्वार के 
समय अर्थात्‌ १६४५४ तक बना रहा 

१६४४५ का चुनाव ओर ठतीय मजदूर सरकार--ज्यों ज्यों युद्ध का अन्त 
समीप आता गया, संयुक्त घरकार की सहयोग की भावना क्लीख होतो गई। चचिल 
चाहते थे कि युद्ध के बाद भी पुनर्तिर्माण्‌ ( ;2०075:7४८४४०४ ) का कार्य करने के 
लिए संयुक सरकार ही बनी रहे, पर मजदूर दल ने इससे इनकार किया। अतः 
पालमेंट का विघटन होकर जुलाई १६४४ में पूरे दस वर्षों के बाद आम चुनाव 
हुआ | चर्चिल का विचार था कि युद्ध जीतने के श्रेय में उन्हें देश पुनः बहुमत देगा । 
चुनाव कालीन प्रचार में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय और साम्राज्य सम्बन्धी सम्रस्याओों को ही 
प्रधानतया आगे रक्‍्खा | यद्यपि उनके कार्यक्रम में कई सामाजिक महत्त्व की योजनायें 
भी थीं, पर मजदूर दल का प्रधान कार्यक्रम था देश में शीमातिशीघ्र समाजवादी व्यवस्था 
की स्थापना | उसने मतदाताओं को बचन दिया कि विजयी होने पर वह प्रधान महृत्त्व 
के उद्योगों का जैसे गेत, बिजली, कोयला, यातायात, लोहा हृत्यादि का राष्ट्रोकरण क्र 
देगा, भारत को स्वशब्य देगा, साम्राज्य के अन्य भागों में स्वराज्य की दिशा में विकास 
का प्रवतन करेगा, और देशव्यापी आयिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा की योजना (2९०४० - 
4] वआइपाब/एट बाते कैटकी पी व/0इप्रक्घाएट८ 3८2:::८५६ को कार्यान्द्रिर करेंट | 

इस चुनाव का अःत्याशित परिणाम हुआ | लोग समझते थे कि चर्चिल और 
अनुदार दल ही विजयी होगे । पर परिणाम उल्टा हुआ | मजदूर दल को पहिली बार 
३६३ सदस्यों का स्पष्ट और स्वतन्त्र बहुमत मिला और अनुदार दल के केबल शहर 
सदस्य चुने गये | उदार दल को केवल १२स्थान मिल सके | इलका प्रधान कारण यह 
था कि गत २४ वर्षों (अर्थात्‌ १६९२१) से वास्तत्र में अनुदार दल ही सेंसर रहा था 
और लोग इस स्थिति में परिवर्तन करके मजदूर दल को मौका देना चाहते थे | 

१६४२-४० वक मजदूर दल पदारूढ़ रहा । उसने अपने चुनाव-स्मय के दिये 
हुए. बचनों को पूरा किया । लाई सभा के विरोध का निराकरण करने के लिये पःल॑- 
मेश्ट ऐक्ट १६४६ द्वारा उसके अधिकार और भी क्लीण कर दिये गये। अब वह 
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कामन्स सभा द्वारा चाहें हुए किसी विधेयक को एक वर्ष से अधिक न रोक सकता था। 
बैड आफ इंगलैर्ड, कोयला, गैस ओर बिजली, रेल और यातायात के अन्य साधन, 
और लोहा और इस्पात के उद्योगों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया | 

१६५०-४१ के चुनाव और उसके बाद की परिस्थिति--पार्लमेंट की ३ 
वर्षा की अवधि पूरी होने पर १६४० में पुनः चुनाव हुआ । इसमें भी मजदूर दल को 
बहुमत मिला परन्तु बहुत छोटा--केवल १७ सदस्यों का । इतने छोटे बहुमत से काम 
न चल सकता था, अतः कुछ ही मास बाद १६५१ के ओऔष्म में पुनः चुनाव हुआ। 
इसमें अ्नुदार दल को बहुमत मिला, पर वह भी छोटा ही। चचिल यह चुनाव 
समाजवाद को और आगे बढ़ने से रोकने के आधार पर लड़े थे | उन्होंने लोहा और 
इस्पात के उद्योग के विराष्ट्रीकरण ( १०७7४८४0942&0००७ ) का बचन दिया था। 
श्री चचिल एप्रिल १६४५ तक प्रधान मन्त्री रहे और तदुपरान्त उन्होंने अव- 
काश ग्रहण किया | उनके स्थान में सर एन्थानी ईडन दल के नेता चुने गये व 
प्रधान मन्त्री बने । स्वेज नहर के मामले और मिश्र से युद्ध करने के अपयश के कारण 
१६५६ में सर एन्थानी को भी अवकाश ग्रहण करना पड़ा और उनके स्थान में श्री 
मैकमिलन (0/५८ १॥797) प्रधान मन्‍्त्री बने | लिखने के समय (मई १६४७) में श्री 
मैकमिलन ही की अनुदारदलीय सरकार पदासीन है। 

ब्रिटेन में द्विदल्लीय पद्धति की प्रधानता--इस प्रकार अठारहवीं शताब्दी 
से लेकर अब तक के दलों के इतिहास का सिंहावलोकन करने पर हम इस निर्णय पर 
पहुँचते हैं कि इस देश में सदा ही दो दलों की ही प्रधानवा रही है जो बारी-बारी से 
पदारूद् अथवा विपक्त में रहे हैँ | समय-समय पर दलों की आन्तरिक फूट के कारण 
अथवा सामयिक प्रश्नों के आधार पर अधिक दल भी बने हैं, पर अन्त में पुनः 
उसकी संख्या दो ही पर आ गई है | या तो दो की संख्या के ऊपर बने दल कऋ्षणमंगुर 
सिद्ध हुए जैसा कि गत शतान्दी में लिचसल-यूनियनिस्ट दल के साथ हुआ, अथवा यदि 
मजदूर दल की भाँति उन्होंने चिरजीवनशक्ति दिखलाई तो पुराने दलों में से ही एक 
क्षीण हो गया है जेसा कि वतमान समय में उदार दल के साथ हुआ है। देश के दो 
सुद्द दल अपने बीच में अन्य दलों को पनपने नहीं देते। ब्रिटिश राजनैतिक जीवन 
की यह एक बड़ी श्रारी विशेषता है ओर इस देश में संसदीय पद्धति की सरकार (९8४- 
॥&णए6०थ४7ए 8096:777८5४८) की रुफलता का मुख्य श्रेय इसी को है | जिन देशों में 
अनेक दल होते हैं वहाँ हुद्द मंत्रिमंडल नहीं बन पाते | फ्रांस इस का प्रधान उदाहर्य 
है। वहाँ छोटे-छोटे दजनों राजनैतिक दल हैं, और उनमें से किसी का भी पर्लमेंट में 
स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाता | अतः वहाँ सभी मंजिमंडल संयुक्त मं जिमंडल (0०४०७ 
८५५७:४८४७) होते हैं ओर साधारखतया ८-६ महीने से अधिक नहीं टिक पाते । 
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यदा-कदा ब्रिटेन में भी संयुक्त सरकारें बनानी पड़ी हैं। कमी-करमी तो यह 
किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने के कारण हुआ जेसे १६२४ और १६३१ में जन्र 
कि मजदूर दल के उदार दल के सहयोग से सरकार बनानी पड़ी थी, और कभी-कभी 
ठंकटठकालीन परिस्थियों में जत्र कि राष्ट्रीय हिंत के लिए सभी दलों का सहयाग 
बाब्छुनीय समझा गया । पर जैसा डिसरेले ( 95:४८ ) ने कहा था, ब्रिठन संयुक्त 
सरकारों को नहीं पसन्द करता ( छलाडाए दंठडड गठा [075 (0०27६8075$ है अतः 
इस देश में साधारणतया हर समय एकदलीय सरकार ही बनती हैं और दूसरा दल 
विपक्ष में रह कर उसकी आलोचना करता रहता है | इस आलोचना के कारण सरकार 
को सतक रहना पड़ता है | अतः ब्रिटेन में विपक्षी दल प्रजातन्त्रीय शासन-व्यवस्था 
का एक आवश्यक अज्ञ माना जाता है और जेसे सरकार सम्राट का सरकार 
( ६77९8'5 8०४०:८०८०६ ) कही जाती है वैसे ही विपक्षी दल भी सम्राट ही का 
विपक्षी दल ( 76 9ट्ट': 09ए०अंध०79 ) कहा जाता है। इतना ही नहीं, 
किन्तु विष्ची दल्न के नेता को मंत्रियों ही के समान ५ हजार पौणइ वार्पिक वेतन 
भी दिया जाता है। जनमत के परिवर्तन के कारण जो आज विपक्धी दल है कल 
वही अरनी सरकार बना सकता है ओर आज की सरकार को कल विपक्षी दल का 
स्थान ग्रहण करना पड़ सकता है। प्रजातन्त्र की वास्तविक्रता इसी में है कि जनता 
इच्छानुसार वर्तमान सरकार को बदल सके और वह तभी संभव है जब कि पद -अहर 
का भार स्वीकार करने लायक कोई दूसरा दल मौजूद हो । अतः देश में केबल एक दल 
का होना और विपक्धी का अ्मात्र या बहुत कमजोर होना प्रज्ञातन्त्र के लिए खतरे की 
घंटी है | 

ब्रिटेन के राजनेतिक जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रजातन्त्रीय 
शासन उद्धति के सुचारु संचालन के लिए न तो दो से कम दल होने चाहिये ओर 
न दो से अधिक ही | द्विदलोगय व्यवस्था ही एक प्रकार से आदश व्यवस्था है और 
ब्रिटेन को इस व्यवस्था को बनाये रखने का सौमाग्प प्राप्त है। यह बात कानून 
द्वारा नहीं पैदा की जा सकती। यह बतलाना सरल्ल नहीं है कि ब्रिटेन में दो से 
अधिक दल क्‍यों नहीं पनपने पाले, जब कि अन्य देश प्रयत्न करने पर भी दलों 
की बरसाती बाढ़ को नहीं रोक सकते। इसका प्रधान करण ब्रिटेन से द्विदल 
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पद्धति का प्राचीन परमरा और वर्ग को जधराी का इभ्भ जे प्रयिमाहा 
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है| एक सदस्यीय निर्वाचन क्ेत्ों और साधारण अहुमत निर्नचन पद्धति भी 
ूइस व्वव्ेस्था को सहायक है, पर फेबल इन्हों के द्वारा दिवकीय पद्धति चिर- 
स्थायों नहीं हो सकती | मुख्य बात यही है कि ब्रिटेन के लोग दो ही दलों के हूं 
फके। उपयोगिता को समझते हैं और इसकी विरोधी प्रव्॒त्तियों का समर्थन नहीं करते 
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बिटिश राजनैतिक दलों के सिद्धान्त, संगठन और उनकी कार्य-प्रणाली 
अ-अनुदार दुल्लन ( 706 (०7४०:ए4४ए९ ?47६ए ) 


अड॒दार दल के सिद्धान्त--अनुदार दल अतीत काल से चली आई ओर कसा है किस्मत के मा टेक 
परम्परा का प्रेमी 5 


उमका विश्वास है कि इस परम्परा ही के आधार पर सुह्दृ 
सामाजिक व्यवस्था बन सकती है, अन्यथा नहीँ । इस कारण वतमान व्यवस्था में 
परिवर्तन तब तक नहीं होने चाहिये जब तक कि उनकी आवश्यकता पूर्णस्ण मे छड 
न हो जाय और आवश्यकता प्रमाणित हो जाने पर भी बहुत क्रमशः ही परिजरतन 
होना चाहिये जिससे परम्परागत स्थिति से उनका भेल मिला रहे | यह समभना भूल है 
कि अनुदार दल सभी परिवर्तनों या सुधारों का विरोधी है । हक इसके, अनेक 
महत्त्वपूर्ण सुधार और परिवर्तन इस दल के द्वारा भी किये गये हैं | पर यह अवश्य है 
कि अनुदार मनोवृत्ति शीघ्र या क्रान्तिकारी परिवर्तनों की विरोधी कद के जरा पर अप घगा धर के पलक से । केवल तक या 
सिद्धान्त के आधार माँग या परिवतन को यह दल अविश्वास 
की दृष्टि से देखता है| 
“-_ उह तो हुआ अनुदार दल का साधारण या मौलिक दृष्टिकोश | विस्तार की 
बातों में यह दल सम्राट , लाड ०-52 णाड सभा; ऐज्ञलिकन चर्च और जमींदारों के अधिकारों का. ऐज्ञलिकन चर्च और जमींदारों के अधिकारों का 
उमर्थक है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों ( विशेषतः मद्रउद्योग ) के भी स्वाों का यह 
पेरक्ञक है.>समाजवाद तथा राष्ट्रीकरण का "विरोध, व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा और _ 
अर 5 तंग चुद्ध वाली सभी विचार-घाराओं का विरोध भी अन॒दा और वर्ग युद्ध वाली सभी विचार-घाराओं का विरोध भी र_ दल की 
नीति के मुख्य स्तम्म हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यद्यपि अन्य दलों ही की भाँति यह 
इल भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्ति का समर्थक है, पर इसका यह भी विश्वास 
है कि शान्तिरक्षा के लिये हट टेस को अपनी सैन्यशक्ति और अद््र-शत्नों की प्रचुरता पर 
ग्रधिक १ रहना उचित है निःशज्ीऊरण के प्रस्तावों को यह सन् की दृष्टि से. 
रखता है +यह प्रबल और सदृद वैदेशिक्‌ नोति और बिदेन की षाह्मय प्रतिष्ठा और 
> जगाये सन का पत्तपाती है ्सिप्राज्यवाद भी इस दल की नीति का एक 
ग्रंग है और ब्रिटेन के अधीन देशों को स्वतन्त्रता देकर ब्रिटिश को छिल्न-मिन्न ह 
करने की नीति का यह विरोधी है। व्यापारिक क्षेत्र में यद्द दल सदा से संरक्षण नीति 
(7700९८ए७०४४5६ 70००ए) का समर्थक रहा है |। हु 
अनुदार दल के प्रभाव क्षेत्र--अनुदार दल के प्रधान समर्थक घनी और 
उच्च वर्मा के लोग होते हैं। इतका कारण स्पष्ट ही है | ऐसे लोगों को परिवर्तन से 
'संदा आरा रहती है कि उनकी समृद्धता कहीं जाती न रहे। बड़े-बड़े जमींदार, 
उद्दोगपति, व्यवसायी, साहूकार, वकील, डाक्टर, विश्वविद्यालयों के प्रोफेतर आदि 
अधिकांश अनुदार दल ही के अनुयायी हैं । कोई समय था जब ऊंषक वर्ग और खेती 
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में काम करने वाले मजदूर भी सब के सब अनुदार दल के ही समर्थक थे। आज भी 
इन वर्गों के बहुतेरे लोग इसी दल के साथ रहते हैं। मौगोलिक दृष्टि से बड़े-बड़े 
व्यापारिक केन्द्र, नगरों के घनिक वर्गों के मुहल्ले और देहाव अनुदार दल के मुख्य 
प्रमाव-चेत्र माने जाते हैं | 
ब-उदार दल्ष 

उदार दल के सिद्धान्त--उन्नीसर्वी शताब्दी में उदार दल ही मुख्य सुघार- 
वादी दल था, और मवाधिकार का विस्तार, आदरलैरडइ को स्वराज्य, स्त्रियों को 
मताधिकार, स्थानिक संस्थाओं का सुधार, लाई सभा का सुधार, श्रमिक वर्ग की रक्ा 
और हित के अनेक कानूनों का निर्माश--यह सब इसी दल के नेतृत्व में हुआ 
उदार दल का क्रमशः सुधार में विश्वास था परन्तु उम्र विचारों और आकस्मिक 
क्रान्तिकारी परिवर्तनों का यह दल मी विरोधी था #वैदेशिक और साम्राज्य. रुम्बन्धी 
मामलों में यह दल शान्ति, स्वतंत्रता तथा प्रजातन्त्र का समर्थक था । व्यायारिऊ 
मामलों में यह संरक्षण-नीति का विरोधी और उन्हूक्त व्यापार (छल्‍ठ० पण्थतंटी) का 
समर्थक था। अनुदारों भी अ्रपेज्ञा इस दल में प्राइनता-प्रेम ओर रूदियाद की मात्रा 
कम थी और यद्यपि घनिक वर्ग के कुछ लोग इस दल में नत थे, किन्तु तो 
भी इसकी सहानुभूति मुख्यतया छोटे किसानों, व्यापारियों और अमिकों के साथ थी. र 

आज यह दल शक्तिहीन तथा टुकड़े-टुकड़े हो गया है और यह बतलाना 
कठिन है कि उम्मुक्त व्यापार नीति (7०८ ६;29८) को छोड़ कर भब्न्य किस सिद्धान्त 
सम्बन्धी बात में इसका अनुदार दल से मतभेद है। वास्तव में उथक नीति और 
सिद्धान्तों का अभाव उदार दल के ह्वास के मुख्य कारणों में से एक है। लोगों का यह 
विचार है कि अब इस दल का समय बीत गया और इसका पुनरुत्थान असंभव है । 

उदार दल का प्रमाव सुसख्यतया मध्य बर्ग और अभिकों ( ए॥99॥८ 
ब्याते.. च्रतेषपारंओ ४ 90०घ४ ४४5८७ ) में था। नौद्धिक वर्ग यथा वकीलों, 
डाक्टरों, शिक्षकों में से भी बहुत से लोग इस दल के समर्थक थे। स्काटलेण्ड, वेल्स 
और मध्य और उत्तगे इंगलेंड इस दल के मुख्य प्रभाव ज्षेत्र थे । अब उदार दल के 
अधिकांश समर्थक मजदूर दल के साथ हो गये हैं, पर अब भी इस दल के अनुया- 
यियों की संख्या लखों है, परन्तु ये लोग इस भाँति जिखरे हुए. हैं कि पालमेंट में 
अपने अधिर सदस्य नहीं मेज पाते का 

सनमजदर दल 

मजदूर दल के सिद्धान्त-मजदूर दल का प्रारंभिक इतिहास ऊपर दिया 
जा चुका है #इस दल का मौलिक उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था वाले राज्य की शान्ति 
मय और वैधानिक उपायों द्वारा स्थापना है! यह उद्देश्य व्यक्तिगत और ग्रतियोगिता- 


री कथा हक | 4 ७००० ७ ५ कह सह 
श्दा ला, पल मी का। की. ! कक. को... कक ली 
् 






२०४ ब्रिटिश संविधान 


मूलक उद्योगों को उत्तरोत्तर सावंजनिक अधिकार, प्रबन्ध व नियंत्रण में लाने से पूरा 
हो सकता है | इस प्रकार मजदूर दल की नीति पूँजीवाद की विरोधी है।यह दल 
श्रमिक वर्यों के हितों को प्रमुखता देता है । गरहनीति में समाजवादी व्यवस्था, राष्ट्रीकरण 
ओर अजिक वर्ग के संसक्षण के अतिरिक्त मजदूर दुले लार्ड सभा के अधिकारों श्रौर 
संविध्यन की अन्य अप्रजातन्तरात्मक व्यवस्थाओं का विरोधी रहा है। वैदेशिक नीति में 
यह दल अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और संयुक्तराष्ट्र संघ तथा निःशस्त्रीकरण आदि का सम. 
इक है ! साम्राज्य नीति में मजदूर दल साम्राज्य के विभिन्न देशों में स्वराज्य के 
क्रमशः विकास का पक्षपाती है | 

मजदूर दल के सहायक और समर्थक मुख्यतः औद्योगिक-अ्रमिक वर्ग के लोग 
हैं, पर उदार दल के पहिले के बहुत से अनुयायी भी अब इस दल में सम्मिलित हो 
गये हैँ | निम्न मध्य वर्ग ( ]0प्र८&८ रातत[6& 0]8५5 ) के लोग, सरकारी नौकरियों 


के बहुतेरे कमचारी, शिक्षक, पत़कार, छोटे व्यापारी वे दुकानदार और क्ृपक अब 
अधिकतर मजदूर दल ही का ताथ देते हैं। उच्च वर्गों के कुछ इने-गिनें लोग भी इस “ 
दल में पाये जाते हैं। इस प्रकार यद्यति आज दिन मजदूर दल में ब्रिटिश समाज के 
सभी वर्गों के लोग न्यूनाघिक संख्या में सम्मिलित हैं, पर संगठित मजदूर वर्ग ही 
इसका मेरु-मण्ड है। मजदूर सभाएँ ही इसके लिए. आपस में चन्दे द्वास आवश्यक 
घन एकत्र करती हैं और उनके सदस्य ही इसके सबसे बड़े सहायक हैं । मजदूर दल 
के संगठन में मजदूर सभाश्रों का प्रचुर प्रभाव रहता है। मजदूरों के हितों की रक्षा ु 
व उनकी स्थिति का सुधार ही इस दल का मुख्य ध्येय भी है। हु 
.. वाखव में मबदूर दल पुराने दलों से मूलतः भिन्न है| उदार और अनुदार 
दल राजनेतिक आधार पर बने थे और उनमें देश की आर्थिक और राजनैतिक व्यव- 
स्‍्था की मौलिक बातों पर मतैक्य था | वे किसी वर्ग-विशेष के स्वार्थ से बँघे न थे, 
अर्थात्‌ कम से कम वे खुली रीवि से यह नहीं कहते थे कि हम किसी एक वर्ग द्दीके 
हित के लिए प्रवलशील हैं। मजदूर दल पूँजीबादी व्यवस्था को उलट देना चाहता है 
और इसके कुछ विचारकों (से हैरोल्ड लास्डो) को राय में यदि इस उद्देश्य को 
सिंद्ध के लिए संविधान की कुछ बातों की अवहेलना करनी पड़े, तो. बैसा_ भी करा 
चाहिये | मजदूर दलू ,बद्यपि वर्गयुद्ध वा हिंसामय क्रास्ति में विश्वास नहीं रखता, पर 
दो भ प्रधानतः वह एक वर्ग-विशेष--मजदूर वर्य--के स्वार्थों को खुल्लमखुल्ला 
स्वोर्पार मान कर चलता है | 


ब्रिटिश दलों के संगठन और उनकी कार्य पद्धति 
दलों के संगठन की रूप-रेखा--विस्तार की बातों में थोड़ा-बहुत अन्तर 
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होते हुए भी तीनों ब्रिटिश राजनैतिक दलों के संगठन की रूप-रेखा एक हीं प्रकार 
की है | हू हि ७ बन ध्-दा ५ कि ह 

प्रत्येक राजनेतिक दल को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं अर्थात्‌ दल _ 
का वह भाग जो पालमेंट में है और उसझ' दहइ नाग जो पार्लमेंट के बाहर | किसी 
' भी दल के अनुपाजियों की संझा साथ होती है और परमें से छुछू नी ही पा्लंमेंट 
के सदस्य चुने जाते हैं| दल के जो सदस्य पार्लमेंट के सदस्य चुन लिये गये हैं उन्हीं 
के समूह को उस दल का रलमेंद वात अपचा संदेश भाग कहते है आर के 
सदस्य पार्लमेंट में नह हैं, वे उन्क बाहर का माग बनाने हैं। यह स्पष्ट ही हैं कि 
संसदीय भाग दल के बाह्य भाग की अपेक्षा संख्या में बहुत छोटा होता है, पर राज- 
नैतिक कार्य और प्रभाव का केन्द पालमेंट ही में होने के कारण, संसदीय भाग छोटा 
होने पर भी बाह्य भाग की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है और इस कारण 
दस के प्रधान प्रधान व्यक्त उसके संसदीय भाग ही में पाये जाते हैं। दल के संसदीय 
और बाह्य भागों के अउने अलग-अनग संण्यन होते हैं, पर इनमें पारस्परिक सम्बन्ध 
भी रहता है | अत्र हम दलों के संसदीय और वाह्य सगठनों का प्रथक-प्ृथक्र बर्यन 
करके फिर उनके पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना करेंगे । 

दल के संसदीप मांग के संगठन के तीन अंश होते हैं श्र्थात्‌ (१) पार्लमेंट 
(विशेषतः कामन्स सभा) में दल के सदस्पों का पूरा समूह जिसे संधदीप दल (9088- 
77८7/979 ४४४७) कहते हैं, (२) इस समूद्र के नेता जो दल के पदासीन होने पर 
मत्रिपंइल अथवा उनके दिउस्त में होने पर होयानद्रिमें टन ( क्रेमत०आऋ एक्फी- 
2०:) बनाते हैं और (३) दल के सचेतक (095) | दल के बाह्य भाग के संगठन 
के दो मुख्य अंश होते हैं श्र्थात्‌ (१) विभिन्न निर्वाचन चेजत्रों में स्थापित दल के स्था- 
नीय संगठन और (२) दर का केन्द्रीय अथव्रा राष्ट्रीय संगठन जो स्थानीय सगठनों 
का एक प्रतार ऋ' संप्र कहा जा सकता हैं। केन्द्रीय संगठन का एक बहुत हों 
महत्वपूर्ण अंश “केन्द्रीय कार्याश्षय” (0००८८७/ ०३४८०) कहलाता है और इसी के 
द्वारा दल के संसदीय और बाह्य माों में आवश्यक सम्पर्क स्थारित किया जाता है। 
अब हम दलों के दोनों भागों का अलग-अलग बिवरण देंगे। 

संसदीय दल का संगठन 

१९. संसदीय दल--ऊरर बतला चुके हैं कि किसी, दत्त के उन समत्त 
सदस्यों को ज - अरे: में हैं संसदीय कहते हैं। संधदीय दल अपने पार्लमेंट के 
अन्दर के कार्य के विषय में पूर्णतया अथवा लगभग स्वततन्त्र रहता हैं, अर्थात्‌ दल को 
बाह्य भाग उसे किसी कार्य करने या न करने को बाध्य नहीं कर सकता । संसदीय दल 
और उसके नेता अपने विवेक के अनुसार स्वतन्त्र रीति से अपनी नीति निश्चित करते 
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हैं | केवल मजदूर दल में यह व्यवस्था पाई जाती है कि प्रत्येक सञ् या अधिवेशन 
के प्रारंभ में संसदीय दल और वाद्य भाग की कार्यकारिणी समिति आपस में मिल- 
जुल कर दल की नीति निश्चय करें और संसदीय दल वाले कोई ऐसा काम न करें 
जो दल के संविधान या आदेशों के विरुद्ध हो । पर इस नियंत्रण के होते हुये भी 
व्यवह्वार मैं मबदूर संसदीय दल को पर्यात्ष खतंत्रता रहती है। अन्य दलों की माँति 
ही वह मी अपने नेता, उपनेता, सचेतकों आदि को चुनने, और दल के दाँव-पेचों को 
निश्चित करने में स्र॒तन्त्र ही है। जो कुछ नियंत्रण है वह दल के सिद्धान्तों के पालन 
मात्र के विषय में है, विस्तार की बातों के विषय में नहीं | 
२. मन्त्रिमण्डल अथवा छाया मंत्रिमसण्डलल--जब काई संसदीय दल 
बहुमत में होने के कारण पादासीन होता है, तो उसके संगठन का सब्रसे महत्त्वपूर्ण 
अंश मंत्रिमएडल होता है जो उसके नेता ओर अन्य ग्रघान व्यक्तियों से मिलकर 
बना होता है | 
उन्नीसवीं शताब्दी में दलों के नेता (7,280०:) की नियुक्ति का कोई निश्चित 
नियम न था। जो मनुष्य दल में सबसे प्रभावशाली तथा योग्य और लोकप्रिय होता 
था वह अपने आप ही नेता मान लिया जाता था और फिर उस पद पर तब तक 
रहता था जन्न तक कि वह बृद्धावस्था या अन्य किसी कारण से अवकाश न ग्रहण कर 
ले । पर आजकल नेता को संसदीय दल द्वारा निर्वाचन करने की रीति चल पढ़ी 
है | अनुदार दल में यह निर्वाचन अनोपचारिक रीति (६98077»9) से और 
अनिश्चित समय तक के लिए होता है, पर उदार और मजदूर दलों का नेता दल के 
वार्षिक अधिवेशन में प्रतिवर्ष चुना जाता है । इसका यह अर्थ नहीं कि इन दलों 
के नेता प्रति वर्ष बदलते रहते हैं, पर यह अवश्य है कि दल वाले चाहें वो उन्हें बदलने 
का अवसर प्रति वर्ष मिलता रहे । दल के नेता का प्रभाव बहुत अधिक होता है। 
अनुदार दल में तो यदि नेता कोई बात दल की बिना राय लिये भी कह दे तो वह 
मान्य समभी जाती है। अन्य दलों में नेवा को इस प्रकार की स्वतंत्रता वो नहीं है, 
पर अन्य बातों में उनका भी बड़ा प्रभाव रूता है। दल का पालेंमेंट में बहुमत होने 
पर नेता ही प्रधान मन्त्री बनता है और यदि दल को विपक्ष में रहना पड़ा तो विपक्षी नेता। 
१६४२ ई तक प्रधान मनत्री ही (यदि वह लार्ड न हो कामन्स सभा का नेता 
शी होता था, परे इस, बूप्र से कामन्‍्स समा के प्रथक नेता नियुक्त करने की पद्धति चली 
जिससे प्रधान मनन्‍्त्री का कार्य-भार हलका दो जाय । सन्‌ १६४२-४४ तक चचिल 
मन्त्रिमण्डल में श्री बटलर, १६४५-२१ तक एटली मन्त्रिमंडल में श्री हर्बट मारिसन, 
और वर्तमान चचिल मन्त्रिमंडल (१६५४१) श्री हैरी क्रकशैक्ध समा के नेता रहे हैं। 
किसी महत्त्वपूर्ण मन्त्र दी को दिया जाता है । 
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पदासीन दल की नीति निर्धारण उसका मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल के 
विषय में पहिले दी विस्तार से लिखा जा चुका है। यहाँ इतना ही कहना पर्बाप्त होगा 
कि मंत्रिमणडल में दल का प्रधान नेता, प्रधान मन्‍्त्री और दल के अन्य अनावशात्री 
सदस्य मंत्रियों के रूप में सम्मिलित रहते हैं। अतएव स्थिति यह है कि पदासीन 
संसदीय दल की रीति-नीति उसके मंद्िमए्डरू में सम्मिलित नेताओं द्वारा ही 
निश्चित की जाती है। यदि यद्द दल विपक्ष हुआ तो भी उसके नेता लोग ही सम्मि 
लित रूप से उसकी नीति निर्धारित करते हैं। विपक्षी दल के मुख्य नेताओं के समूह 
को 'दराय्ा-मंत्रिमएचला ( 59200 (४४०४०८६ ) कहने की प्रथा है । 

यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी आवश्यक है कि ब्रिटेन में संसदीय 
दलों की रीति-नीपि का निर्शंय उसके नेता लोग करते हैं। नीति सम्बन्धी प्रश्न 
साधारणततवा समस्त दल के सामने उसके निशुयार्थ नहीं रखे बाते। कुछ देशों में 
ऐसी प्रथा भी है कि सभी बातों का निर्ण॑य पूरा संसदीय दल ही करे और नेता लोग 
ठस निर्य्धय से बाध्य हों, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ग्रथवा आस्ट्रेलिया के मजदूर 
दल में | इस प्रथा को “गोष्टी प्रथा" ( ८४७८ए5 59४76: ) कद्दते हैं, पर ब्रिटेन में , 
इसका अनुकरण करी नहीं हुआ । वहाँ निरपाधिरार नेताओं के द्वाथ में है और दल 
के लावारण सदस्यों का कतेव्य माना जाता है कि जो कुछ नेताओं का निरय हों 
उप्ते मानें । यदि कोई ऐसा न करें तो उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करके 
ठसे दल से बाहर निकाल दिया जा सकता है। जदइ-ठच्र पूरे दल की भी बैठक होती 
है और उसमें रामग्रिक प्रश्नों पर नेता होग माप देते अथवा स्पष्टीकरण करते_ 
हैं , परन्तु इन बैठकों में किसी भी प्रश्न पर न वो नत लिये जाते हैं. और न दल से 
उन पर निर देने ही का कहा जाता है। इन बेठकों का उद्देश्य इतना मात्र हैं कि 
नेता लोग साधारण सदस्यों के सम्पक में आवें ओर अपने भाषणादि द्वारा इन्हें उत्सा- 
हित कर सके | नेतृत्व नेताओं ही के हाथ में र्ृता है, दल के साधारण सदस्यों के 
हाथ में नहीं | इससे यह स्फम्ट है कि दल की आन्तरिक गति-विधि के निर्श॑य में जन- 
तन्त्रात्क नहीं किन्तु अल्पतन्ञात्मक ( ४:7870८:६४४८ ) व्यवस्था रहती है | एक 
अनुभवी राजरीजिफ़ ने नो यहाँ तक फहा हैं जि देश में प्रशाटन्त्र के संचार संचाजलन 


के लिए दल का अआान्तारक कर्यदाहियों मे अज्यनन्त्र अविश्यक हैं 


अदरक. जड़ केए एक. 
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८४८ 9४7: ) । यह इसलिये द्वोता है «वंदाधारुए की बुद्धि या उनके अनुभव का 
स्तर ऊँचा नहीं होता । यदि दल की नीति का निर्शय पिछलगू सदस्पों ( इब्प: ब्यावे 
६॥० ) के द्वाथ में रहे ओर नेता लोग उसे मानने को बाध्य हों, तो उचित तथा 
दूरदर्शितापूर्थनिर्यय होने असंभव हो जायें । 


श्ण्ष्प ब्रिटिश संविधान 


इसका यह श्र्थ न समझना चाहिये कि नेता लोग दल के साधारण सदस्यों 
'के मतामत की परवाह ही नहीं करते या जानबूक कर उनकी इच्छाओं की अवहेलना 
करते हैं | यदि वे ऐसा करें तो दल में फूट पड़कर वह छिल्न-मिन्न हो जाय । नेता लोग 
सदस्यों की विचारधारा को जानने के लिये सदैव सचेष्ट रहते हैं। बात केवल इनती 
ही है कि नीति सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय ये उनके द्वारा नहीं करवाते, किन्तु उनके 
यतत और इच्छाओं को दृष्टि में रखते हुए, स्वयं ही कर लेते हैं। 
“मजदूर और अनुदार दोनों ही दलों में नेताओं और दल के साधारण सदस्यों 
में सदभाव बनाये रखने के लिये विशेष प्रचन्ध किया गया है। १६४५ ई० में जत्र 
र दल तृतीय बार पदासीन हुआ तो दल क्रे मंत्रियों और साधारण सदस्यों में 
पहयोग बनाये रखने के लिये एक सम्पर्क समिति की स्थापना की गईं। इस में एक्‌ 
प्रभापति, २ उपसमापति, कामन्स सभा में दल का नेता (यह पिछले कई वर्षो 
स्व सम्पिलित थे | समापति, उपसभापति आदि दल के साधारण सदस्यों में से छ 
बुनें जाते थे और समिति में साधारण सदस्यों ही का बहुमत था। समस्पक समिति का 
ड्रर्थ यह था कि वह जब भी दल के साधारण सदस्यों और किसी मन्त्री में मतभेद या 
रर्भावना की आशंका देखे तो सम्बन्धित मंत्री या मंन्त्रियों को पूरे दल की समा मे 
बुला कर पारस्परिक स्पष्टीकरण करा के उस मतभेद को दूर कर दे। इससे साधा- 
एणु सदस्पों को सदा यह सन्तोष रहता था कि वेजब भी चाहें, प्रधान मन्त्री या 
अन्य मन्त्रियों को अपने सामने बुलाकर उनके सामने अपना मत प्रकट कर 
सकते तथा उनकी नीतियों का स्पष्टीकरण माँग सकते हैं। श्री हबेट मारसिन 
( ज्ञो मजदूर सरकार में मन्त्री व कामन्स सभा के नेता ये ) के मतानुसार इस 
प्रजन्ध में दल के नेताओं और सदस्यों से सफलतापूर्वक सद्भाव बनाये रकखा जा 
तकता है | 
सम्पक समिति ( ॥87809 6७067 ६६6९ ) के अतिरिक्त मजदूर दल मे 
अनेक क्षेत्रीय और विषय वर्ग भी पाये जाते हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों और विषयों के 
सम्बन्ध में दल के नेताओं का ध्यान आवश्यक वातों की ओर आकर्षित करते रहते हैं | 
१६४२-४३ में मजदूर दल में निम्नलिखित ज्षेत्रीय वर्ग ( 87९8६ 287०००$ ) थे;-- 
स्काटलैण्ड, बेल्स, जसरीय, लक्ढाशायर, ओर चेशायर, याकंशायर, वेस्ट मिंडलैश्डस 
ईस्ट मिइलैशइस, ईस्ट, लन्दन और निदलमेक्स, और दक्तिणी और दक्षिणी-पशिचिर्म 
त्ञेत्रों के । विषय वर्ग ( 500]८८८ 2:०००5 ) निम्नलिखित थे; :--कृषि मत्स्यपालन 
और खाद्य; कला और सुविधाएँ, राष्ट्रपंइल और उपनिवेश; प्रतिरक्षा और सैनिक 
शिक्षा; राबख और आदिक, वैदेशिक सम्बन्ध; स्त्रास्थ्य और सामाजिक बीमा; वैधानिक 
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आर न्यायिक; स्थानीय, स्वशासन; राष्ट्रीकृत उद्योग; सावजनिक सूचना; उपनियम 


गौर सजद र सभाओं सम्बन्धी | 
इन विषयों में वर्गों को अपनी-अपनी स्थायी समियाँ होती हैं । पालंमेंट के सामने 

आने वाले विभेयकों शोर सरकारी मनी तिपों पर संद्ं धित वर्ग वाइ-दिद्वाद करते रहते हैं । 
आवश्यक होने पर ये सन्त्रियों और बाइरी विशेषज्ञों को भी अपने सामने बुला लेते हैं । 
इनके वाद -दियाईं दरार साधारण सदस्यों का मत-प्रहा शान होता, उन की जानकारी बढ़ती, 
कथा दल के नेताओं की नीतियों व कार्यों के विषय में उनका समाधान होता रइता है । 

मजदूर दल की सम्पक समिति की भाँति ही अनुदार दल को भी एक समिति 
हैं जिसे अनदार सदस्यों को सप्रिति! (20795८४ए२६१४८ फट 9८६5 (:077777:८८) 
भय 2६ २२ नद्िति । ४५०० ५... ,:.-.-, कहते हैं। मजदूर दल की भाँति ही 
अनुदार दल में भो इहुत से विषय-बर्स हैं । 

परन्तु यह सत्र होते हुए भो नोतिविययक निर्यय दल के नेता ही करते हैं। साधा- 

रण सदस्प अयने निर्णय उन पर लाद नहाँ सकने। दल के नेताओं और साधारण 
सदस्यों के संबंध की तुलना गाड़ी के कोचरान और परोढ़ों के तंपव से की जा सकती है। 
गाचबान रहता है घोड़ों के पाछे, परंतु उसकी रास और लगाम उसी के द्वाथ में रहती है । 

३. स्वेतक ( 70८ ऋ0७/०५ )--नेवाओं और दल के साधारण सदस्यों में 
सम्पक बनाये रखने के लिए प्रत्येक दल के कुछु सचेतक (%]॥95) द्वोने हैं । अनदार 
दल के कामन्त सभा में १६४१ ६० से एक मुख्य सचेतक ( 0८ फ्रकाफ 3 दो 
संयुक्त उपलसचेनक (|005 72४7ए7ए७ ८0९६ फऋ 7]95) अर दस सुचेतक दल न्रुश््य 
मजदूर दल के पक दुख्य सचेनक, एक उपसचतक और १० सचेनक होते हैं। 
अनुदार दल में मुख्य सचेतक को दुल का नेता चुनता है शोर फिर सुझय सचेतर्क 
अपने सहयोगियों को । मजदूर दल में मुख्य सचेतक दल के द्वारा चुना जाता हैं ओर 
फिर बह अपने सहयोगियों को दल में से नियुक्त करता है। सभी सचेतक कामन्स 
सभा के सदस्प होते हैं । जब दल पदासीन रहता हैं तो प्रधान सचेतक राजकोप के 
संघदीय सचिव के ( एड्गगब्रधाल्य87ए 5८८९३: ६0 पीट 7:69 5घछ5७ ) और शेष 
सचेतक राजक्रीप के जूनियर लाहों ( ]एणा०ा 76705 6 एाद 7प८४३७:ए ) 
या अन्य पदों पर रहते हैं। स्चेतकों के ये पद एक प्रकार के मनन्‍्द्री पद हो हैं 
झोर इनके लिए उन्हें मन्त्रियों ही के समान वेतन चिलता है । विउद में रहने बाल 
दलों के सचेतक अवैतनिक होते हैं । लाई सभा में प्रत्येक दल के दो सचेत के रहते हैं। 

सचेतकों का कार्य उनके नाम से ही प्रकट है, अर्थात्‌ दल के सदस्यों को 
खबरदार या सचेत रखना। उनका प्रथान कतेब्य मत दि>हन ( ४9509 ) के 
अवसरों पर अयने दल के पर्यात सदस्यों को उपस्थित रखना है बिससे यथासंभव 

१४ 
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उसकी हार न होने पावे । इसके अतिरिक्त वे नेताओं के आदेशों को दल के सदस्यों 
के पास पहुँचाते रहते हैं कि अमुक-असुक बात करनी है और दल के सदस्यों की 
राय को नेताओं को सूचित करते रहते हैं। इस प्रकार वे नेताओं और दल के 
साधारण सदस्यों के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। विभिन्न समितियों के लिए 
दल के सदस्यों को छाँटना, मत विभाजन के समय सदस्यों या मतों की गणना करना, 
असन्तुष्ट या विद्रोही सदस्यों को समक्रा-बुकाकर या दबाव डालकर दल के साथ 
मिलाये रखना, बेपरवाह सदस्यों को डरा-धमका कर सचेष्ठ करना आदि उनके अनेक 
काम हैं । राजनेंतिक दलों पर सुप्रसिद् अन्थ के रचयिता आस्ट्रोगोरस्की की भा में 
सचेतक पार्लमेंट में होने वाले राजनेतिक नांटेक के सूत्रधार ( $६88०-7०४788०:७ ) हैं 
और लावेल (००!) ने उन्हें नेताओं के सहायक और सूचना-विभाग ( शं०5- 
लगण 9 2०१ ७ ॥7 ६2 8००८०० १००४:४7४००६ ). केंहा है| पंदासीन और विपक्च 
दलों के आपस के बहुतेरे समझौते भी उनके प्रधान सचेतकों द्वारा ही आपस में 7 
कर लिये जाते है। 
दलों का पालेमेंट से बाहर का संगठन 
ऊपर दलों के संसदीय भाग के संगठन का वर्णन किया गया है, पर प्रत्येक 
दल का अधिकांश भाग तो पालंमेंट से बाहर, देश में उसके अनुयायियों के समूह २ 
मिलकर बना हुआ, रहता है। अब हमें दलों के पालेमेंट से बाहर के संगठन का 
वर्णन करना है। द 
ये बाहर के संगठन श्८३२ के सुधारों के बाद बनने प्रारम्म हुए ओर 
उनका राष्ट्रीय रूप तो १८६७ में बना | जत्र श्य३२ के सुधार के बाद मतदाताओं 
की संख्या बढ़ने लगी, तो इन संगठनों की आवश्यकता पड़ी | पहले तो चुनाव के 
अम्यर्थी ( ८४००४१५६०७ ) ही अपने मित्रों की सहायता से चुनाव सम्बन्धी अपना 
सभी काम कर लेते थे, क्योंकि मतदाताओं की संख्या बहुत थोड़ी थी। सुधारों के 
परिणाम-स्वरूप जब यह संख्या बढ़ी तो सबसे पहले दलों ने विभिन्न निवर्चित 
क्षेत्रों में पंजीयन-समितियाँ ( एल््टांईप2एछ0०07 50८८६०८५ ) स्थापित की जिनका : 
काम था नये मताधिकार प्राप्त लोगों का मतदाताओं की सूची में नाम लिखाना। 
शीघ्र ही ये समितियाँ चुनाव-प्रचार और चुनाव के दिन मतदाताओं को मतदान के लिये 
चुनाव-स्थल पर “ले जाने का काम भी करने लगीं। क्रमशः इन समितियों ने स्थायी 
स्थानिक संगठनों (9०:०७४7००६ ॥0८७] 0:827४22807) का रूप घारण कर लिया है । 
' उन्ीसवीं शताब्दी के उत्तराध में इन स्थानिक संगठनों का रूप अधिक व्यापक 
एष्ट्रीय संगठनों या संघों में गूँथ देने का कार्य हुआ। इसमें दलों को 
बरमिंघम नगर के उदार दल के संगठन से प्रेस्शा मिली। बरमिधम के उदार 















दलीब नेता बोजेफ चेम्बरलेन ने अमेरिका का अनुकरण करते हुए यह ब्यत्रस्था को 
कि प्रत्येक मुहल्ले में दल के समस्त अडप निपों की एक सभा हो, प्रत्येक मुहल्ने कं! 
दलीय सभा कुछ प्रतिनिधि चुनकर नगर को केन्द्रीय दल्ष-सभा में मेने और केन्द्रीय 
सभा चुनात्र के अभ्यर्थी छाँटे और चुनाव की लड़ाई का संचालन करें | यह संगठन 
नहुत ही सफल चिद्ध हुआ और शोम ही इसका देशब्यारी अनुकरण होने छगा। 
पंनीयक समितियाँ दलों के थोड़े से उत्साही ऋज्ः दरों से ही मिल कर बनी थो, 
पर नई संगदठन-ततचत्पा की यह विशेषता थी कि उतसमें प्रत्येक्ष स्थान--गाँव, मुहल्ले 
या नगर--के दज्ञ के सभी सदत्यों को सम्मिलित करके #न्पँ 7" समुदाय बनाये 
गये और इन स्थानिक समुदायों के ८-० 77 को सम्मिलित करके दल का अखिल 
देशीय या राष्ट्रीय संगठन स्थापित दुआ! । अनुदार दल ने श््६७ ई० में और उदा 
दल ने श्८७७ ई० में अपने राष्ट्रीय संगठन बनाये जिनके नाम क्रमश; नेशनल 
यूनियन झ्राफ़ः कान्सरवेटित ऐंसोसियेशन्स ( स्‍१७0॥97 ६ शांत 0६ (0प्टा- ) 
ए2एट.. ह550८2800005 ) और नेशनल लिबरल फ्ेडरेशन ( १४४४४०७9। 
[फिटाडओं एटतठेटडआाएा । थे | सनक दन ने भी शक्तिशाली होने पर इसी प्रणारी 
का अनुसरण किया | 

प्रत्येक दल के संगठन में दोजिक बइानों में समानता होंते हुए भी विस्तार को 
बातों में थोड़ा-पहुत मेंद है। अतः प्रत्येक के संगठन का उधक दृथकू वर्शन दिया 
जाता है 

अनुदार दल का राष्ट्रीय संगठन--परतुइार दल्ल के राष्ट्रीय संगठन का 
नाम है नैशनल यूनियन आफ़ कान्सरवेटिव ऐसोसियेशन्स ( 7४० ?३४४४०४७४! 
[ए07 ०६ (07३2४४०४ ४४४८ 355002:075 ) | जैसा इनके नाम से ही प्रकट 
है, इनकी सदस्यता केवल दल के स्थानीय या अन्य समुदायों ( 2$४०८४४४००$ ) हो 
को प्राप्त हो सकती है, व्यक्तियों को नहीं | एक गिनी प्रति वर्ष शुरू देकर कोई भी 
अनुदार समुदाय या संगठन इसका सदस्य -बन सकता है। बह राष्ट्रीय संगठन तीन 
संस्थाओं से मिलकर बना है अर्थात्‌ (१) कान्फरेन्स (२) काउन्सिल (३) अध्यक्ष, 
कोपाध्यक्ष और बोड आफ ट्रस्टीज़ 

कान्फरेन्स इस संगठन की प्रतिनिषधि-संस्था है | इसमें प्रत्येक सदस्य समुदाय 
के दो प्रतिनवि और दल के पदाधिकारी लोग सम्मिलित रहते है । इसकी तुलना 
हमारे देश के कांग्रेस दल के वार्षिक अधिवेशन से की जा सकती है | उसी की भाँति 
यह भी प्रति वर्ष देश के विभिन्न नगरों में श्रपनी बैठक किया करती है | इसके अधि- 
वेशन में सामयिक सावजनिक नीति के प्रश्नों पर वाद-विवार होता तथा प्रस्ताव पारित 
किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य दल के संसदीय भाग का उथ-प्रदशन करना 
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होता है, पर वास्तव में संसदीय दल के लोग इनकी चहुत ही कम परवा करते हैं 
और जैसा पहले बताया जा चुका है, स्वतन्त्र-नीति से काम करते हैं । 

काउन्सिल में कान्फरेन्स द्वारा चुने हुए २४ सदस्य पदाधिकारी लोग, २० प्रांतीय 
समुदायों के प्रतिनिधि और कुछ अन्य सम्मानित सदस्य होते हैं| इसकी तुलना हमारे 
यहाँ की आल इंडिया काँग्रेस कमेटी से की जा सकती है। 

कान्फरेन्स और काउन्सिल के अतिरिक्त यूनियन का एक अध्यक्ष, एक कोषा- 
घ्यक्ष और एक ट्रस्टियों की समिति ( 808४0 ०६ ६४ए७:66७ ) होती है। इसे कदा- 
चिंत्‌ हम अपने यहाँ की काँग्रेस कार्यकारिणी समिति ( ह०डंंएड ०००घ०८०६ ) 
के समकक्ष समझ सकते हैं। 

इस द'ध्य संगठन या यूनियन का कार्य क्या है! हम बतला चुके हैं. कि संस- 
दीय दल पर वो इसका कोई नियन्त्रण है नहीं ओर न यह इसके प्रस्तावों या आदेशों 
की परवाह ही करता है। वास्तव में जेंसा लावेल ने कहा है यह केवल चुनाव लड़ने 
वाली एक संस्था ( 85 66६८४००९८४४४४ ४9000 ) है। इसका कार्य जहाँ जरूरत 
हो वहाँ दल के स्थानीय संगठनों की स्थापना करना, उन्हें प्रोत्साहन और आवश्यक सहा- 
यवा देना, दल के साहित्य को तैयार और वितरण करना, सूचना देना इत्यादि है। 
दल के नेता के चुनने में इसका कोई भाग नहीं होता और न दल की नीति ही पर 
इसका प्रभाव होता है। ये सब्र बातें संसदीय दल के क्षेत्रान्तगंत हैं | विशेषतः नीति 
निर्धारण दल के नेता का कार्य है । 

नैशनल लिबरल फेडरेशन--यह उदार दल का एक राष्ट्रीय संगठन है ओर 
इसकी बनावट भी अनुदारों की यूनियन ही के समान है। स्थानीय संगठनों के प्रति 
निधियों को सम्मिलित करके इसकी एक असेम्बली ( 2$४८:००!ए ) बनती है जो 
प्रति वर्ष विभिन्न स्थानों में अपना अधिवेशन करती है, जिसमें कि यह एक अध्यक्ष, 
एक कोपाध्यक्ष और एक सेक्रेटरी को चुनती है। असेम्बली के अतिरिक्त एक दूसरी 
संस्था जनरल कमेटी है | इसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी के अतिरिक्त विभिन्न 
स्थानिक संगठनों के प्रतिनिधि और २४ अन्य सदस्य होते हैं| इन के अतिरि्क्ति एक 
छोटी कार्यकारिशी समिति भी होती है जो संसदीय दल के नेताओं के निकट सम्पर्क 
में रहती है। अनुदार दल के संगठन की भाँति ही नेशनल लिबरल फेडरेशन भी 
संसदीय दल को नीति-विषयक आदेश देने में असफल रहा है और मुख्यतः संगठन 
तथा चुनाव सम्बन्धी कार्य ही करता है | 

दलों के केन्द्रीय का्योॉलय--ऊपर दिए हुये बिवरण से यह ज्ञात होता है 
कि दलों का पालंमेरुट से बाहर का संगठन संसदीय दल पर कोई नियन्त्रण नहीं रख 
पाता, घोल इसका कार्यक्षेत्र अल्लग हो है अर्थात्‌ पालंमेण्ट से शहर देश में दल को 
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पुष्ट रखना, उसमें उत्साह का संचार करना और चुनाव सम्बन्धी कार्य करना। इन 
सब्र कामों के संचालन के लिये अ्येक दल का एक केन्द्रीय कार्याज्ञप ( 0८४८८४! 
०४८८) होता है | 

अनुदार दल के केन्द्रीय कार्यालय का एक श्रध्यक्ष ( 0४७७४६०39 ) होता है 
जिसे दल का नेता संसदीय दल के सदस्यों में से नियुक्त करता है और जो साधारण- 
तया मंत्रिपद की योस्थता रखता है | अध्यक्ष हो संसदोय दल झोर बाच्म दल का जोड़ने 
वाली कड़ी का काम करता है| अ्रध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष | ११८४-८श३वपघावा ) 
संचालक ([2:2८४४४), मूलना संचालक ([0:520१07४ 06६ [ता0273570 70) झोर कई 
झन्य वेतनिक कर्तच'रों होने हैं। दल का प्रधान सचेतकू भी इनसे निकट सम्र्झे बनाये 
रखता है। केद्रीय कार्यालय के ये कर्मचारी ही बाच्य संगठन की समस्त कार्यव्रा्टी का 
संचालन करते हैं | संगठन और प्रचार कार्य के अधिरेकत ये दल के लोगों में से चुनाव 
के उपयुक्त अभ्यथियों की सूची भी तैयार रखते हैँ मिससे यदि किसी निर्वाचन-चेत्र को 
कोई योग्य स्थानीय अन्यर्थीं न मिल सके, तो ये उस्द! सहायता करे । अन्य दलों के 
भी ऐसे ही फेन्द्रीय कार्यालय हैं। 


इस प्रकार ब्रिटिश दल केवल अवैतरनिक कार्यकर्ताओं पर ही नहां निर्भर 
रहते | दल का वास्तविक मेरुदंड फ्ेद्वीय कार्यालय और उसके वतनिक और विशेषज्ञ 
कार्यकर्ताओं से निलकर बना है | प्रयेक दल का एक शुमाश्ता या पार्टों एडेणट 
(03777 ०४८०४) भी होता है जो चुनाव सम्बन्धी समस्यान्नों का अनुभवी विशेषज्ञ 
होता है | 

इस प्रकार ब्रिटिश दलों का संचालन ऊपर से होना है, न कि नीचे से | दलों 
के आन्तरिंक प्रचन्ध व संचालन में प्रज्ञातान्त्रिक पद्धति नहीं चलतो, डिन्‍नु नेताशं 
की ही प्रधानता देखने में आती है | इसका कारण यह है कि दलों का प्रधान ध्येय 
चुनाव-युद्ध में सफलता प्राप्त करना होता है और युद्ध या संघर्ष के लिये सेनिक दह्ल 
का संगठन ही उपयुक्त होता है जिसमें थोड़े से बड़े अरुसर आज्ञा देते हैं और शेष 
लोग बिना मीन-मेष निकाले ही उसका पालन करते हैं । 


मजदूर दल का संगठन--मजदुर दल का संगठन अन्‍्यू दो पुराने दलों की 
भांति ही है, पर उसकी कुछ अपनी विशेषतायें मी हैं । टः 

मजदूर दल का अपना लिखित संजिधान है जो १६१८ में बनाया गया था 
और १६२६ और १६३७ ई० में संशोधित किया गया ! 

मजदूर दल की संगठन संस्थायें निम्नलिखित हैं :--( १) पार्टी कान्फ्रेन्स, 
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( २) नैशनल इक्जीक्यूटिव कमेटी अर्थात्‌ राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (३) केन्रीय 
कार्यालय । 

अन्य दलों की भाँति ही मजदूर दल की पार्टी कान्फरेन्स का अधिवेशन प्रति 
वर्ष मिन्न-मिन्न नगरों में होता है। आवश्यकता पड़ने पर वार्षिक के अतिरिक्त और 
भी अधिवेशन किये जा सकते हैं | इस कान्फरेन्स में मजदूर सभाओं ( '7:80० एम 
०75 ), समाजवादी सभाओं के (5००४॥६६ 5००४०८४७), प्रान्तीय मजदूर दलों और 
अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं । इस कान्फरेन्स के अधिकार 
अन्य दलों की कान्फरेन्सों की अपेक्षा कहीं अधिक है | वास्तव में सिद्धान्त रूप से मज- 
दूर दल की यही सर्वोच्च संस्था है और इसे दल्ल के संविधान में परिवर्तन करने, 
३ बहुमत से दल के कार्यक्रम को निश्चित करने और दल के सभी कार्यों पर नियन्त्रण 
रखने का अधिकार है। यही दल की कार्यक्रारिणी समिति का चुनाव भी करती है। 
इसके इस प्रकार के अधिकार संसदीय दल ओर उसके नेताश्रों के लिए बड़ी कठिनाई 
का कारण होते हैं, पर व्यवहार में कान्फरेन्स अपने अधिकारों का मनमाना प्रयोग 
नहीं करती और संसदीय दल तथा उसके नेताओं को मजदूर दल में भी लगभग वही 
स्वतन्त्रता रहती है जो अन्य दलों में । 

मजदूर दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नियन्त्रण से उसके संसदीय दल व 
नेताओं की स्वतन्त्रता पर सन्‌ १६४३ के लास्‍्की-एटली-चचिल विवाद से महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश पड़ता है। उक्त वर्ष में प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की मजदूर दल की राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे, और श्री एटली संसदीय दल के नेता तथा श्री 
चर्चिल युद्ध कालीन सर्वंदलीय सरकार में मन्त्री। चचिल ने ब्रिटेन, अमेरिका व 
रूस के पाट्सडैम नामक स्थान में आयोजित सम्मेलन में माय लेने के लिये श्री एटली 
को आमंत्रित किया | इस पर ग्रोफेसर लास्की ने एक वक्तव्य निकाल कर यह कहा 
कि श्री एटली उक्त सम्मेलन में केबल पर्यवेक्षक ( ०9$०:४८८ ) के रूप में जा सकते 
हैं, और उस सम्मेलन में स्वीकृत किसी निर्शंय से मजदूर दल तब तक बाध्य नहीं 
होगा जन्न तक कि उसे दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति स्वीकृत न कर ले । लास्की 
के वक्तव्य का अभिप्राय यह था कि मजदूर दल के संसदीय नेता को स्वतन्त्र रूप से 
कोई निर्यय करने का अधिकार नहीं है ओर उसके द्वारा स्वीकृत. नीति या निर्णय को 
दल की राष्ट्रीय कीर्यकारिणी स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखती है। 
जुलाई १६४५ के आम चुनाओं से कुछ पहिले इस प्रश्न को लेकर एक ओर प्रोफेसर 
लास्की और भरी एटली और दूसरी ओर चचिल ये | चर्चिल और एटली में बड़ा वाद- 
विवाद चला | चचिल ने मजदूर दल पर यह लांछुन लगाया कि लास्की के वक्तव्या- 
नुसार मजदूर दलीय सरकार व नेता पालंमेंठ के प्रति उत्तरदायी न होकर अपने दल 


ऋ डह 


है 
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के प्रति उत्तरदायी हैं जो कि ब्रिटिश लोकतंजोय शासन के सिद्धान्त के विरुद्ध है | इस 
से मंजिमएडल की रर्तत्रादी को मोयनीयता में अश्चा पढ़ती है। उन्होंने यह भी कहा 
कि यदि ऐसी बात नहीं है तो भी एटली को ज्ञास्क्री द्वारा मक्राशित मत का साथ जनिक 
रूप से खंडन करना चाहिये | इसके उत्तर में भी एटली ने प्रोफेसर लास्की द्वारा किये 
हुये दात्रे निराघार और आन्त बतलाया और कह्ा कि मबदूर दल के संदिप्रानानुसार 
अधवा उसके वार्षिक सम्मेलन के किसी नरप्रतुतार मकदूर संसदीय दल समिति के 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के नियंत्रश्ाधीन या किसी प्रकार उस के प्रति उत्तरदायी 
नहीं है। इस पर प्रोफेसर लास्की ने कहा कि उन्हें ब्यर्थ ही में इलिंदान का बकरा 
(४८००८-४००४) बनाया गया और उन्होंने श्री एरली द्वारा प्रतिपादित वैधानिक स्थिति 
से अपनी पूर्ण सम्मति प्रकट की । 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिन (2५४०(।०0024 ४८८४७६६४९ (,00379):६९८।--- 
मजदूर दल की राष्ट्रीय का्यकारिणी समिति में दल का नेता, सेक्रेटी और कोग- 
ध्यक्ष पदेन (85-0मिटांट) दंदा २६ पिलप ऋदरप अजित घने है. इऋऋमे से 
१२ मजदूर सभाओं के रयई- दि, 3 नि: चिग चिता के ७7 ]7ा 2 के प्रन्माद ३ 
स्री सदस्य और १ ८माहटवारो आप रू मारो समय का प्रतिनिधि रे है. मज्दर 
सभायें, निदराचन क्लेत के मजदूर दल और समाजत्रादी तथा सहकारी समितियाँ स्वयं 
ही अपने-अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करतो हैं, परन्तु ५ ह्लो सदम्पों को कान्फरेन्स 
चनती है | 

कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमास या मास में दो बार हुआ करती है 
ओर यह अपना काय कई उतर» दियपो द्वारा करती है। इसके काये «८१. - हैं:- 

(१ प्रत्येक निवलिन- क्षेत्र में मजदूर दल की शाखायें स्थापित करना, ' 

(२) कान्फरेन्स के निर्य॑यों को कार्यान्विव करना, ४ 

(३) दल के संटिध'न विपयक विवादों का निर्शय करना, -” 

(४) दलज्ञ के संविधान के विमद्ध काम करने बाले व्यक्तियों या संगठनों के 
विरुद्ध अनुशासन की कार॑वाही करना या उन्हें दल से बद्िष्कृत कर देना, (.. 

(५) केन्द्रीय कार्यालय के विविध कार्यों की देख-रेल रखना | 

मजदूर दलु के संगठन में मजदूर सभा कांग्रेस ([:०७८ (709 0098765%) 
का बड़ा प्रभाव रहता है । कार्यकारिणी के २५ सदस्यों में से १२ मजदूर समाओ के 
प्रतिनिधि होते हैं | दल के लिए आवश्यक द्रव्य भी मजदूर सभायें ही अपने सदस्यों 
पर अनिवार्य चन्दा ( 20७79०१$07ए :०!:::८७' ४9 ) लगा कर एकत्र करती है । 
व्ल के अनुयायियों में सबसे बड़ी संख्या संगठित मजदूरों की है। मजदूर सभा 
कांग्रेस के अतिरिक्त मजदूर दल की अन्य दो सहायक संस्थायें मी हैं अर्थात्‌ मजदूर 
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दल (796 [#467<एवैंद्ां 38 90फ7 ऐ8४ए 0: [, 7., 9.) ओर फेबियन सोसाइटी 
(8०9727 5०० ं०६ए) । ये दोनों दल की बौद्धिक पक्त ( [97:८॥८८८०४! 7:४०7६ ) से 
सहायता करती हैं | 

अन्य दलों की भाँति ही मजदूर दल का मी केन्द्रीय कार्यालय ( (०म:८४। 
०४८० ) है जो दल के कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी के तत्वावधान में कार्य करता है। 
इसका संगठन भी अन्य दलों के केन्द्रीय कार्यालयों के संगठन की भाँति का है। इसमें 
बहुत से विशेषज्ञ और वैतनिक कर्मचारी मिन्न-मिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, 
अनेक विभागों में सद्भठित हैं । 

ब्रिटिश दलों की कार्यप्रणात्री 

अश्यर्थियों का चुनाव-:प्रत्येंक दल को चुनाव के लिये योग्य अम्पर्थी 
छाँटने पड़ते हैं जो उसके नाम पर खड़े किये जा सके | उदार और अनुदार दलों में 
वो दल की स्थानीय शाखाश्रों को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थी छाँट लेने की 
स्व॒तन्त्रता है। इन दलों का केन्द्रीय या राष्ट्रीय संगठन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं 
करता । यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र को उपयुक्त अभ्यर्थी दँढ़ने में कठिनाई हो और 
वह सहायता चाहे, तो केन्द्रीय संगठन या कर्यालय उसे कोई उपयुक्त नाम बतला 
देंगे, अन्यथा वे हस्तक्षेप नहीं करते | 

मजदूर दल की व्यवस्था इससे भिन्न है। इसमें स्थानीय शाखाओं द्वारा छाँटे 
हुए, नामों पर दल के केद्धीय संगठन की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। यह अवश्य 
है कि केन्रीय सड्अठन इस स्वीकृति को देने से साधारणतया इनकार नहीं करता, पर 
उसे इनकार करने का अधिकार है जिसका जब तब अयोग भी होता है। इस कारण 
स्थानी शाखायें अपने अभ्यर्थी अधिकतर केन्द्रीय संगठन द्वारा स्वीकृत एक सूची 
में से ही, जो पहले दी तैयार कर ली जाती है, छाँटती हैं। अभ्यर्थियों को दल की 
नीति व नेताओं का अनुशासन मानने का वचन देना पड़ता है। इस वचन को भ्ध 
करने से अगली बार अभ्यर्थी नहीं बनाये जाते। सदस्यों पर दल का इस प्रकार 
का अनुशासन केवल मजदूर दल दी में नहीं, किन्तु अन्य दलों में भी पाया 
जाता है | 

दलों की प्रद्मार-रीतियाँ--चुनाव जीतने के लिए उसी सर्मय का किया हुआ 
प्रचार पर्याप्त नहीं होता | दलों को निरन्तर ही प्रचार कार्य में लगा रहना पड़ता है 
जिससे उनके अनुयायियों का उत्हाह बढ़ता रहे और मतदाताओं की राजनेतिक 
शिक्षा होती रहे । इसके लिए राबनेतिक दल अनेक प्रकार के उपायों का सहारा लेते 
हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं । 
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(१) विभिन्न दल अपने नवयुबक संगठन (४०णा४ 0:ू20ं2425:075: 
बनाते हैं जिनके द्वारा वे नवसुवकों पर प्रभाव डाल सके और उर्कें अपना समर्थक 
बना लें | झनुदार दल का “यंग झान्तरवे टिंब आरगनाइजेशनों (४०छगाहु 0०४5८४- 
4 ए८ 0:2२0४2०807), उदार दल की नेशनल लीग आफ यंग शिबरल्स! 
( पीए >डडधि0ठपघ 7,८389९८ ० ४0एएट्ट 9८:०5 ) ओर मबदूर दल की 
नेत्र लीग आफ युथ ( .2900४ [८४४०८ ० ए०णा। ) इस प्रकार के संग्रटनों 
के उदाहरण हैं। स्कूलों, कालिबों और दिर7 दि: 5८ में भी विभिन्न दलों का प्रमातर 
देखा जाता है, अर्थात्‌ उनमें से कुछु में एक दल की विचार-घारा से सहानुभूति देस्वी 
जाती है, तो अ्रन्यों में अन्य दलों की | पाद रियों और गिर्जापर्गों का भी यही हाल है | 


उनके उपदेशों में यदा-कदा राजनेतिक पुट भी रहना है 

(२) विभिन्न दल अपने-अपने मतों की पुष्टि के लिए ग्रन्वेप्गा तथा प्रकाशन 
(हट5टब7०ए श्ते 5८ सटथ0०) का भी गआश्रय लेते हैं । ये छुट-5न टी पुर्तिका, 
विद्वतापूर्ण प्न्‍्थ, पत्रिका, “माचार<त्र आदि प्रशाशित करते हैं । प्रस्येक दल के 
अपने-अपने अलग रूमाचार-प5 हैं; जैसे अनुदार दल का देली टलीप्रार, उदार दे 
का न्यूज़ क्रानिकल, मजदूर दल का डेली देरालद, न ल्‍ हा ड्ेशी अहुट + 
ये पतन्न तो खुले रूप से विभिन्न दलों का पक्च लेते हैं, पर गष्ट्रीय महत्व के पत्रों का भी 
इस या उस दल की ओर मुक्ताव देखा बाता है जैसे 'टाइम्स' अनुदार दल से और 
मैनचेस्टर गाजियन उदार दल से सहानुभूति रखता है । 

(३, कार्यकर्ताओं के शिक्षण और दलचचदत के लिए विभिन्न इल प्रीष्म- 
शालाओं ( $पएण्शा6ः 5८४०05 ) और कालिजों का आ्ावोजन करने हैं।दल के 
लोगों को मिलने-जुलने श्रौर राजनेतिक चर्चा का अवसर देने के लिए प्रत्येक दल के 
अपने अलग-आर्ा क्रत्र हैं जेसे अनुदारों का कालंटन क्लरप, उदार दल का नेशनल 
लिबरल क्त्र इत्यादि | 


(४) प्रत्येक दल के कई-कई सहायक संगठन । 27८0087ए 0:89 9823- 
६४०9५ ) भी हैं जो उनके दृष्टिकोश का समर्थन व प्रचार करते हैं जैसे अनुदार दल 
की प्रिम रोड लीग (६४० शिरंण है०४० 7,८2४०८), वे मजदूर दल का फैतजियन 
सोसायटी (8&29॥87 $०८ा८:ए), उदार दल की नेशनल रिफ्रमु यूनियन ५ ६४६ 
४007०  शि्०टए एजां०ए ), सोशलिस्ट मेडिकल ऐसोसियेशन आदि | 
विभिन्न दलों के नवयुवक संगठनों की चर्चा पहले की जा चुकी है| 

(४) दलीय प्रचार के लिए व्याख्यानों, सउ्माओ्नों, जलूसों, सिनेमा, रेडियो, 
वार्ताओं का भी आश्रय लिया जाता है--विशेषतः चुनाव के दिनों में | 
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दलों के द्रव्य-कोष ( ?४:८ए7 ४००१७ )--दलों को प्रचार कार्य करने तथा 
चुनाव लड़ने में बहुत-सा घन खर्च करना पड़ता है। यह सब कहाँ से और कैसे 
इकट्ठा किया जाता है ! दलों द्वारा अपनी घन-संग्रह की प्रणाली को साधारशतया गुप्त 
रक्‍्खा जाता है। और विभिन्न दलों में इस विषय में एक दूसरे का छिद्धान्वेषण न करने 
का समभौता-सा दिखलाई पड़ता है | तो भी प्रत्येक दल की घन-संग्रह की प्रणाली 
के विषय में कुछ बातें शञात हैं और वे निम्नलिखित हैं :--- 

अनुदार और उदार दलों के कोष की पूर्ति सदस्यों द्वारा दिये हुये चन्दों से 
होती है| कहने को तो ये चन्दे हैं, पर इनके पीछे देने वालों का स्वार्थ भी छिपा 
रहता है | अनुदार दल को अपने बड़े-बड़े अनुयायियों से बड़ी-बड़ी रक्में मिलती 
हैं--विशेषतः बड़े-बड़े जमींदारों, साहूकारों, मद्य उद्योगपतियों और प्‌ंजीपतियों से। 
उदार दल को भी अपने समर्थकों से चन्दे के रूप में ही घन मिलता था । प्रथम 
महायुद्ध के बाद लायड जाज ने उप्राधियों की बिक्री की प्रथा निकाली अर्थात्‌ अपने 
दल को बढ़े-बढ़े चन्दे देने वालों को उपाधियाँ देना प्रारम्भ किया और इस प्रकार 
उदार दलके लिए एक बड़ी निधि एकत्र की | परन्तु उदार दल कभी अनुदार दल 
की भाँति समृद्ध न था ओर आजकल अपने हास के दिनों में उसे आर्थिक कठिनाई में 
रहना स्वाभाविक ही है | 

मजदूर दल की आमदनी का अधिकांश सदस्थता-शुल्क से पग्रात्त होता है। 
मजदूर सभाओ्रों, समाजवादी समितियों और अन्य सदस्य संस्थाओं को दल के केन्द्रीय 
कोष में ६ पेंस प्रति सदस्य वार्षिक के हिसाब से देना पड़ता है, अर्थात्‌ यदि किसी 
मजदूर-सभा के १००० सदस्य हों तो उसे ६००० पेंस वाषिक देना पड़ेगा, पर सदस्यों 
की संख्या चाहे जितनी कम हो, ६ पौणड वार्षिक निम्नतम शुल्क है, अर्थात्‌ इससे 
कम किसी सदस्य संख्या से नहीं लिया जाता | मजदूर दल को अनुदार दल की भाँति 
धनी अनुयायियों से बढ़ी-बड़ी रकमें प्राप्त होने की सुविधा नहीं है । 


अभ्यास 


.. १. राजनेतिक दल का क्या अर्थ है! प्रजातन्त्रीय शासने से उनका क्या 
महत्व है ! 
जतड8 00 एकए पशवेटाआबइतते 9ए 8 एणीप८४ एछडाए ? ७४६ 9४४7: 00 ८ 
ए9ए म॥ पिढ ण0रंत्रहु छत तेटएजटाबघं८ 90ए९ए776०६ ? 
२. “ब्रिटेन के उदार और अनुदार दल वास्त्रव में एक ही दल के दो पक्त थे', 
लास्की के इस मत की आलोचनात्मक व्याख्या करो । 
“ए'हह €0052ए4ए६४ 380 (6 ॥9७८2:०)४ ८६८ पट ए पी ए० ज985 0 
६06 इपाट एक्ाए,' (शतंत्भोए त5८०४5 घं5 संल्य ० ५०. ]280. 
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३. द्विदलीय पद्धति की प्रधानता से ब्रिटेन को क्या लाम हुए हैं ! ब्रिटेन में 
इस पद्धति के स्थायित्व के कया कार हैं 
७७३४ बे १४77389१९5 325 पद ईछ० एडआआएए 502: ह४९८४ ६? छेाओत। २ 
एु90 2/2८ 6 प्ट्यइता5$ 0 78 काशत 6 7 
४. विभिन्न ब्रिटिश दलों के सिद्धांतों और प्रभाव ज्षेत्रों का संक्षिस विवरण दो 
छत्लीर तटइटाफिट शाह ए7ग्रटाफोटड बाते धार स्वशालप 0 गरिष्ाए८ रण 
776 5८४८४ ठन्‍050 90703] ७थ725 
ब्रिटिश दलों का संसदीय संगठन जिस प्रकार का है? बाध्य संपादन 
से उसका केसा सम्बन्ध है ! 
[0७८रफिद ।॥6 एड/॥ 7689 ता शा स्‍िएट «व धर ठि858॥ 
30368, 0॥5६६ $8 धाद 72409770 फैटाक्रए टा ।7 छा 6 [377 छोा&ु१0:5387 07 
जताफतेह एड 3:7०: 2 
६. मजदूर दल के संगठन पर संद्तिस निज्नन्ध लिग्यो 
५ ॥76 8 ४00 65४3७ ७॥ ८.5. ४ ८ ८ ४ फिशा।ी कआ2एद एफ 
७, ब्रिटेन के राजनेतिक दल अपना प्रचार किन-किन रीतियों से करते हैं ! 
७४ फ्रल्या005 छी फाए्डबहुमरापेड बाएं एप धाबएअ:णा 02 टि6 
7८०जेंल वै० पद फिचंपंड फणीधंदा: एय्१८० बज 7०* ? 
८. ब्रिटिश दलों की आय के हौन-कोन साइन हैं ? 
[0 छोड ७॥३5 दाए व एृचावए विगत ८जोटएर क ठिद्यार्थप र 
६, निम्नलिखित पर सं क्षम टिपणियाँ लिखों ;--- 
छाया :२. «7८०, सचेतक, नैशनल यूनियन आफ +नाग्जेडिद ऐसोविये- 
शन्स, नैशनल लिप्रस्ल फेडरेशन, दलों के केद्धीय कार्यालय । 
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ब्रिटिश कानून ओर न्याय व्यवस्था 


तीन प्रकार के त्रिटिश कानून--कामन ला--इकिटी-पालेमेंट द्वारा 
निर्मित कानन--तब्रिटिश न्यायालयों का संगठन--नीचे का दीवानी न्यायालय -- 
नीचे की फौजदारी अदालतें--जूरीप्रथा--न्यायाधीशों द्वारा कानूनों की व्याख्या 
तथा निरीक्षण -प्रशासनीय न्याय व्यवस्था--त्रिटिश न्‍्याय-पद्धति की उत्कू- 
प्टता--त्रिटिश न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धान्त- न्याय-पद्धति की सरलता 
ओर शीघ्रगामिता--्यायाधीशों की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता--बत्रिटिश वकील 
लाडे चान्सलर और उसके कार्य--जुदीशल कमिटी आफ प्रिवी का उन्सिल । 

अर--ब्रिटिश कानून 


तीन प्रकार के त्रिटिश कानून--कानून की परिभाया के विषय में विधान 
शाह्नियों ( ]प्४5६६५ ) में बहुत कुछ मतमेद है। कोई उन्हें शाश्वत नेंईगिक नियम 
कहते हैँ तो कोई केवल राजाज्ञा | ब्रिटेन में कानून की एक व्यावहारिक परिभाषा स्व- 
सम्मत है और वह यह कि जिन किन्हीं नियमों को न्यायालय मानें और व्यवहार में 
लावें वे कानून हैं। वे कहाँ से आये अथवा कैसे बने--ये सब गौण बातें हैं | कानून 
की पहिंचान यही है कि न्यायालय उनका पालन करें और करायें | 


अपने उद्गम-स्थान और निर्माण-रीति के मेद के अनुसार ब्रिटेन में तीन 
प्रकार के कानून प्रचलित है अर्थात्‌--( १) कामन ला अथवा देश का सामान्य 
कानून, ( २) इक्विटी ( 8वृण्मं८7 ) या नेसर्गिक न्याय रक्तार्थ बना हुआ कादून और 
(३ ) स्टैल्बूट ला ( 5:8८०६८ ।#फ ) अर्थात्‌ पालमेंट द्वारा निर्मित कानुन .। इनकी 
अधिकार मात्रा उत्तरोत्तरोत्कपक्रम ( 79 ४5००००९ ४४४ 0:7८: ) से है अर्थात्‌ इक्विटी 
कामन ला का उल्लंघन ( ०7०:८०१० ) कर सकती है और स्टैस्यूटला, कालन ला और 


इक्बिटी दोनों का | 


कामन का ([ 76 (०णाप्रा00 9फ्न ) या लोकविधि--कऊऋामन ला 
प्राचीन समय से चले आये हुए देश के रीति-रिवाजों से मिलकर बना है। 
इसका इतिहास सैक्सनकाल से प्रारम्भ होता है। उन दिनों देश कई टुकड़ों में बँटा 
था और समी स्थानों के रीति-रिवाज भी एक से न थे, पर कालान्तर में इनमें के 
कुछ रीति-रिवाज अपनी उत्तमता या उपादेयता के कारण सभी या अधिकांश स्थानों 
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में मान्य हो गये और उन्हीं के समृह का 'कामन ला! नाम पड़ा। नामंन-विज्रय के 
बाद जन्न ब्रिटेन में केल्तीेय सत्ता के प्रभाव की वृद्धि होने लगी, तो स्थानीय न्‍्यायालवों 
के स्थान में सम्राट द्वारा नियुक्ति न्यायाधीश *न+दान का दौसा करके न्याय करने 
। इन्होंने कामन ला की एकसूत्रता के विकास में बड़ी सहायता की | यह 

स्वामाविक ही या, क्योंकि ये सब्र न्यायाधीश केन्द्रीय रुत्ता के कर्मचारी थे ओर मिलते- 
जुलते रहकर उन सामान्य निमयों की आपस में चर्चा करते रहते थे जिनके अनुसार 
न्याय होना चाहिये | फल यह हुआ कि इस काल में, विशेषतः हेनरी द्वितीय 
( ११४४-८६ ) के शासन समय में, न्यायाधीशों ने स्थान-स्थान हे त्रिभिन्न रीति- 
रिवाजों का मन्‍्थन करके उनके आधारभूत सामान्य तत्वों को प्रथक्‌ करके उन्हें हो 
देशव्यापी मान्यता दिया और इस प्रकार एक अखिल-देशीय कामन ला की सृष्टि की 

इस विरास-इ दाम से कामन ला के प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश पढ़ता हैं। 
कामन ला न्यप'धोशों इ निर्मित ( [००४०-४०व०८ ) कानून है और उन्हीं द्वारा 
दिये हुये निर्यों ( ३८८ं४४०४५ ) में निहित है । इन निर्शयरों में आधारभूत नियमों 
या सिद्धान्तों का यत्र-तत्र स्पष्टाकरणु पाया जाता है | एक मामले में सिद्धान्त निर्धारित 
हुआ, वह भविष्य के लिये नजीर ( ?:;८८८प८्ग: ) बन गया। अ्र्थात्‌ भविष्य में 
उठने वाले उठी प्रकार के मामलों का उसी नियम या दिद्धान्त के अनुसार निर्णय 
होने लगा | इन नियमों या सिद्ध न्टों झे समूह का ही नाम कामन ला है। 

इसका यह अर्थ न समभना चाहिये कि कामन ला न्यायालयों के निशयों में 
ही ज्रिखरा पड़ा है और एकत्र कहां पाया ही नहीं जाता | यह अवश्य है कि अधिकृत 
रूप से सरकार द्वारा यह कभी उस रूय में एकत्रित वे प्रकाशित नहीं किया गया 
जैसे कि पालमेट द्वार निर्मित कानून होने हैं। पर समय-समय पर विद्वान विध्यन- 
शाह्नियों (]०:7505 ) ने कामन-ला को एकत्र कर टीका-टिपणी समेत पुल्काआर 
प्रकाशित फिया है जेसे रेसल्क सनविल ने गागइबी और ब्लैकस्टन ने अठारहवीं 
' शताब्दी में । इनकी ढंराओ द्वारा आमन- ऋण केवल एकंत्रेत हुआ है 
उत्तरोत्तर विकसित भी हुआ है | 

पन्द्रहवी शताब्दी में जब त्रिटिश जाति ने अन्य द्वीपों में अपने उपनिवेश बनाने 
प्रासम्म किये, तो वे अपने साथ कामन ला को भी ले गये । फलस्वरूप कामन ला 
गाज न केवल ब्रिटेन में किन्तु सागर पार अँग्रेज जाति द्वारा बसाप अन्य देशों में भी 
पाया जाता है--जैसे संयुक्त राज्य अमरीका में । 

पालमेंट का उत्कर्ष होने के बाद कानून निर्माण का कार्य उसके द्वारा होने 
लगा और आजकल तो प्रति वर्ष पार्लभेंट लगभग सौ नये कानून बनाती है। कामन 
ला की इस प्रकार की अब वृद्धि नहीं होती | पर ब्रिटिश कानून व्यवस्था का आधार 
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आज भी कामन ला ही है। पालंमेरट द्वारा बनाये कानून उसके पूरक हैं न कि प्रति- 
इन्द्री । यदि कामन ला को अलग कर दिया जाय, वो केवल पारलमेश्ट द्वारा निर्भित 
कानून कानूनी व्यवस्था के छिन्न-मिन्न पैवंदों की भाँति दिखेंगे जिनका मूलाघार-वस्त्र 
उड़ गया है| पर पार्लमेंट द्वारा निर्मित कानून कामन ला का किसी भी व्यवस्था में 
परिवर्तन कर सकता है और दोनों में किसी भी बात पर विरोध होने पर पार्लमेरट का 
निर्मित कानून ही मान्य समक्का जायगा। 

इकिटी ( ४१पषपंफ ) या नैसगिक न्‍्याय--इक्विटी का श्रर्थ है समान या 
ने सर्गिक न्याय, पर ब्रिटेन में यह शब्द एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है अर्थात्‌ 
कानून की वह शाखा जिसका विकास, कामन ला की नुटियों को दूर करने के प्रयत्न 
में हुआ । इक्विटी का इतिहास भी बहुत पुराना है और एज्लिवेन या कदाचित नार्म॑न 
काल हीं से प्रारम्भ होता है। इसकी उत्पति इस सिद्धान्त से हुई कि सम्राट समी 
कानूनों के ऊपर है ओर आवश्यक हो तो सच्चे न्याय के हिंत में कानून की धाराश्रों 
का उल्लंघन करके भी निर्णय दे सकता है। अतएव, जो लोग यह समझते थे कि 
उनके मामलों में कामन ला का अनुसरण करने से यथार्थ न्याय नहीं हो सक्ना है, 
उन्होंने सम्राट से आवेदन-प्रत्र द्वारा प्रार्थना करना प्रारम्भ किया है कि वे अपने न्याय- 
विवेक के अनुसार उनके मामलों का पुनर्निर्शय करें| इस प्रकार रुम्नाट के विवेक 
( ८०४५८४८०८८ ) के अनुसार निर्यय की प्रथा चली | कालान्तर में इस प्रकार के 
आवेदन-पत्रों की संख्या इतनी बढ़ गई कि स्वयं सम्राट को उसका निर्णय करने को 
पर्यात समय न मिल सकता था। अतः उन्होंने यह कार्य अपने कार्यालय के अध्यक्ष 
“चान्तलर! ( ८४४०८००५ ) के सिपुद॑ कर दिया। चान्सलर इस काम के लिये 
उपयुक्त मी था, क्योंकि उन दिनों वह ग्रधान पादरियों में से नियुक्त होता था और 
न्याय, नैतिकता, विवेक आदि के प्रश्नों के निर्यय के लिये उससे अच्छा अधिकारी 
आर कौन होता ! अतः सम्राट्‌ के बदले चान्सलर ही ऐसे मामलों का नियंय करने 
लगा और उसे सम्राट के विवेक का उच् के विवेक का रक्तुक! ( फट ६०टतुटटए ०६ ६6 ांग्र8!$ * 
८ ००४८१९४०८८ ) कहा जाने लगा ओर आगे. चलकर यह काम चान्सलर के लिये 
भी बहुत अधिक हो गया और तब उसके सहायक नियुक्त किये गये जिन्हें मास्ट्स 
इन चान्धरी, ( 9/8४६८८८५ 47 ८09 ०८०:9 ) कहते थे | अन्त में इन्हें एक प्रथक 
न्यायालय के ही रप में सज्ञठित कर दिया गया जिनका नाम कोर्ट आफ चान्सरी 
( ०65: ७६ ८५3८८ ) पहा:; -इंस स्यावालय्‌ के निर्ण॑यों के आधार-भूत... नियमों 
या सिद्धान्तों को मिला कर ही कानून की “इक्विटी! शाला की सृष्टि हुई । दा 
..._ कामन ला की भाँति ही इक्विये! भी न्यायाधीशों द्वारा हो निर्मित कानूक 
है। इसे कामन ला का एक प्रकार का संशोधन कहा जा सकता है, पर इसे उससे 
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प्रथक और कानून की एक स्वतंत्र शाला मानने की परिषाटी चल पड़ी है। कार्य- 
सिद्धान्त पक्ष में यह रोमन ला से विशेष प्रभावित हुआ है और इसकी अपनी अलग 
पद्धति (?:०८८००४८) भी है। पहले इसके न्यायालय भी प्रथक थे, पर अब्र ऐसा 
नहीं है | 

इक्विटी का ज्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा ही है । उसमें केवल दीवानी मामले आते 
| फोजदारी कानून या मामलों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं | फिर, दीवानी मामलों 
के भी कुछ ही प्रकार इक्बिटी के छेत्र में ऋते हैं जैसे ( ६०४६८८३ ) द्वारा सम्पत्ति- 
प्रबन्ध के मामले । अन्य प्रभार के मामले साधारण न्यायालयों में ही जाते हैं 
ऐसे भी मामले होते हैं जिन्हें वैकल्पिक रीति से चाहे “इक्वियी! के अनुसार निर्णय 
कराया जा सकता है चाहे साधारण कानून के अनुसार । 

पालेमेंट द्वारा निर्मित कानून--हामन ला और इक्विर्ट--ये ब्रिटिश 

कानून की प्राचीन शाखाएँ हैं और यद्यपि इनका उपयोग आज भी पहले ही की भाँति 
हो रहा है, पर अब इनका विकास इन्द्र है अभ्र/त इनके ज्ञेत्र का नई दिशाओं में 
विस्तार नहीं होता । अब नये नियमन की जो कुछ आवश्यकता पड़ती है बह पालंमेंट 
द्वारा निर्मित कानून या स्टैटयूट ( $:४६४६८ ) से पूर्ण होती है | स्टैट्यूट की सर्वोपरि 
मान्यता भी हैं। उठ्के द्वारा पालेमेंट कामन ला या इक्विटी के किसी भी नियम को 
संशोधित या रद कर सकती है । 


ब्रिटिश यउद्ध नि दान 

ब्रिटिश न्यायालयों का संगठन--झ्ा- से ७०-८० वर्ष पहले ब्रिटिश 
न्यायालयों का सुन्यत् स्वत संगठन न था| अनेक प्रकार के न्यायालय देश भर में 
छिखरे पड़े थे जैसे दीवानी न्यायालय, फ्रोजदारी न्यात्रालय, इक्विटी न्यायालय, उत्तरा- 
घिक्रार तथा तलाक सम्बन्धी न्‍्यायालय, घामिक ( ८८८।८४।४५६६८८७। ) न्यायालय 
इत्यादि | इनके पास्त्यरिक सम्बन्धों और अधिकार क्षेत्रों को समकना केत्रल विशेषज्ञों 
के लिए ही संभव था और बहुघा विशेषज्ञों में भी इस बात पर मतभेद हो जाता था 
कि कौन मामला किस न्यायालय में जाना चाहिये | इस गड़बड़ी का अन्त और स्पष्ट 
तथा सुबोध व्यवस्था करने के लिए. १८७३-७६ में महत्वपूर्ण सुधार हुए जिनके परि 
णाम-स्वरूप सभी न्यायालय एक ही यूत्र म॑ बाँध दिये गये और, उनके पाग्स्परिक 
सम्बन्ध निश्चित हो गये । जितने भी न्यायालय थे उन सब्र को एक ही सर्वोच्च 
न्यायालय (5०ए:४८००८ (०८:०८ ०६ ]००४८४८०८८) की शाखाओं का रूप दे दिया 
गया | लाड सभा का न्याय-कार्य समुचित रूप से करने के लिए उसके सदस्यों में 
कानूनी लाडों की नियुक्ति करने की व्यवस्था हुई । 





२२४ ब्रिटिश संविधान 


ब्रिटिश न्यायाज्ग्रों के वतमान संगठन के शिखर पर लाड सभा और लाई- 
चान्तलर हैं | इनके नीचे सर्वोच्च न्यायालय है जिसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोट आफ 
जुडी केचर ( $597606 (०पफ 0 ]एत!८६३६ए:४ ) कहते हैं | इस सर्वोच्च न्यायालय 
के दो विभाग हैं--(१) कोर्ट आफ अपील और (२) हाईकोर्ट आफ जस्टिस या उच्च 
न्यायालय | उच्च न्यायालय की पुनः तीन शाखाएँ हैं जिनके नाम हैं. (अर) किंग्स 
( अथवा क्ीन्‍्स ) बेश, ( 7०875 ०४ (९०८८०१७ 8०7८७ ) (ब) चान्सरी और (स) 
प्रोबेट, डाइवोसे ऐशड ऐडमिरल्टी ( ?:0920०, 07ए05९९ #एते 2ै0777%7ए )। 
इन शाखाओं में से चान्सरी ( ८७००८०८:ए ) के पास इक्विटी ( छत॒प्पं:ए ) सम्बन्धी 
मामले जाते हैं और ग्रोबेट, डाइवोर्स, ऐडमिरल्टी शाखा के पास उत्तराधिकार-पत्र 
सम्बन्धी ( वसीयतनामा 97००»:6 ) तलाक सम्बन्धी ( 4ए०:८४ ) या समुद्र-यात्रा 
करते हुये जहाजों पर हुये अपराधों सम्बन्धी ( 3077०॥79 ) मामले जाते हैं । अन्य 
सभी प्रकार के मामले, चाहे वे दीवानी हों या फोजदारी, किंग्स बेश, शाखा के पास 
जाते हैं | कोट थ्राफ़ अगोल उच्च न्यायालय की इन शाखाओं के फैसलों की अपील 
सुनवी है और उसके मी ऊरर लाड सभा में अपील होती है । 

यह तो हुआ चोटी के न्यायालयों का वर्णुन। उच्च न्यायालय ( झट 
(००:४६ ०६ ]०५४८८ ) के नीचे छोटो दीवानी और फ़ौजदारी न्यायालयों की दो 
अलग-अलग 2ड्ड वाएँ हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रथक्‌ वर्णन आवश्यक है | 

नीचे के दीवानी न्‍्यायालय--हाईकोट के मीचे के दीवानी न्यायालयों को 
काउं टी कोर्ट (0०००ए ८०४४४७) कहते हैं | काउसिटियाँ ब्रिटेन्न के उपविभाग है 
जैसे हमारे भारत के जिले, ओर इनकी संख्ता ६२ है, पर न्याय प्रतन्ध के लिए ये 
लगभग ५०० चेत्रों (४६६४८६७) में बंटी हैं और हर क्षेत्र में एक न्यावाजय-नवन 
( (00७४ 50956 ) है। इन ४०० क्षेत्रों को ६० हल्कों ( (7८ए०३६५ ) में जोड़ 
दिया गया है और प्रत्येक हल्के के लिए एक न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति 
लाई चान्सलर करता है। हल्के का न्यायाधीश अपने अधीन प्रत्येक क्षेत्र के न्यायालय- 
भवन में बारी-बारी से महीने में कम से कम एक बार दौरा करने जाता है और वहाँ 
के मुकदमों को सुनता और निर्णंय करता है। इन्हीं क्षेत्रीय न्यायालयों का नाम 
'काउंटी' न्यायालय है, यद्ययि इनका अधिकार-न्षेत्र काउण्ठी की अपेक्षा कहीं छोटा 
होता है। इन न्यश््यालयों में २०० पौंड से कम मूल्य के ही मुकदमे दायर होते हैं 
और उनमें अधिकांश तो १० या ५ पाउणड मूल्य के ही होते हैं। ५ पौंड से 
अधिक मूल्य होने पर जूरी (]०:९) द्वारा विचार की प्रार्थना की जा सकती है। 

काउण्टी कोर्ट के फैसलों की अपील उच्च न्यायालय में होती है | यदि मुकदमे 
का मूल्य काउण्टी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के बाहर हुआ तो वह सीधे हाईकोट 
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ही के 'किस्स बेश डिबीजन! में दायर होता है। बिना हाईकोर्ट या कोट आफ अपील 
की अनुमति के हाईकोट से आगे कोई मामला नहीं बढ़ाया जा सझता । यदि मामला 
इफ्विटी या तलाक आदि का हुआ, ते! भी सीधे हाईकोर्ट की उपयुक्त शाखा में 
दायर होता है| इस प्रकार हाईकोर्ट आफ़ जस्टिस के अधिकार ( ]घ्यांडवाप्यंत्म ) 
कुछ मामलों में प्रारंभिक “०: “«' और अन्‍्यों में अपील सुनने के (399८। 5६) 
हैं। बढ़े मूल्य या महत्त के मामले कोट आफ अपील और उतसे भी आगे लाइं-सभा 
के समक्ष अपील द्वारा ले जाये जा सकते हैं । 

नीचे की फ्रोजदारी अदालतें - फै हदरी मपमने सर्वप्रथम एक या अधिक 
जन्टितेस आफ पीस ([9७5६४0८६ ०६ ९८०८८) ने लाये बाते हैं। इन बस्टियों 
की तुलना अपने वहाँ के आनरेरी मजिस्ट्रेट से जा २ 8म+-" हू. उन्हीं को भाँति ये 
अदेदनिक होते और सरकार द्वारा नियह्न किये बाते हैं। इन जग्टिसों का अधिकार- 
नेत्र काउएटी (८०००४४) होता है था बरो, पर इनमें से कई-इई जल्टिल आफ प्रीस 
होते हैं । डिदा-किसो काउण्टी में तो उनकी सख्या ३०० या और अधिक होता हैं । 
सम्पूर्ण देश में २०,००० फे लगमग जस्टिस आफ प्रीढ हैं। इनकी नियुक्षित लाई 
चान्वलर स्थानीय समितियों के परामश से करता है | भहुतर बच्टिस अपने पद को न वो 
शपथ ही लेने हैं और न काम ही करते हैं। प्रत्येक लेत्र में साव जनिक प्रदृत्तिबाले 
कुछ ही ऐसे जबस्टित आफ पीस होते हैं +; +>'्यशीन रहते हैं | 

अरउने सामने मना आने पर यदि वह छोटा छोटा द॒प्रा दो! जस्टिस आफ 
पीस उसका स्वयं ही निर्णय कर देता है पर बडे २० शितिंग से अधिक जुर्माना या १४ 
दिन से आदिर ेेद फी सका नहीं दे शकता यदि जस्टिस देखता है. कि मामला 
उसके अधिकारक्षेत्र से बाहर है और प्रारम्मिक सबूत के आधार पर रुच्चा मालूम होता 
है, तो वह अपराधी को विचार-सुए॒र ( ((.03790:5 0०8 7:9] ) कर देता है, अन्यथा 
उम्रे छोड़ देता है| दिचार सुपर -अजियुक्त को जमानत पर छोड़ने या न छोड़ने का 
भी उसे अधिकार होता है | 

विचार सुपुद अभियुक्त का मामला पिटी सेशन्स! ( ९८६८७ $८५४४०४४ ) या 
(क्वार्टर सेशन्स! ( (९०४८८: &८६६४००8 ) नामक न्यायालयों में जाता है। वे दोनों 
न्यायालय भी बल्टिस आफ पीस लोगों से ही मिलकर बने होते हैं, पर अन्तर यह है 
कि पेटी सेशन्स में पांस-पड़ोस के ही कम से कम दो चत्टिस होने से काम चल जाता 
है, लेकिन क्वार्टर सेशन में पूरी काउए्टी के जस्टिस सम्मिलित हो सकते हैं. यद्यपि 
वास्तत् में भाग लेने वालों को संड्या १० १२ से अबिक नहीं होती। पेटी सेशन्स 
न्यायालय ४० पौणइ तक जुर्माना और ६ मास तक की सजा दे सकता है। इसके 
निर्खयों के विरुद्ध 'स्वा्टर-सेशन्तः में अपील होती है | 

१५, 
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अधिक गंभीर मामलों में जिनमें अमियुक्त पर लिखित और निश्चित आरोप 
लगाये गये हों, 'क्वाटर सेशन्स न्यायालय” या “असाइजेन न्यायालय! ( 8.$8[225 
८००:४७) में जाते हैं । असाइजेज न्यायालय अपने यहाँ के सेशन जज की अदालत 
का समकक्ष है। उसमें उच्च न्यायालय के डिग्त बेच्च विभाग ( हफाह'ड फल्मला 
छिशांझ्ठए) के २ न्दयार्ीश होते हैं, जो दौरा करते हुये बारी-बारी से काउरिटयों के 
मुख्य नगरों में जाते ओर वहाँ के मामलों को सुनते हैं | इस न्यायालय में अभियुक्त 
नागरिंकों में से चुने हुये १३ व्यक्तियों की जूरी की सहायता से विचार करने की प्रार्थना 
कर सकता है और यह इनमें से किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति भी कर सक्तता है 
अर्थात्‌ यह भी कह सकता है कि असुक ज्यक्ति जूरी में न रक्खा ज/य | 

जूरी-प्रथा--जूरी द्वारा विचार (7५४७ 97 ]०८०) अँग्रेजी न्याय-पद्धति की एक 
प्रमुख विशेषता है | इतका उपयोग दोवानी ओर फौजदारी दोनों प्रकार के भामज्ञों 
म होता है, पर विशेषतः फ्ीजदारी में | इसका अभिप्राय यह है कि किसी नागरिक दो 
अपराधी ठहराने में दस भले-मानस नागरिकों की राय लेकर काम हो | इसके अन्दर 
'पंच-उच्मेश्वरः की भावना का आभास मिलता है, और केवल कानूस-पिशेषज्ञों ढ) 
तथ्य तक पहुँचने का क्षमता के अति किचित्‌ अविश्वास | छोटों अद्याज्तों में जूरी-प्रथा 
नहीं है ओर न पेटी सेशन्स में, क्योंकि यहाँ विचारक लोग नागरिकों में से ही चुने 
जस्टिस होते हैं, कानून-परिडत नहीं |'जहाँ जूरी को सहायता से न्याय होता है वहाँ 
तथ्य की बातों (8४८६७) पर निर्णय देने का अधिकार जूरी को और कानून के प्रश्नों 
का निर्णय करने का अधिकार न्यायाधीश को रहता है ! अभियुक्त दोषी है या नहीं-- 
यह जूरी के लोग निर्शुय करते हैं, और नियमानुसार विचार और क्या दंड दिया जाय, 
यह न्यायाधीश निश्चित करता है। जूरी यदि किसी व्यक्ति को निर्दोष ठहरायें, 
तो फिर उसे छोड़ देना पड़ता है | 

असाइजेज न्यायालय के फैसलों को अपील कोर्ट आफ क्रिमिनल अपील में 
होत। है जिसमें कम से कम ३ न्यायाधीश रहते हैं | यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय 
के ही एक अज्ज है । इसके आगे लाड सभा में अपील की जा सकती है पर केवल कानून 
के प्रश्नों पर, और वह भी तत्र जब्र वह प्रश्न सावेजनिक महत्व का हो | लार्ड सभा 
के न्याय-कार्य का वर्णन पहले ही किया जा चुका है | २ 

न्यायाघीक्षों द्वारा कानून की व्याख्या तथा आलोचना ( ]ण्मलश 
ईप्रध्टाफग्रदाध्ध07. 2४6. ऐे८ए7८छ )--साधारणतया न्यायाधीशों का कार्य यही 
समझा जाता है कि वे पार्लमेंट के द्वारा बनाये गये या अन्य कानूनों के अनुसार 
मुकदमों का फेसला कर दें | कानून-निर्माण उनका काम नहीं माना जाता | पर सुक् 
विचार करने से ह्वत होता है कि औपचारिक दल्बल से कानून बनाने का अधिकार न्याया- 


जअटश कानून झीर न्‍्याय् ध्यवस्था २२७ 


4 शो को न होने पर भी, वास्तविक दृष्टि से कान नो का रूप स्थिर व निश्चित करने 
में उनका अहुत कुछ हाथ खूता है | रालमेग्ट या विधान मंइल झिसो कम्नून को 
चाहे जितनी सावधान! से बनाये, उसमे सदी परिख्यितियों पर लाग होने बाली व्यव 
सथाये स्पाट रूप मे नहीं दी जा सकती * बैक मुम्दभ में सोचना 
झौर निर्णाप करना पड़सा है कि इस मुझूद में की परित्थिति छिशेय में पालमेशरट दाग 
निर्मित रानुत का क्या श्रभप्रय होता चाहसे और उसे डिस प्रछार लागू किया जाय | 
इस प्रकार स्यायाघीशों को काननों की निरंतर ब्याख्या करनी पढ़ती है | इस व्याख्या 
के द्वारा बिग्तार की बातों को भर और आानून की रूररेखा को पूर्ण तथा स्पप्द इनावा 
जात' है । दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिये कि पाल्ुमेयट द्वारा निनित कानून झेवल 
एक रेखा लिब्र छो माति होता हैं शिलमें रज्ञ नसने का काम स्यायाब्रीष्ठ करने हूँ । इस 
प्रकार कानून के अन्तंगत यूद्न निवरमों और शिद्वान्ों को सूरिटि मर «|. / की छ्ाख्या 
द्वात हों होती है | इरू कारण दुछु लोगों का कहना है कि स्थायाधीश ने प्रेवल न्याय 
करते हैं, किन्‍्तु काननर्जनर्माण भो करते हैं। ब्न्य लोगों के मत से यह मसल ६ .#॥ह., 
नहा, किन्तु पहले है से बतनाले कैनून का घोख्णा या २ ४ « श मात्र हैं 
इन दोन। मता का केवल अन्तर शब्द-मात्र का हैं। यह सुनिर्शिचन हैं कि कानस 
को लागू करने में न्‍्यायाधाशों का उसमें अपनी तरफ से भी घहुत कुछ जोड़ना पहला 
हैं। इसे आन »४रा कहा जाय, या उद्धका देह ए मद कहा जाय -- यह कहने 
बालों की इच्छा ओर रूचि पर निर्भर हैं। इगर्लेड के स्यायाधीशों का कानून के इस 
प्रकार के विस्तार में सदा से बहुत बड़ा हाथ रहा हैं | हम देख ही चके हैं कि कामन 
र हृकिस्द! युख्यतः न्योवाष शो हा को देन हैँ और उन्हीं के निशुयों के आधार 
पर बने हैं | पालमठ द्वारा नामित कानूनों का भी न्यायालय व्याख्या करते रहते हैं । 
कुछ देशा में न्यायालयों के कानूनों का न्यायिक निरीक्षण करके उन्हें अ्रवैधा- 
निक | एशएठमध्पप्ा07: ) घोषित करने का भी आधिकार रहता हैँं। यह 
व्यवस्था उन्हीं देशा में पाई जाती है जहाँ किसों कारण से विधान-मइल के कानून 
निर्माण के अधकार सामित अगवा प्रतिबन्ध-युक रहते हैं | ऐसा चहुचा संघीव रशा 
में होता है जहा कानन-निर्माण के अ्रधिकार संवधान द्वारा संघीय क्धान-मइल 
झौर राज्यों के बदान-मंइनों में बंटे रहते हैं जेसे संयुक्त राब्य अमरोका, भारत, आदर 
लिया आदि में | यहाँ इस बँटवारे के कारण संबंय और राज्य कॉले दोनों ही प्रकार 
के विधान मंडलों के अधिकार-तेत्र सामिव और प्रथक्‌ रहते हैं और इस बात की 
व्यवस्था की आवश्यकता रहती है कि यदि कोई भी विधान-मडल अपने क्षेत्र से बाइर 
के विषयों पर कानून बनावे, वो उसके कानून अवैध ठहर दिये जाये | अतः इन 
देशों में सर्वोच्च तथा अन्य न्यायालयों का कानूनों की वैधानिव ता की बाँच या आलो- 
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चना करने का अधिकार होता है और जो भी कानून संविधान के विरुद्ध पाये जाते हैं 
उन्हें न्यायालय अवैध और रद ( ४०१ ) घोषित कर देते हैं। कानूनों की वैधा- 
निकता की इस प्रकार की न्यायालयों द्वारा जाँच को काननों का न्यायिक निरीक्षण 
( [प्रठातंत् ऐे०ए८०च्न ०5 7.68888009 ) कहते हैं । 
ब्रिटेन की पालंमेंट पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न ( 8076८7227 ) है ओर उसके अधि- 

कारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। संविधान भी पालंमेंट के साधारण 
कानन से ही बदला जा सकता है। अ्रतः ब्रिटेन में पालेमेंट के किसी कानून का संवि 

घान-विरुद्ध होना अ्रसम्भव ही नहीं है और न न्यायालयों द्वारा कानूनों की वैधानिकता 
की जाँच का ही सम्मावना | अतणव ब्रिटेन में कानूनों के न्यायिक निरीक्षण ( [ए०- 
लंड ए८एॉ८फ रण ॥,८8789707 ) की व्यवस्था नहीं पाई जाती। वहाँ के 
न्यायालय पालेमेंट द्वारा पारित प्रत्येक कानून को मान्य समझने को बाध्य हैं । पर, 
यह बात प्रत्यायुक विधिनिर्माण ( 0००8४४४०१ .687४०४०४ ) के विषय में 

'गू नहीं है । जैसा पहले बतलाया जा चुना है प्रत्यायुक्त विधिनिर्माण शासन-विभागों 
अथवा अन्य सावजनिक संस्थाओं द्वारा पालंमेंट के काननों के अन्तगंत होता 
है । शासन -विमाग और ये संध्थाएँ पूर्ण-प्रभुत्व-सम्प्त न होकर पालमेंट के नीचे 
( 5४००7्रठां0०४४८ ) हैं. और उनके बनाये नियम पालंमेंट के कानूनों के संगत ही 
होने चाहिये | यदि वे असंगत हों, वो न्यायालय उन्हें उनके निर्माताओं के शक्ति- 
परस्तात्‌ ( 0]::2-ए77०४ ) घोषित करके रद्द कर सकते हैं। अतः ब्रिटेन में न्यायालय 
पार्लमेंट के काननों का निरीक्षण ( 8०४०ऋ ) तो नहीं कर सकते, पर अन्य संस्थाश्रों 
द्वारा निर्मित नियमों-उपनियमों के निरीक्षण का उन्हें अधिकार है | 

प्रशासनीय न्यायव्यवस्था--पाँचवें अ्रध्याय में यह बतलाया जा चुक़ा है 

कि वर्तमान युग की पेचीदगियों के कारण आज ब्रिठेन में सम्पूर्ण न्यायव्यवस्था 
साधारण न्यायालयों के हाथ में ही नहीं है किन्तु अनेक बातों में न्‍्यायाधरिकार प्रशास- 
नीय न्यायालयों ( #तेफशरं$प्थ पट ॥ प्रएछ79]5 ) या अधिकारियां को दे दिया 
गया है जिनमें से कुछ के निय्यों की साधारण न्‍्यायालयों में अपील हो सकती है 
आर कुछ की नहीं | पर ब्रिटेन में फ्रांस की माँति प्रशासनीय न्यायालयों की एक अलग 
अंखला नहीं पाई जाती | प्रशासनीय न्यायालय विशेष प्रकार के, मामलों का निर्णय 
करने के लिए और यत्र-तत्र ही पाये जाते हैं । 


लास्की सरीखे कुछ आलोचकों की राय में साधारण न्यायालय परम्परागत कुछ 
कानूनी रूढ़ियों और घारणाओं से इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि वे आधुनिक परिस्थि- 
तियों को ध्यान में रखकर और नये सिद्धान्तों के अनुसार बनाये हुए काननों का 
यथार्थ अमिप्राय वा तो समर ही नहीं पाते या समझाना ही नहीं चाहते । न्यायाधीश 
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विशेषतः ऊंचे न्यायालयों के स्वापाडीए, सम्पन्न बर्ग के ही होते हैं, अतः वबर्ग-स्त्रार्थ 
की भावना उन्हें अज्ञात रूप से पुरानी रूद्ियाँ के अनुसार ही न्याय करने को विवश 
कर देती है। परिणाम यह हुआ है कि अनिकों और अन्य निम्न ब्यो की रक्षा अथवा 
हित के लिए पालेमेंट ने तमप्रस्मप पर जो +नन बनाये हैं, उसका इन न्यायालयों 
ने जन तत्र अर्थ का अनर्थ कर डाला है। विशेषतः लाइ सभा ने कई बार इस प्रकार 
के कानूनों के सम्बन्ध में ऐसे निर्णय दिये हैं जो पालमेंट के अभिप्राथ के विदद्ध थे 
ओर जिन्हें पालमेंट को नये कानून बसा कर पलटना बड़ा | अतः लास्‍्का का कहना 
है कि अभिक और अन्य निम्न बरगों का साधारण न्यायालयों को यथार्थ न्यापक्षमता 
और निष्यज्षता पर से विश्वास उटता दाता है | यही कारण है कि प्रशासनीय न्यायालयों 
के संख्या और  बरूर नए का विध्तार निस्तर बदता जा रहा हूँ।| साधारण न्‍्याया- 
लगों की एक और श्रालोचना यह है कि वे बहत ही महूँगे हैं। उनसे न्याय ग्रास करना 
गरीब लोगों की सामथ्य से बाहर है। १६३० ई० के एक कानुन द्वारा [श०एएा 28- 
30८55, जिरडट7०८ ८६, 930) गरीब अभिवुर्का के लिए सरकारी सर से 
वकील आादि नियुक्त कर देने की व्यवस्था डी गई है, पर तो भी यह नहीं कहा भा 
सकता कि धनिक लोगों को न्याय पाना निर्षनों यी अपेक्षा अधिक सुगम नहीं है । 
ज्िटिश न्याय-पद्धति की उत्कृष्टता 

इन दो-एक दोषों के होते हुये मी अनुभवी विद्वानों का कहना है कि ब्रिटिश 
न्याय" बप््र+« कदाचित्‌ संसार की सबसे उत्कृष्ट न्‍्याय-श्ययस्था है। इसका सचसे बढ़ा 
प्रमाण यही है कि संसार के अन्य देशों ने इस व्यवस्था से बहुत कुछ सीखा है और 
जहाँ कहीं भी न्याय सुधार होता है वहाँ अधिकतर ब्रिटिश-पद्धति का ही अनुकरण 
होता है । ब्रिटिश न्यायाधीशों का कानन-पारिहत्य उनकी स्याय-प्रिपतता, स्वतन्त्रता 
और निष्पक्षता जगत्यतिद्ध है। ब्रिटिश सरकार के बिरोधी भी बहुघा ब्रिटिश न्याया- 
लबों की निश्पक्षता में बिश्वात रखते देखे जाते हैं 

ब्रिटन की न्‍्याय-व्यवस्था की इस उन्कप्टता के तीन प्रधान कारण बतलाये 
गये हैं अर्थात्‌ (१) यह व्यवस्था न्याय के कुछ मूल-भूत सिद्धान्तों पर अवलंबित है 
जिनका अनुसरण करने से अन्याय होने की संभावना ही नहीं रह बाती (२) 
ब्रिटिश न्यायालयों ही कार्यपद्धति सरल, अनुभव-न्द्ध और शीम्रगाभी है और (३) 
ब्रिटिश न्यायाधीशों की स्वतंत्रता यत्नपूर्वक मुरक्चित रक्‍्खी गई है जिससे वे पूर्णतया 
निष्पक्ष रह सकें 

१. बज़िटिश न्याय-व्यवस्था के मूल-भूत सिद्धान्त--एडवर्ड जेन्क्स 
(55४०:० ]८0:$) ने अपनी पुस्तक “दे बुक आफ इंगलिश लॉ” में ब्रिटिश न्‍्याय- 
व्यवस्था के निम्नलिखित मूल सिद्धान्त बतलाये हैं :--- 
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(श्र) मुकदमों का निर्शय अदालत में होता है जहाँ जनता सतंत्रता- 
परवक जा और कार्यवाही को देख सुन सकती है । शुप्त रूप से न्याय नहीं किया जाता। 

(जब) वादी और प्रतिवादी दोनों को वकीलों की सहायता लेने का पूर्यु 
आंधरकार है और दोनों ही पच्चों को अपने तक न्यायाधीशों के सामने प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रखने का अधिकार है | 

(स) प्रमाण का भार वादी अथवा दोष लगाने वाले पर रहता है | यदि 
वह पर्याप्त प्रशाम न दे सके तो प्रतिवादी अथवा अभियुक्त निर्दोष समझा जाता है। 

(द) दोष प्रमाणित होने के लिए सभी प्रकार के प्रमाण आध्य नहीं माने 
जाते | इसके भी कानून द्वारा निश्चित नियम हैं। कानून की यह शाखा प्रमाण 
कानून! (9 फ 0 ए7067८6) कहलाती है | 

(ये) सभी गम्भीर फौजदारी मामलों में अभियुक्त जूरी द्वारा विचार की प्रार्थना 
कर सकता है और कुछ दीवानी मामलों में भी। केवल न्यायाधीश ही अपराधों का 
निर्णय नहीं करते | 

(ह) निर्णय खुली अदालत में सुनाया जाता है और निर्णय सकारण दिये 
जाते हैं। 

(ल) लगभग प्रत्येक मामले में निणंय करने वाले न्यायालय के निर्णय के 
विरुद्ध कम से कम एक उच्चतर न्यायालय में पुनर्विचार-प्राथना (87०८४) की जा 
सकती है| इसके कुछ अपवाद हैं, पर नाम-मात्र के | 

२. न्याय-पद्धति की सरलता ओर शीघ्रगामिता--मामलों की सुनवाई 
में कार्य-पद्धति (?:०८८१०:८) का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से देशों में न्याय की 
पद्धति ऐशी अनगढ़ और जटिल होती है कि बहुत सा समय कौन सी पद्धति ग्रहण 
की जाय, इस विवाद ही में नष्ट हो जाता है | पद्धति सम्बन्धी नियम बनाना न्याय 
कार्य के अनुभवी विशेषज्ञों का है | जहाँ यह कार्य विधान मण्डल द्वारा किया जाता 
है, वहाँ सदस्यों की अपटुता के कारण दोषयुक्त न्‍्याय-पद्धति स्थापित होती है । संयुक्त 
राज्य अमरीका इसके लिए, बदनाम है। 

.. पहले ब्रिटेन में भी न्याय पद्धति बड़ी जटिल थी, पर श्य८्१ ई० के एक 
कानून के अनुसार न्याय-कार्यवाही सम्बन्धी नियमों को बनाने के ,लिए एक “नियम 
समिति! (हण८ 067फांध८८) स्थापित की गई | इसमें ६१ सदस्य होते हैं-- 
लाई चान्सलर, छः अन्य महत्तपूर्ण न्यायाधीश, और चार सुप्रसिद्ध वकील | इस 
विशेषज्ञ समिति के बनाये हुये नियमों पर पालंमेंट की स्त्रीकृत आवश्यक है, पर 
पालंमेंट ने अभी तक कभी भी यह स्वीकृति देने से इनकार नहीं किया है।इस 
विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाये हुये न्याय-कार्य-पद्धति के नियम बड़े ही उपयुक्त सिद्ध हुए 
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है। इस नियमों के मूच में बह आावना याई जाती है कि स्थाय शोक्ाविशीक्ष हो. और 
नियम सम्बन्धी कठिनाई को न्यायकार्य में आघक ने होने दिया जञाव। अतः ठिटिश 
स्यावधाश व्यर्थ फे काईनाड - नपदी दिला: दाद को पसपने नहीं देते । 

३. स्यायाबरों की स्वतन्त्रता ऑर नग्ग्गरा --+ दर न्याय के लिय 
यह २२८ अ्रपे है कि न्यायाधीश लोग अपनी नियुक्ति, -५-- ८ ४. बेतन, उन्नति 
आदि के विपय सें सभी प्रकार के दबाबों और पग्राइल 7 से नुकत हो जिससे थे निर्भ 4 
ओर स्वतन्त्र रीति से न्याय कर सके | अमरीका की भाँति के कुछ देशों मे न्यायाधीरा 
जनदा द्वारा एक निश्चित समय के लिये चुने जाते हैं। यह इहत ही बुरी एद्धति है, 


क्योंकि इसमें स्यापादीशों का अपने (न ० द ८८ के लिए जनता को रूुन्दृष्ट गलना 
पढ़ता है आर ने ग्रथित नियय ने ने! 

अध्न में टीट-बढ़े सभी २ की निशुक्ति होती है | जअस्टत आफ पीस 
लोगों श्रौर २5:८८ “7 7“ को नियुद्धि लाइ चान्सला ऋगता है जो ब्रेटन का 


आय सथायाधोश ( लाइ सतना हा अध्यक्ष ) होता है और जेची अदाजतों ऊू न्याय 

बोशों का नियुक्ति प्रधानमन्त्री के २-०२ ८००४ सम्राद करता डे बाललग में प्रधानमत्रो 
भी अपना परामर्श लाइ चान्सलर और उच्च न्यायालयों के -. 7.८ की साई से 
ही देता है। अतः सर्देव योग्य और न्यायकार्य के अ्रनुमवी व्यक्त है न्याय! वश नचुक्त 
होते हैं | दुसरे बात यह है कि स्यायाधीशों की नियुक्ति लगभग आरजं/बन अति 
६५-७० वर्ष को खबस्था हो जानें के समय तड होती है। :'. «.  - २ अपने पद 
से वभ्ये ब्युव किया जा सकृता है जब बाल मद के दोनों भवन इल आशय की र्श्रा! 
से प्रार्थना करे | इसका पह झथ है हि बिना बहुत ही गग्नोर कारण हुए, कोई 
स्यायाव शा पदच्युत है! हा नहीं तझूताो । लोभरें दिसी भी सदायाध श का बेइत उसका 
पद अवधि में घटाया नहीं जा सझनता | इस अकार ब्रिटिरा न्यायाबारा सभी प्रकार की 
आशंका या गजनैतिऊ प्रभाव से मुक्त रक्खे गये हैं जिसमें वे पूर्ण निष्वकज्ष होकर 
न्याय करें | 

ब्िटदिश इ््बीरन 5. स्थादाध सो की नियुक्त बडीलों में से हा हो॥ है । 
ब्रेन में बची % दी बग होते ई, पहने यगे वाले सालिश्िटर गा अटानो 
($0 6075 ०४ >ैधघजायर/ज) कद जले है और दूधर वाले बारस्टर (825: ::२7५॥ 
मालिवदर पा अदानों लग हा धुग्राकबला के मुकइम लेते, उनके बात सुनते औ< 
उनके नुझद मो का तैयार करने हैँ। ये भाग अ्रदानतों के सामने नहां जात। अदालत 
में मुकदमे को पेस करता और बहस करना आई अरेस्ट! का काम हँ। भहुक। 
सालित्िटर ही अपने लिये हृए मुकदनां के लिए उपयुक्त बरिस्टर चुनता और सुश्रकल 
से उन्हें नियुक्त करता है । हनारे देश के बक़ालों में इस प्रकार का श्रम-विनाजन 
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नहीं पाया जाता | यहाँ के वकील मुकदमा तैयार करने से लेकर अदालत के सामने 
चहस करने तक के सभी काम करते हैं। ब्रिटिश पद्धति में श्रम-विभाजन के काम से 
सालिसिटर और बैरिस्टर दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक कुशलता प्राप्त करने 
का अवसर पाते हैं| पर इससे मुकदमे का खर्च अधिक बढ़ जाता है | 

लाडे चान्सलर और उसके कार्य--इस अध्याय में प्रसंगवश कई स्थानों पर 
लार्ड चान्सलर और उसके कार्यों का वर्णन आया है। यहाँ उसकी स्थिति और कार्यों 
का एकत्र वर्णन देना आवश्यक है | 

जैसा पहले बतलाया जा चुका है लाई चान्सलर मंत्रिमंडल का एक प्रमुख 
सदस्य और लाड सभा का अध्यक्ष होता है | उसे १०,००० पौण्ड अर्थात्‌ प्रधानमंत्री 
के समान ही वेतन मिलता है | उसका पद है तो राजनेतिक ओर प्रधान मंत्री उसे 
अपने दल के सदस्यों में से ही चुनता है, पर वह किसी ख्याति-प्राप्त वकील या 
ब्रैरिस्टर ही को चुनता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में न्याय मंत्री का कोई पद नहीं होता। 
लार्ड चान्सलर ही अन्य देशों के न्यायमंत्रियों के पद के निकटतम है, पर लाड चान्स- 
लर को केवल न्यायमंत्री नहीं कह सकते, क्योंकि उसके विविध काम हैं | न्यायमन्न्रियों 
की भाँति ही वह काउंटी न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त और पदच्युत करता 
है और ऊँचे न्यायाधीशों की नियुक्तित उसी के परामश पर होती है। जस्टिस आफ 
"ह भी उसी के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं| पर उसके निम्नलिबित अन्य काम भी 

कि 

( १) उच्च न्यायालय के चान्सरी विभाग, और कोर्ट आफ अपील का वह 
प्रधान न्यायाधीश होता है। - 

( २) लाड सभा जब न्यायालय के रूप में बैठती है तो वह उसका भी प्रधान 
न्यायाधीश होता है। 

(३ ) प्रिवी काउन्सिल की जुडीोशल कमेटी अर्थात्‌ न्‍्याय-समिति का भी वह 
प्रधान न्यायाघीश होता है | ा 

( ४ ) लार्ड सभा की सभी बैठकों का वह अध्यक्ष होता है, और 

(४) मंत्रिमंडल का वह प्रधान कानूनी सलाहकार होता है, यद्यें कानून 
सम्बन्धी परामश के लिये दो अन्य कर्मचारी--अटठानी जनरल और सालिधिटर- 
जनरल भी होते हैं -भ्ो रुम्नाट के कानून अधिकारी ( .2ज (0#९८६७ ०६ ६४० 
८४०अग) कहलाते हैं । व ० ० ५ 

जुडीशल कमेटी आफ “प्रिबी काउन्सिल--जिस न्याय-व्यवस्था और 
न्यायालयों के संगठन का ऊपर वर्णन हुआ है वह केवल इंगलैंड और वेल्स के 
विषय में लागू है। स्काटलेंड और उत्तरी आयरलेंड का इससे मिलता-जुलवा परन्तु 
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पृथक स्याय- संेस्यन है। जिटिश राष्ट्रमंडल ( (एच्राशा0॥ट्कडी 0 2४०६००5 3 
और साम्राज्य ( £०9॥० ) की भी अपनी स्वतस्त्र ही न्याय-व्यवस्था है, पर ईंगलेएड 
में एक ऐसा भी न्यायालय है जो साम्राज्य के समी और राष्ट्रमंइल के अधिकांश 
( भारत और आयरलैण्ड को छोड़कर ) देशों के लिए उरुर्बोच्च न्यायालय है। इसे 
जुड्शीशल कमेटी आफ प्रिबी काउंसिल ( ][घ्रढांधंडओं (09फ्ा।6८ ०६ ८ शि7:रक्र 
८०ण्णथां! ) कहते हैं | इसमें लाईं चान्सलर, भूतपूत्र लाई सभा वाले कानूनी लाइ 
और साम्राब्य के विभिन्न भागों के कुछ न्यायाधीश सम्मिलित रहते हैं। साम्राज्य और 
गष्ट्रमंडल के कुछ देशों के सर्वोच्च न्यायालयों की अपील यहाँ सुनी जाती है और 
इसका नि्ंय अन्तिम होता है। स्वतस्त्रता के पूर्व भारत से भी यहाँ अपीले आती थों, 
पर वह व्यवस्था अब मंग कर दी गई है। स्वसावप-पश उपनिवेशों | 000097075 ) 
से भी बहुत कम ही अपीले आती हैं, पर स'म्राम्यत्त्गत देशों से अब भी अपीले 
अन्तिम निर्णय के लिए यहीं आती हैं | 
अभ्यास 
१. ब्रिटेन में विभिन्न प्रकार के कौन-कौन कानून प्रचलित हैं ! उनकी विशेष- 
ता+ ओर मा रे सम्बन्धों को बतलाओ ! 
जी ताल: ( $एचटाओऊ 7 बच्च तठ डे गाव वी फिरफं। ? िएच्रा छ2८ 
टहए हटआतते ६0 तह बगा0तातवाहा 
२, अटेन के सुप्रीम कोर्ट आफ जुशकेचर के संगठन का संक्षिस वर्शन करो | 
छिहा। 'ेटरां9० पार छाएुमगसबा।त0 छा पीए फितीइ0 3पफाच्याद (0परा: 
0 00.ख्ापपाल, 
३. अिटेन के दीवानी न्यायालयों के संगठन का वर्णन करो । 
[७ बा ऐड छिधांडी (एज (#7फाऊड काएग्पोडल्पे ? 
४. ब्रिटेन में मुख्य-मुख्य फ़ोजदारी न्यायालय कौन हैं और उनका चेझ्रािक 
किस प्रकार का है! 
शतारए बएट 06 एिटॉएडओ शंशााई। (७प८/5 ए कआंग २. विर्वीट्था८ 
एह [एष5तालाएओा ए हमग्द0, 
५. जूरी प्रथा से क्‍या अभिप्राय है ! जूरी का क्‍या कार्य है ! 
फधब 00 १00७ प्रगपेटाइाशाते फफए पीढ पार अषशाल्या ? भैशिया बाद पीट 
फरिटा।एा$ 00 8 [पाए ? क 
६. क्या न्‍्यायाघीश इानन-निर्माए कर सकते हैं! ब्रिटन की व्यवस्था से 
उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करो | 
(0 पद [परत2९०5 ए्ट (89 7 3०७७-7४ एठ057 का ८ 9५. 58 यग0|205 
(07 ठण८20.- 
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७. काबून के न्याविक-निरीक्षण का क्‍या अर्थ है! क्‍या ब्रियेन में इस प्रकार 
का निरीक्षण प्रचलित है ! 
छतडा त0 एठप प्रग्वंद्ाइछए्त 7ए एकल कध्एांडफ ता. '6हजशा0त' 2 
पत्र (7 (065 4 €डाईा 70 फिराक्वात ? 
८. लाई चान्सलर के न्याय सम्बन्धी कार्य बतलाओ । 
ऊव2४ 26 तट चपतीरंश िएटाठपचरड, 0 6 75676 (97०८0: ? 
६.सैज्षित टिप्पणी लिखो-- 
_... जुडीशल कमेटी आफ प्रिवी काउंसिल, जस्टिसिज आफ पीस, प्रशासनीय 
स्याय व्यवस्था यम अत की हा ० 
फैाह 8707 ग068 07--४6 [णवीसंड ८०% हट ठी76 ऐलस्‍रएए एत्चार्णा, 
“॥0 |घाट९३ पीर 7582९, उतीशोरंडा॥2 ४४९ पर४८६, 


अध्याय ११. 
स्थानीय शासन-व्यवस्था 


स्थानीय शासन की आवश्यकता-बब्रिटेन में स्थानीय संस्थाओं का 
इतिधदास--नगर स्थानीय शासन-5्यवस्था का सुघार- देद्धाती क्षेत्र के स्थानीय 
शासन का सुधार-स्थानीय शासन के बर्तेमान क्षेत्र ओर अधिकारी-काउं- 
टियाँ-- काउंटी काउंसिल के अधिकार तथा कतेंव्य-काउंसिल की कार्यविधि-- 
स्थार्यी वअर्मचरी--डिम्दिफक्ट और र'रा-चरों और काउंटी दरो-बरो 
+ उमा, काइसिल की लमिति+->गदी कम चारी-स्थानीय संस्थाओं पर 
केन्द्रीय विपमभणा निम्मतणा के विभिन्न प्रकार-बत्रिटेन में स्थानीय शासन 
क्या भप्िण्य । 

स्थानीय शासन की आवश्यकता --«+ अध्यायों में ब्रिटेन के जिस शासन- 
संगटन का बन हुआ है वह समस्त देश के लिये एक ही केन्द्र अर्थात्‌ लन्दन से 
संचालित होता है और इस कारण उसे केन्द्रीय अथवा रू्ट्रोय शामन-व्यवस्था 
( (८0४४४ 0०६४ [६५६१049] (70०५४८६::८0६6 । कहते हूँ | किसी भी देश में 
क्न्द्रीय शारन सभी विषयों का प्रत्रस्ध नहों देस सकता। बह केवल उन्हीं विषयों का 
समुलित प्रनन्ध कर सउता हैँ जिनके लिए, समस्त देश में एक ही प्रकार की व्यवस्था 
आदेश ;क हैं | पर प्रतदिन के जीवन से सम्बन्धित अनेक ऐसी बातें भी हैं मिनका 
परारलवाव भेद्र के कारण नभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार का प्रभन्‍्ध होना श्रावश्यक 
हैं। पट त्णार्म घने कस नगरों और खुले देहात को स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक्ताएँ 
एक सी नह ह।तां | अतः इस प्ररर 5 स्थानीय वरिपयों के प्रचन्ध के लिए छुट -अड़े 
कई प्रकार के स्थानीय सत्र (,0८8) 37८४६ ) और स्थानीय अधिकारी ( [.0८७) 
हैपर5०7१४६$ ) स्थापित किये जाते हैं। स्थानीय संस्थाश्रों के द्वारा फेन्द्रीय सरकार 
का फाय भार भो हल्का दो जाता है और स्थानीय विषपा का प्रतन्ध भी श्रच्छे ढंग से 
होता हैं| इसके ऋ्ित्कि स्थान|य सस्थाज्रों के द्वारा नागरिकों को बड़ी संख्या में 
साव आानके कार्य में आग लेने का अ्वर ब्राप्त होता है । इस कारण प्रजातन्त्र की पुष्टि 
क्रीर नागश्कों की राजनैतिक शिक्षा के जिए स्थानीय संस्थाय्रों के बड़ा महत्व माना 
जाता है और उन्हें गशातन्‍्त्र की शिक्षा सूनि | पफ्ांधांगहू "ाएएाते 07 06 
॥70623 ९ | हा मं पे । 

ब्िटेन में स्थानीय संस्थाओं का ास- अिद्वेंट में स्थानीय शासन 
संस्थाऋ का इ-दास बहने ड्राचान काश से झीयारचन होता है| एक प्रद्चार से हम 
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शक 


यों कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में स्थानीय संस्थायें सदा से ही वर्तमान थीं। 
केन्द्रीय सरकार का संगठन तत्र न हुआ था, तब लोग अपनी सार्वजनिक आवश्यक- 
ताओंं का जो कुछ भी प्रबन्ध सम्भव था, अपने-अपने गाँवों या नगरों में अलग-अलग 
ही अर्थात्‌ स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही करते थे । सेक्सन काल को स्थानाय संस्थाओं 
का अथम अध्याय में वर्णन दिया जा चुका है और तत्र से अब तक इनका अट्टूट 
अस्तित्त बना रहा है । यह अवश्य है कि सामयिक्र आवश्यकता के अनुसार स्थानीय 
संस्थाओं के रूप, क्षेत्र ओर संगठन में परिवर्तन होले रहे हैं और अब भी हो रहे हैं, 
पर उनका अमाव कभी भी नहीं हुआ | 

ब्रिटेन की स्थानीय शासन व्यवस्था का वर्तमान रूप मुख्यतः .उन्नीसवीं शताब्दी 
में निर्धारित हुआ | पुरानी व्यवस्था में १८३५ ई० से परिवरत॑न प्रारम्भ हुये | श्रतः 
हमें पहले १८३५ ई० में जो स्थिति थी उसका सिंहावलोकन कर लेना चाहिये और 
फिर बाद में किये गये सुधारों को समझ लेना सरल हो जायगा | 

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में देहाती क्षेत्रों का स्थानीय शासन काऊ टियों 
और पैरिशों ( 7225७ ) द्वारा संचालित होता था। काउरियाँ सेक्सन-कालीन शायर 
का परिवतित रूप थीं और पैरिश ( 9४४७४ ) उनके उपविभाग और प्राचीन टाउन- 
शिपों ( 7०ज०७४795 ) के स्थानापन्न थे । समस्त देश में ५२ काउंटियाँ थीं। उन 
दिनों काउंटी के शासन-संगठन में चार प्रकार के अधिकारी होते थे अर्थात्‌ (१) 
शेरिफ जिसे केन्द्रीय सरकार अपने आदेशों को पालन करने के लिए नि युक्त करती थी, 
(२ ) लाड्ड लेफ्टिनेशट ( 7,0:0 .80७४००४४६ ), इसकी भी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 
द्वारा ही होती थी और इस पर सैनिक बातों का उत्तरदायित्व था, ( ३ ) कारोनर 
लोग ( ८०६८०४८:७ ) जिनका काम आकस्मिक या दु्घंटना से हुई मृत्यु के कारणों की 
जाँच करना था और (४ ) जस्टिसेज आफ पीस ( ]०४६८०८४ ०६ 0०४८८ ) जिनकी 
भिन्न-मिन्न काउटियों में मिन्न संख्या होती थी। इनके न्याय-कार्य का पिछले अध्याय 
में वर्णन हो चुका है, पर उन दिनों इन्हीं पर स्थानीय शासन अर्थात्‌ शान्ति और 
सुव्यवस्था, सड़कों आदि--का मी भार था। जस्टिस आफ पीस लोग स्थानीय जर्मी- 
दारों और पादरियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे | इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि इस समय तक देहाती ज्षेत्रों के स्थानीय शासन में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था 
नथी। हे 

शहरी ज्षेत्रों की स्थानीय शासन-व्यवस्था एक दूसरे ही प्रकार की थी | इंगलैंड 
में स्थानीय शासन की पारिभाषिक भाषा में नगरों को बरो ( 8०:००६४७ ) कहते हैं । 
इनको संख्या ३०० से ऊपर थी और इन्हें समय-समय पर स्थानीय-शासन सम्बन्धी 
अधिकार-पत्र मिले थे । इनके अधिकारों में बहुत कुछ विभिन्नता थी, पर मोटे तौर से 
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की 


यह जहा जा सकता है कि नगरों को अपनी रथानीय हऊातों का प्रजन्ध करने को 
स्वतंत्रता ग्राप्त थी | यह अधिकार नागरिकों की एक विशिष्ट श्रेखी संत्र ( 00790: : 
(07 ) को दिया गया था। संघ्र में सम्मिलित नागरिक स्वरतन्त्र' नागरिक ( छल्‍८८- 
77८७ ) कहलाते थे । प्रारम्भ में प्रत्येक बरो में इनकी पर्यास संख्या रही होगी, पर 
बाद में नये स्वतन्त्र नागरिक ने बनाये जाने के कारण वह कम होती गई और उन्न- 
सबी शताब्दी के प्रारम्भ में बहुत से नगरों में इनकी संख्या इनो-गिनों ही रह गई 
थी। पर, स्थानीय शासन इन्हीं औड़े से लोगों में केन्द्रित था। ब्तः नगर-श'सन में 
भी पबातन्त्रीय ब्यवस्था न होकर धल्ग-लक्तात्मर व्यवस्था थी। इस कारण अधिकांश 
नगरों का स्थानीय शासन खरात्र और अ्रष्टाचार-पूर्ण था। 

नगर स्थानीय शासन-व्यवस्था का रुधार--उगगत स्थानीय शासन 
व्यवस्था से पहले के समय की अआ्रायश्ए्झनाओ की पूर्ति ज्यों लॉ करके हो जाती थी, 
पर अठारहवां शताब्दी के चतुर्थाश में इंगलेएड में औद्योगिक क्रान्ति हुई जिखके 
फूलस्व॒रुप नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ गई | इससे स्वास्थ्य , नेबस-म्थान आदि 
सम्बन्धी अनेक ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं जिनको सुलभाना पर्मावश्यरम था। 
उत समय को स्थानीय संस्थाये इस नये कार-भार को ग्रहण करने मे अज्चषम था । 
कुछ समय तक तो इन विभिन्न कार्यों के लिये नई और प्रथक्‌ संस्थाएँ बनाई गई, 
पर श्८्ध२ वाले कामन्स सभा के सुधार के बाद नगर-संग्रों का भी सुधार करना 
निश्चय हुआ जिससे ये संस्थाएँ ही नई समस्यात्रों का समाघान करने में समर्थ हो 
सके | इसके फलस्परूप श्परेष् ई० का नगर संघ्र सुधार कानून ( &9७9८9०) 
(०790 :2४०075 2८7, 4835 ) पारित हुआ | इसके द्वारा सभी नगरों की स्थानीय 
शासन-भ्यवस्था को एकरूपता प्राप्त हुईं। नगर के स्थानीय शासन का प्रत्नन्ध कर- 
दाताशओ्ं द!रा निर्वाचित एक नगर समिति ( (०फ्रलों ) के दषय में दिएा गया और 
उसके अधिकार निश्चित कर दिये गये | इस प्रशहचार नगरों में अल्प-सत्तात्मक ( 00- 
डुब्प्पपटः व्यवस्था का अन्त होकर उसके स्थान में प्रजातन्त्रीय पद्धति का अमुसरण 
प्रारम्भ हुआ 

देहाती क्षेत्र के स्थानीय शासन सुधार-देहनी ज्षेत्रों के स्थानीय 
शासन का सुधार इसुके लगभग ५० वर्ष बाद हुआ। इस बीच में इन ह्लेत्रों को 
समस्याओं फो हल करने के लिये पाल॑मेंट ने प्रत्येक नये कार्य के" लिये नई और 
प्ृथक्‌ संस्थायें स्थापित की जेसे शिक्षा के लिये अलग स्कूल बोर्ड, कन्नालों की सहायता 
के लिये अलग अभिभावक समितियाँ ( 80870 ० (>प४:0४०75 ), सफाई के 
लिये समितियाँ ( (०४४८:४०४८ए 302705$ ), सड़कों के लिये अलग समितियां 
( पा टतक्ाअण 9202708 )। अन्त में इतने भिन्न-मिन्न अधिकारियों के कारण बड़ी 
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जटिलता और गड़बड़ी उत्पन्न हुई श्रोर सुधार करना आवश्यक हो गया। यह सुधार 
कई कानून द्वारा हुआ, पर इन सभी कानुनों में दो उद्देश्य निहित थे अर्थात्‌ ( १) 
स्थानीय शासन के सूत्रों को मिन्‍व-मिन्‍्त और प्थक्‌-परथक्‌ अधिकारियों के हाथ से 
लेकर सभी को सत्र प्रकार का गबन्ध करने वाली एक ही संत्या ( &70-9प८ए08८ 
2५+॥४०४8८५ ) के हाथ में केन्द्रित करना और (२) इन स्थानीय संस्थाओं को 
प्रजातन्त्रीय रूप देना | लोकल गवरनमेश्ठ ऐक्ट श्पण के द्वारा काउन्टियों में निर्वा- 
चित काउन्टी कौंसिलें स्थापित की गई और उनके अधिकार निश्चित कर दिये गये | 
डिम्ट्रि कट और पैरिस काउन्सिल ऐक्ट श्यू६४ के द्वारा काउन्यी के उपविभागों-- 
जिलों ( >#संट$ ) और गावों ( ?श्सं४४८७ ) में भी निर्वाचित काउसिन्सलें स्था- 
पित हुईं । शांति रक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, कृषि और पशुओं की उन्नति, सड़कों का निर्माण 
व्‌ मरम्मत--ये सब्र काम प्रथक्‌ अधिकारियों से लेकर काउन्टियों, जिलों, गाँवों और 
नगगें की एकमात्र स्थानीय संस्थाओं अर्थात्‌ काउन्सिलों को दे दिया गया। श६०२ 
३० के शिक्षा कानून ( 890८४स०० &०६, 902 ) के द्वारा प्रारम्मिक और 
माध्यमिक शिक्षा और लोकल गवनंमेंट ऐक्ट १६२६ के द्वारा गरीबों की सहायता 
( ए००: >वर्ल ) का कार्य भी पथक संस्थाओ्रों के हाथ से लेकर इन्हीं स्थानीय 
सस्थाओं को दे दिया गया | १६२६ के बाद भी अनेक सुधार-काननों द्वारा काउंन्टयों 
जि्लो, गाँवों और नगरों के पारस्परिक कार्य-विमाग और सम्बन्धों में अनेक परिवतन 
हुये है जिनमें कि शिक्षा कानून १६४४ (एिकंघट्थ07 2०६ 4944 ), पुलिस 
कानुन १६४३ ( 2०॥०८ 0८६८ 943 ) और लोकल गवर्नमेंट ऐक्ट १६३३ और 
१६४८ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं 

स्थानीय शासन के वर्तमान क्षेत्र और अधिकारी ( ?7८४०ए/-तशए 

7००४) 82625 2700 20:00£706५ ) 

इन सब सुधारों के परिणामस्वरूप आज इंगलेंड और वेल्स में छुः प्रकार 
के स्थानीय क्षेत्र और अधिकारी पाये जाते हैं. अर्थात्‌ (१) काउन्टी, (२) काउन्टी . 
ब्रो ( (००४४ए 9०:००४४७ ), (३) बरो अथवा म्युनिश्रिपल तरो ( 805०णए९8॥8 
0४ थिप्णाएएश 80700१70 ), (४) अरखन इहिस्ट्रिक ( एऐफंशा वीकऋंधं८६ ); 
(५) रूस्ल डिस्ट्रिक ( एिणप्श/ 07४:४८६ ), और (६) पैरिश ( 28:58 ) | समस्त 
देश में ६१ काउन्थ्याँ हैं । काउन्टियाँ अरबन और रूरल डिस्ट्रिक्टों अर्थात्‌ जिलों 
में बंटी हैं जिनमें कि अस्बन डिस्ट्रिक्टों की संख्या ४७२ और रूरल डिस्ट्रिक्टों को 
संख्या ४७५ है । इन दो प्रकार के इडिस्ट्रिक्टों में केवल यही मेद है कि अरबन 
दिस्ट्रिक्टों की आबादी घनी है और रूरत डिस्ट्रिक्टों की देहात की माँति बिरला १ 
दोनों प्रकार के जिले पैरिशों में बँठे हैं. जिन्हें क्रमशः अस्बन और रूरल पेरिश 
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कहते हैं | इनमें से अरबन पैरिश स्थानीय शासन के ज्षेत्र नहीं हैं, पर रूरल पैरिश 
हैं। इन्ही विभिन्नि ज्षेत्रों के बीच में ८३ काउए्टी बरों और ३०६ जरोे बिखरे पड़े हैं ; 
ये दोनों ही शहरी क्षेत्र हैं, पर इनमें मेद यह है कि काउन्टी बरे काउन्टी के क्षेत्र 
और अधिकार से «३4८ न्यृवन्‍्द्र और उसके समकत्ष हैं क्र कि बरो काउन्टी का ही 
एक भाग माना जाता है और कई बातों में उसके अधिकार के अन्तर्गत है। लनन्‍्दन को 
झपनी अलग दी स्थानीय ए7«>न-:7<₹ « है। 

इन स्थानीय छसंन-छंेझ न अधिकारियों में काउरिंटयों और काउण्टी बसे 
का स्थान २॑च्च है। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने रर बरो को काउन्टी बरो 
का पद प्राप्त हों सकता है; अथवा अरभन हिस्ट्रिव्ट था रूरल डिन्ट्रिटट का कोई भाग 
बरो का पद प्राप्त कर सकता हूँ। शर्ते मुख्यतः जनसंख्या वे अन्य मझार के महत्व से 
सम्बन्ध रह: ई । 

काउशणिट्यां - 4+ नें. ; शाचन की जो ६१ काइशिटयाँ है उनमे और ऐेतिहा- 
सिक ४२ काउरिटयों ( एल लिाहालट्डांट (०घ४:४०८५ ) में सेद है। एतिहासिक काउ- 
गिटयों का स्थासोस-शासन से काई सम्बन्ध नहीं। थे मुख्यतः न्याय कार्य और पेमेंट 
के चुनाव से सम्बन्ध रखने वाले क्षेत्र हैं | इनके आचीन अशिकारी शेरिफ, लाई लेकि- 
टेनेश्ट और जस्टिस ग्राफ पीस इत्यादि अब भी पहिले ही की भांति नियुक्त होते और 
अपना कार्य करते हैं | 

स्थान वे शासन वाली काउंटियों को ऐेलित सिर काजेटियों से प्रधके करने के 
लिए उन्हें /र नवा नाम दिया गया है अर्थात्‌ प्रशासन काउंरी (+वउायांत्राडएदम 4४८ 
(0०णाएए) | प्रशासन काउंटी ही स्पर्नीप-शास्स का काम करनी है | 

प्रत्येक काउंटी में स्थानीय शासन के संचालन के लिए एक डकाउंटी काउंसिल 
होती है। इसके दो पकार के सदस्य होते हैं अर्थात्‌ (१) # उल्लू और (२) आहड 
रमन (सह: </  प्रस्येझ शाउम्मिल के सदस्यों की संख्या सरकभाए द्वारा निश्चित 
की जाती है और इनका चुनाव एक सदस्यीय निर्वाचन-ेत्रों से #।राय5्ःर मताधिकार 
( एतए८:४० $एरि०82 ) के अनुसार ३ वर्षों के लिए होता है। मताबिकार के 
नियम वहीं हैं भी पान्मेंट के चुनाव के मताधिकार के। चुनाव आदि की रीति सी 
वही है । 

जब काउस्मलरों का चुनाय हो चुकता है तो वे अपनों संख्या के ६ के अरातचर 
अ्रह्टर-एन चुनते हैं. आह्इरम्यन लोगों का चुनाव चाहे काउंसिलर लोग अपने 
ही में से करें और चाहे बाहर से | थदि कोई काउस्सिलर ए त्डस्न्म्न के पद के लिये 
चुन लिया गया तो उसका काउ+“हूर बाज! स्थान रिक्त हो जात है और उप चुयाव 
द्वारा उसकी फिर से पूर्ति करनी उड़ती है। श्राह्टसमग्पन लोगों की पद-अवधि ६ ब्चों 
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की होती है, पर उनमें के आधे प्रति दूसरे वर्ष चुने जाते है, अर्थात्‌ प्रबन्ध ऐसा है कि 
प्रत्येक नई काउन्सित्न के चुनाव के वाद आधे आल्डरम्यन तो ऐसे रहते हैं. जिनकी 
पद-अवधि तक भी ३ वर्ष ओर बाकी रहती है और आधे ऐसे जिनकी पद-अवधि 
रुमाप्त हो चक्की होती है और जिनके स्थानों के लिए नया चुनाव आवश्यक है| इस 
प्रकार प्रत्येक नई काउन्सिल आल्डरम्यन लोगों की आधी संख्या को चुनने का अवसर 
पाती है| आल्डरम्यन साधारणतया पुराने और अनुमवी काउन्सिलरों में से चुने जाते 
हैं| इस शब्द का अर्थ ही है अधिक पुराने लोग (06% 77००) | ये लोग लाउन्सि- 
लरों के साथ ही बैठते हैं, किसी प्रथक समा में नहीं और उनके कार्य और अधिकार मी 
उन्हीं के समान हैं | एकमात्र अन्तर चुनांव की रीति और पद-अवधि में है । व्यवहार 
में अपने अधिक अनुभव के कारण आल्दरम्थन लोग ही साधारणतया समितियों के 
अध्यक्ष आदि (20७४४:7४०८० ० 0०079777६८८०८७) चुने जाते है । 

जत्र काउन्सिलर और आल्डरम्यन में दोनों का चुनाव हो चुकता है तो वे मिल 
कर एक अध्यक्ष या चेयस्मैन चुनते हैं। चेयरमैन चाहे इन्हीं लोगों में से चुना जाय 
अथवा बाहर से | यदि वह बाहर से चुना गया, तो उसे काउन्सिल की पदेन सदस्यता 
(85-०#८०० ए८०४८:५४ ७) प्राप्त हो जाती है। चेयरमैन का मुख्य कार्य काउस्टी 
कौंसिल की बैठकों में सभापति का आसन अहण करना और कारयवाही का संचालन . 
करना है। उसे शासन सम्बन्धी अधिकार नहीं होते । 

काउन्टी काउन्सिल के अधिकार तथा कत्तेव्य--ब्रिटेन में स्थानीय 
शासन के ज्षेत्र में प्रघिकार-प्ृथकता ( 5692:8&:४00 0६ 2?0फ़०:४६ ) का पिद्धान्त 
नहीं लागू किया गया है। काउंटी काउन्सिल ही के हाथ में नियम-निर्माण, श्रर्थ- 
व्यवस्था और शासन सम्बन्धी सभी प्रकार के अधिकार केन्द्रित हैं। काउन्सिल नाग 
रिकों के “सुरक्षा, खास्थ्य और सुविधा? के ज्ञिएः उानियम ( 878७७ ) बनाती है, 
कर लगाती है, व्यय की स्प्रीकृति देती है, आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करती 
तथा उन पर अनुशासन रखती है ओर स्थानीय शासन का संचालन तथा उसकी देख- 
रेख करती है। ये विविध अधिकार न केवल काउंटी काउन्सिलों किन्तु सभी स्थानीय 
त्ेत्रों की काउन्सिलों को प्राप्त हैं, पर उनके कार्य के विषय (एए7८८४०४४) मिन्न-मिन्न 
हैं। काउंटी काउम्सिलों का काये है स्थानीय पुलिस का प्रभन्ध, प्रारंभिक और 
माध्यमिक तथा औद्योगिक शिक्षा, सड़कें और पुल, काउंटी के अधीन सावंजनिक 
इमारतों का निर्माथ व उनकी मरम्मत, नदियों के जल को दूषित होने से बचाना, 
पागलखानों का प्रबन्ध, विभिन्न प्रकार के लैसं्ों (मद्य लैसंसों को छोड़ कर) को देना 
डिस्ट्रिक्ट काउन्छिलों के कायों की देख-रेख इत्यादि। स्थानिक न्षेत्रों में काउंटी ही 
सब से बड़ी है, अतः उसके अधिकार श्प्स्त्य से लेकर १६२६ तक बढ़ते ही रहे | 
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ऊपर गिनाये गये कार्यों के अतिरिक्त जो सभी काउंटियों में समान रूप से पाये 
बाते हैं, विशेष काउंटियों को व्यक्तिगत कानूनों द्वात (फ़फ एसंर४८० ०882:07) 
विशिष्ट अधिकार भी दिये गये हैं । उुमी ब्रिटिश स्थानीय संस्थाओं के अधिकार 
कानून द्वारा ही नियमित हैं | कोई मो अधिकार जो कानून द्वारा स्पष्ठ रीति से उन्हें 
नहीं दिया गया है, उनके ज्षेत्र से बाहर है। अपने कानून-निर्घारित क्षेत्र से बाहर 
जाने पर उनका कोई भी कार्य वह चाहे जितना अच्छा या आवश्यक हो, अवैध 
अथवा शक्ति -परस्तात्‌ (४!:८७-४::८९' माना जाता है और न्यायालय उसे रद घोषित 
कर देते हैं | 

पद्यपि काउंटी का भौमोलिऋ ्षेत्र अन्य स्थानिक संस्थाओं के क्षेत्र की अपेक्ा 
बड़ा है, पर बरतमान युग को कुछ श्रावश्यकताओं के लिये वह भी अपर्यात सिद्ध हुआ 
है| इस कारण विदर्‌ उःगदह, पोने के पानी को पहुँचाने, दूजित जन्न को निकालने, 
शिक्षा और पुलिस-प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यो की कुछ समस्पाओं को सुलकाने के लिए 
काउंटो से भी बड़े चेत्रों ( १८४7००७ । की स्थायना हुई है और तत्सम्बन्धी अधिकार 
काउंटी के हाथों से निकल गये हैं या निकलते जा रहे हैं । 

काउन्सिल की कार्यविधि-स्थानीय काउन्तिलें पालमेंट को भाँति केवल 
लियन-निर्मात्री या आलोचना करने वाली सभायें नहीं हैं। वे यह काम भी करती हैं 
पर उनका अधिकांश कार्य शासन-सम्बन्धी होता है। शासन-कार्य काफ़ी बृहत होता 
है और कारउन्पिलों के पास इतना समय नहीं होता कि वे स्वयं ही सभी कुछ कर 
सके | अ्रतः कार्य की सुविधा के लिए काउन्सिलें अपने सदस्पों की अनेह छोटी-बढ़ी 
स्थायी समितियाँ बना देती हैं और प्रत्ये समिति के अधीन एक-एक या अधिक 
विवागों का काम रख दिया जाता है। काउंसिल की तो प्रति मास एक या दो बेठके 
ही होती हैं जिनमें वह समितियों के नि्शयों की सरसरी जाँच करके उन पर अपनी 
बीकृति दे देवी है, पर समितियों की प्रति वर्ष सेकड़ों बेठकें द्वोती हैं। बालब में 
स्थानीय शासन का संचालन इन समितियों द्वारा ही होता है और स्थानीय शासन- 
प्रबन्ध में इनका बही स्थान है जो केद्रीय शासन में मंत्रियों का। ये समितियों कई 
प्रकार की होती हैं । इनमें कुछ तो कानून ही द्वारा अनिवार्य चना दी गईनहैं और इस 
कारण 'स्वैन्यूटरी' अमितियाँ ( $प४०००४५ए ८०:०77:६८८५ ) कह लातो हैं। काउंटी 
में फेर टनिलियों के उदाहरण हैँ अर्थ समिति ( पाताल (0फाजा 62 )] 
स्थायी संयुक्त पुलिस समिति ( एफ्द $ए27ढ78 ००६ ८००7४००४४7४८८ ), शिक्षा 
समिति, कृषि समिति, एइ निर्माण समिति, मातृ और «मन्त्र समिति आंदि- 
आदि । अनिवार्य समितियों के अतिरिक्त काउन्सिल अपनों इच्छानुसार अन्य समि- 


वियाँ भी जितनी चाहे उतनी स्थारित कर सकती है | दो या अधिक स्थानीय संस्पाए, 
श्द्च 
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प्रिलकर संयुक्त-समितियाँ ( ]0796ऋ ८07077770225 ) भी स्थापित कर सकती हें जो 
ऐसे विषयों का प्रबन्ध करती हैं जिनमें सभी सम्मिलित संस्थाश्रों का स्वार्थ या हित 
हो | समितियों में काउन्सिल के सदस्यों के अतिरिक्त एक-पिहाई तक बाहर के भी 
सदस्य लिये जा सकते हैं। अंग्रेजी में इस व्यवस्था को 'कोआप्शन? अर्थात्‌ 
वरण कहते हैं और इसका अभिप्राय यह है कि समितियों को ऐसे अनुभवी और 
विशेषज्ञ लोगों का भी सहयोग प्राप्त हो सके जो चुनाव में खड़े होने की मंक्तट को नहीं 
पसन्द करते | 

इंगलैंड की स्थानीय संस्थाओं में हमारे भारत के स्थानीय संस्थाओं के 
प्ेयरमेंन' या '्रेंसीडेंट' की भाँति शासन अधिकार-सम्पन्न कोई अधिकारी नहीं होता | 
जैसा पहिले बतलाया गया है काउंटी काउन्सिल के चेयरमैन का काम काउन्सिल की 
बैठकों का समापतित्व करना मात्र है। उसे शासन सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं ग्राप् 
हैं| इंगलेंड में स्थानीय शासन का काम काउन्सिल, समितियाँ ओर स्थायी कर्मचारी 
लोग ही करते हैं । 

स्थायी कर्मेंचारी--मारत की भाँति ही ब्रिटेन में भी प्रत्येक स्थानीय संस्था 
के अपने कर्मचारियों का प्रथक प्रथक समूह होता है। केद्धीय नौकरियों की भाँति 
उनका देश-व्यापी संगठन नहीं है और इस कारण उनका स्थान परिवर्तन (६४४४०) 
नहीं हुआ करता | काउंटी के प्रधान कमचारी व विभागाध्यक्ष होते हैं, काउटी क्‍्लके 
(जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी का समकक्ष है ), सरवेयर ( इंजीनियर ), डायरेक्टर आफ 
एजकेशन, कोषाध्यक्ष, माप ओर तौल का इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य अफसर इत्यादि | इनके 
नीचे बहुत से छोटे कर्मचारी, लेखक आदि होते हैं। बढ़े कर्मचारियों की नियुक्ति 
खय॑ काउन्सिल करती है और छोटों की समितियाँ या विभागाध्यक्ष | स्थानीय नियु- 
क्तियों के लिये प्रतियोगिता-परीक्षाओं आदि की व्यवस्था नहीं है और पद-अवधि भी 
काउन्सिल की इच्छानुसार ( 0फ0मंछह ६४6 एो६४४प४८ ०६ छू८ ०ण्मलो ) हे प्र 
वास्तव में नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर होती हैं, दलबन्दी या सिफारिशों को 
महत्व नहीं दिया जाता | एक बार नियुक्त हो जाने पर कर्मचारी स्थायी रूप से अपने 
पद पर अवऋाश ग्रहण करने की आयु तक बने रहते हैं | इस प्रकार स्थानीय संस्याशरं 
ने, कानून का बन्धन न होते हुए भी, अपने संदविवेक से ही अपने कमचारियों का 
संगठन उचित रीति से कर रखा है। आजकल इस वात का आन्दोलन चल रहा 
है कि केन्द्रीय नौकरियों की माँति ही स्थानीय नौकरियों में भी नियुक्तित, योग्यता, 
वेतन, छुटटी आदि के मामलों में एकरूपता स्थापित कर दी जाय | 

डिस्ट्रिक्ट और पैरिश--काउंटियाँ अस्बन और रूरल डिस्ट्रिक्टों में बंदी 
हैं और रूरल डिस्ट्रिक्ट पैरिशों में विभाजित पाये जाते हैं | प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में चाहे 
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वह अरबन ही या रुरल-- स्थानीय प्रजन्ध के लिये एक डिप्टिक काउन्सिल होती है 
जो कि नाई एयों द्वारा ३ ब्ों के लिये चुनी जाती हैं। डिस्ट्रिक्‍्ट काउन्सिलें। में 
अात्डर्म्पन नहीं होते | दोनों प्रकार के जिलों या डिस्ट्रिक्टों के कार्य एक ही प्रकार के 
हैं। इनकी स्थापना सावंबनिक स्वास्थ्य के प्रजन्ध के लिये हुई थी और इनके प्रघान 
कार्य हैं सफाई, पीने के पानी का प्रचन्ध, रहने के लिये परों का निर्माण इत्यादि । 
अरबन जिलों को जनता के सुख-मुद्रिरा विषयक कुछ अधिक अधिकार भी प्राप्त हैं। 
जैसा पह़िले बतलाया जा चक्ा है, श्राबादी ऋने पर रूसल डिस्ट्रिक्ट अरबन 
डिस्ट्रिस्ट का अथवा अरबन डिस्ट्रिक्ट बरो का पद प्रास कर सकता है 

पैरिश हमारे गाँवों की भाँति हैं और थे केबल इडिस्ट्रिक्टों में ही स्थान 
संस्थाओं का कार्य करते हैं। अरबन हडिन्ट्रिकर्टों के पैरिश इंगलैंड के चर्च ( (॥४:४८४ ) 
संगठन के 775० हैं और स्थानीय शासन से उनझा सम्बन्ध नहीं | 

जिन रुरल पैरिशों को बनसंख्या ३०० या उससे ऊपर होती है बहाँ ८ से 
१५ सदस्यों की एक परिंश की काउन्सिल होती है। छोटों पैरिशों में काउन्छिल नहीं होती 
वहाँ के ₹« नाग: ( मतदाता ) ही एक समा ( 855८9 ) के रूप में एकत्र 
हकर स्थानीय संचालन का प्रजन्ध करते हैं। पैरिशों, काउन्सिलों या सभाओं के काम 
हमारी ग्राम-पंचायतों के कामों की भाँति होते हैं. अर्थात्‌ गाँवों की सफाई, सड़कों 
और गलियों की मरम्मत, आग बुझाने का प्रचन्ध, सा जतिक इमारतों या समत्ति ही 
देख-रेत इत्यादि | यदि ऊपर की संस्थायें जैसे रूरल ड्रिस्ट्रिक्ट काउन्धिल अपने कार्य 
के +रिश में ठीक से न करे, तो पैरिश अधिकारी उनकी काउंटी काउन्सिल से 
शिकायत कर सकते हैं। पैरिशों को न्‍्यायकार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है | 

बरो और काउन्टी बरो ( 2०:०० ) 

बरों और काउन्टी बरो इंगलेंड की नगर-रालिकारयें अथवा म्युनिर्सिपैल्टियाँ 
हैं। काउन्टी बरो का पद बरो से ऊँचा और उसके अधिकार भी अधिक बृहत द्वोते 
हैं| बरो जिस काउन्टी में स्थित होता है उसका एक अंश माना जाता है और कई 
विषयों में वह काउन्टी के अधीन होता हैं, पर काउस्टी बरो कारंटियों से सबंया 
स्वतन्त्र और उसके समकक्ष होता है | उसे वे सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो बगे को 
आर इसके अतिरिक्त उस अपने ज्षेत्र में काउंटियों के अधिकार भी प्राप्त रहने हैं 
बा को जनसंख्या १००,००० से अधिक होने पर वह काउन्टी बरो का पद प्राप्त झरने 
के लिये प्रयत्न कर सकता है । पर यह किन काय है और समय तथा व्यप्र-सष्द है | 
बरो को काउन्टी बरो बनाने के लिये पालमेंट द्वारा नया कानून बनवाना पढ़ता है। 
बरो पद प्राप्त करना भी सरल नहीं। उसके लिये रुप्नाद तथा प्रिद्री काउन्सिल से 
आज्ञापत्र ( 2४०:६८४ ) प्राप्त करना होता है । 
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बरो काउन्सिल ( 80:०प्2४ (०प्पटों ) शोर सेयर 
काउन्टी काउन्सल की माँति ही बरो काउन्सिल में भी मतदाताश्रों द्वारा 
निर्वाचित निश्चित संख्या में काउन्सिलर होते हैं और उन काउन्सिलरों द्वारा अपनी 
संख्या के एक-तिहाई के बराबर आल्डरम्यन चुने जाते हैं। काउन्सिलरों की अवधि 
३ और आल्डरम्यन लोगों की ६ वर्षों की होती है। पूरी बरो काउन्सिल का एक 
साथ चुनाव नहीं होता, किन्तु एक-तिहाई काउन्सिलर प्रति वर्ष चुने जाते हैं। आल्डर- 
म्यन भी इकट्ठें नहीं चुने जाते, किन्तु उसमें एक-तिहाई प्रति दूसरे वर्ष चुने जाते हैं। 
काउन्सिलर और आल्डरम्थन--दोनों मिलकर काडन्सिल के अध्यक्ष को अपने ही में 
से या बाहर से चुनते हैं । बरो में अध्यक्ष को चेयरमैन न कह कर मेयर ( १(४ए०५ ) 
कहा जाता है हे अपर नगरों ( "॥४७८8 ) के मेयर को लाड मेयर ( 7076 2४३ए०: ) 
बहते हैं। मेयर का पद-काल एक ही वर्ष होता है। काउन्टी काउन्सिल के चेयरमैन 
दी भाँति ही मेयर को भी शासन-सम्बन्धी अधिकार नहीं, प्रात होते । वह केवल बरो 
काउन्तिल की बैठकों में समापति का आसन अहण करता है, पर मेयर का पद बड़ी 
प्रतिष्ठा का माना जाता है | मेयर अपने नगर का प्रमुख नागरिक ( ह78६ संधं४०० ) 
समझा जाता है और सभी प्रकार के सामाजिक आयोजनों ( $02 ४] £०7८४०॥६ ) 
में उसकी उपस्थिति अथवा अध्यक्षता वाब्छुनीय मानी जाती है। मेयर को वेतन 
मिलता है, पर वास्तव में अनेक प्रकार के भोजों और चन्‍्दों इत्यादि में उसे जो कुछ 
खर्च करना पड़ता है, यह वेतन से अधिक ही हो जाता है। 
बरो काउन्सिल के अधिकार-काउन्टी की भाँति ही बरो में भी समी 
अधिकार काउन्तिल ही के हाथ में केन्द्रित होते हैं। ये अधिकार तीन प्रकार के है 
अर्थात्‌ नियम-निर्माण सम्बन्धी (!०8758५ए6 ), आधिक (8००7८ ) और 
शासन सम्बन्धी ( 8ठेफएंशाक्ाए० ) । काउन्सिल उपनियम ( 7789७ ) बनाती 
है कर लगाती है और आय-व्यय पत्रक ( 70१8०६ ) को स्वीकृत करती है तथा शासन 
सम्बन्धी कार्य--जैसे नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण शासन-प्रश्नों का निर्णय--आदि करती 
है। दिन-प्ति दिन का शासन कार्य यहाँ भी स्थायी अथवा वैतनिक कमंचारियों 
द्वारा ही किया जाता है। पर उनके काम की देख-रेख और नीति सम्बन्धी अश्नों का 
निर्णयय--यह काडन्सिल और उसकी समितियों का काम है | 
का उन्सिल की समितियाँ ( "४८ ए०४7४६६८८४ ०६ ६४८ 807०घ5९१ 
८०ण्ण्ला ) -काउन्सिल की प्रतिमा) एक या दो बैठक ही होती है। अतः 
काउन्सिल के शासन की देख-रेख सम्बन्धी अधिकांश कार्य उसकी समितियाँ करती 
हैं। यहाँ भी कुछ समितियाँ कानून द्वारा अनिवाये ( 0०णएए४०7 0: ऊैँ#ए- 
+०7ए ) और शेष काउन्सिल की इच्छानुसार होती हैं। इन समितियों की संख्या १०- 
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१२ से लेकर २५-३० तक पाई जाती है। काउन्सिल के सामने आने के पहले लगभग 
प्रत्येक कार्य किसी न किसी समिति के पास जाता है जो उस पर सविस्तार विचार करके 
शंय सिफारिश के रूप में काउन्सिल के पास मेजती है। काउन्सिल को 
सम्तितियों के निशयों को स्वीकार, अस्वीकार अथवा संशोधन करने का अधिकार 
होता है| साधारणतया वह इन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया करती है और यह 
इस कारण कि यह जानती है कि समितियों ने अपना निर्णय पूर्ण विचार के बाद 
ही भेजा है । 

स्थायी कमेचारी ( कैपिए८980॥. 5टइए८९ )--स्थायी कर्मचारियों की 
नियुक्ति आदि की व्यत्रस्था उसी प्रकार की है जैसी काउन्टियों के विषय में कतला आये 
हैं। कुछ बड़े अफसरों जेसे काउन्टी कक ( सेक्ेटरी ), कोषाध्यक्ष, सर्वेगर (इश्लीनियर), 
स्वास्थ्य अफसर आदि की नियुक्तियों को समितियों के परामर्शानमार काउन्सिल स्वय॑ 
करती है ओर यद्यपि प्रति रेगिर'सू नह परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था 
नहीं पायी जाती, परन्तु झ्रिर भी व्यवद्वार में इन ऊँचे अफसरों को नियुक्ति योग्यता के 
आधार पर ही होता है | यह संनत्र है कि यदि दो अम्पर्थी लगमग समान बोग्यता 
के हों, तो उनमें से एक राजनैतिक या दो संबन्‍्धी कारणों से नियुक्त हो जाय और 
दूसरा न नियुक्त हो, पर ऐसा कभी नहीं होता कि इन कारणों से कम योग्यता वाला 
अधिक योग्यता वाले अन्पर्थी के मुकाचले में बाजी मार ले जाय | निम्नतर क्म- 
चारियों को नियुक्ति समितियाँ अथवा विभागाव्पक्ष लोग ही कर लेते हैं. ओर यहां 
भी योग्यता का ध्यान रक्‍्खा जाता है यद्यतरि उतना नहीं बितना उल्ब पदों के विपय 
में | कर्मचारियों की पद-अवधि काउन्सिल की इच्छानुसार होती है अर्थात्‌ एक 
निश्चत अवधि की सूचना दे कर उन्हें कभी भी अलग क्रिया जा सकता है। पर 
व्यवहार में ऐसा लगभग कभी भी नहीं होता और एक बार नियुक्त हो जाने पर 
कर्मचारी लोग, यदि ये स्वयं कोई गंभीर भूल या अपराध न करें तो, याबर्जीवन 
(अर्थात्‌ ६०-६५ वर्ष की अवस्था तक) अपने पद पर बने रहते हैं। कुछ प्रकार के 
कर्मचारी की उदच्युति डना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के नहीं की जा सकती, 
और अन्पों को पद-अवधि ठेके की शर्तों द्वागा (859 (००८४४८६) निश्चित रहती है | 

ब्रिटेन में स्थानिक शासन-कर्मचारयों की शिक्षा पर अधिकाधिक' ध्यान दिया 
जा रहा है | विश्वैविद्यालयों और व्यक्तिगत संध्याओं द्वारा उनके लिये सावंजनिक 
शासन व अन्य संजन्धी विषयों में अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं 
और उन्हें शिक्षण संतन्धी आवश्यक सुविधाएँ दो जाती हैं। स्थानिक बर्मचारियों के 
अपने अनेक प्रकार के सज्ञडन और सच्च (8५$0८।४४४००७) हैं जो स्थानिक शासन 
का स्तर ऊंचा करने और अपने सदस्यों के उचित हितों की संसक्षा के लिए निरन्तर 
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प्रयध्नशील रहते हैं | इन संघों में 'नेशनल ऐसोशियेसन आफ लोकल गवर्नमेंट 
आफिस? जिसे संक्षेप में 'नाल्‍गों (0४०॥४०) भी कहते हैं, जगत्प्रसिद्ध है। 

स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय नियन्त्रण (0०४४८४ (0०7७० )-- 
एक शताब्दी पूव ब्रिटेन की स्थानीय संस्थाओं--काउन्टियों ओर बरो--पर केद्धीय 
नियंत्रण लगभग नहीं के बराबर था । स्थानीय संस्थाओं का सक्ठठझन और उनके 
अधिकार कानून या आशात्रत्रों द्वारा निश्चित अवश्य थे, पर शासन-संचालन पर कोई 
नियंत्रण न था। श्८३५ के पहले जिस कुव्यवस्था का हम वन कर आये हैं, उसके 
प्रधान कारणों में से एक यह मी था कि स्थानिक संस्थाओं की देख-रेख की कोई 
व्यवस्था न थी और वे जैसा चाहती थीं बैसा करती थीं । 

जन्म स्थानिक संस्थाओ्रों का सुधार प्रारम्भ हुआ, तो उसका एक आवश्यक अज्ज 
यह भी माना गया कि इन पर केन्द्रीय सरकार का कुछ नियंत्रण रहे जिससे #८टाचार 
या गड़बड़ी की रोक-थाम हो सके | बेन्थम और जान स्टुअ॒ट मिल सरीखे विचारकों 
ने इस बात पर वह जोर दिया | केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पढुता और उनका 
अनुभव स्थानिक संस्थाश्रों के कर्मचारियों की अ्रपेज्ञा कहीं अधिक विस्तृत ओर व्यापक 
होता है। अतः वे स्थानीय संस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण करके उन्हें शासन-सुधार 
के लिये बहुमूल्य परामर्श दे सकते हैं | फिर, श्य३र५ के बाद से केन्द्रीय कोष से 
स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, शहनिर्माण, यातायात आदि के साधनों को 
अधिक उन्नत और व्यापक बनाने के लिए आर्थिक सहायता (8:8908-7-70) भी 
दी जाने लगी | आज-कल इन संस्थाओं की कुल आय का लगमग ४०% केन्द्रीय कोष 
से सहायता के रूप में ही आता है| जब्न केन्द्रीय सरकार इन्हें इतना धन देती है तो 
उसे यह देखने का अधिकार होना ही चाहिये कि उस धन का सदुपयोग हो रहा है 
या नहीं | इन कारणों में वर्तमान समय में ब्रिटेन में स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय 
सरकार का बहुत कुछ नियंत्रण है। नियंत्रण के कुछु अधिकार तो कान्‌न द्वारा ही 
केन्द्रीय सरकार को मिले हैं और शेष आर्थिक सहायता देने के बल से | जो पैसा देता 
है वह अपनी इच्छानुसार काम करवा ही सकता है।फल यह हुआ है कि अ 
केन्रीय और स्थानीय सरकारें परस्पर सम्बद्ध और एकता के सूत्र में गँथ-सी गई हैं 
आज-कल का दिद्धान्त यह है कि केन्द्रीय सरकारें एक दुसरे की प्रतिद्वन्द्दी नहीं, किन्तु 
जनता की सेवा के महान्‌ कार्य में, एक दूसरे की सहयोगी और सहायक हैं | केद्धीय 
सरकार की लोक-कल्याण संब्न्धी बहुतेरी नीतियाँ स्थानीय संस्थाश्रों द्वारा कार्यान्िवित 
की जाती हैं और स्थानीय संस्थाओं को अपने कार्यों में घन या कुशल परामर्श का 
अभाव न रहे--इसकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को करनी पड़ती है | 

नियंत्रण करने वाले अधिकारी--ब्रिटेन में ध्यानीय संस्थाओं पर नियंत्रण 
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रखने का अधिकार सरकार के किसी एक विभाग के हाथों में केद्धित नहीं है | स्थानीय 
संस्थाओं के कार्यो से संबन्ध रखने वाले विभिन्न केन्द्रीय विभाग अपने-अपने विपर्यों का 
नियंत्रण करते हैं जेसे शिक्षा विभाग शिक्षा का, होम मिनिस्ट्रो पुलिस का, ह :-दनाग 
कप का, सत्र र-विभाद स्व.स्थ्य कार्य का, राजमीप-विमाग कुछ आर्भिक कानों का; 
यातावात विभाग यातायात प्रतन्ध का, इत्यादि | १६४१ ई० तक स्वास्थ्य-विनाय का 
नियत्रण इन सबसे अधिक व्यापक था । वह स्थानिक संस्थाओं के >वस्थ्य-पच्न्ध के 
प्रतिरिक्त, उन सभी बातों पर नियत स्खता था जो किंसों अन्य विभाग के अधिदार- 
ज्लेत्र में न आती थीं जम 7. एन, खआथु लेने की मंत्रों देना, जिनाए मिताद् 
की जाय, अधिकार वृद्धि इत्यादि, पर जनवरी सन १३४१ में स्थास्थ्य-विभाग के ये 
कार्य उनसे लेकर मिनिनन्‍्द्री आफ लोकल गपनमेंट ऐड ब्लेनिनज्ञ ( अीवधांफधए एव 
[064 (70 एहाफग्राद्या ब्याऐे 08077928 ) को दे दिये गये | श्रत्र स्वान्थ्य जिमाग 
च्यानोव संत्याओं के सदप-य++ ८ भात्र की देख-रेल करता है| इन शादन विभागों 
ऋ ग्रतिरिक्त गिव्री काउन्सिल, पालमेंट >रन्‍्पापालय भी स्थानीय संस्थाओं पर विभिन्न 
प्रकार के नियत्रण रखते हैं| यूरोपोय देशों में स्थानीय संस्थाओं का ने सजा प्रद्दि- 
कार सब का सब एक ही ५४-४० --+ ८० गृह -विनाग ( &7:500४ए 0६ 47६४४- 
०४ ) के हाथों में केन्द्रित रहता है। पर इंगलेएड में वह अनेक अधिकारियों के धंच 
किखरा हुआ ((0:४०५८०७॥ हूँ । 

नियंत्रण के विभिन्न प्रकार-- अिटेन में स्थानीय संस्थाओ्रों के अधिकार 
झ्रर उन यर केदीय सरकार का नियंत्रण--ये दोनों कानून द्वाग निश्चित हैं। अतः 
फ्रेल्ओाय वरफार का नियंत्रण -अधिकार अ्र्यम नहा हैं | वहाँ केत्रीएउ सरकार स्थानीय 
सेवाओं का विधघटरन ०.७ ८८६ : या पह»«न $ . २०-८-०-०८ नहीं कर 
पकती और ने सदस्यों या अन्य स्वानोपय भ्रभ्रिकारियों को पदच्युत कर सकती हैं जता 
कि बुरोत्रीय देशों या भारत में होता हैं । स्थानोव कार्य बहाँ स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही 
कराना पड़ेगा, पर केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित नियंत्रण के अधिकार हैं अ्र्थात्‌-. 

( १ ) स्थानीय शाध्षन के सुनार रूप से संचालन के सम्बन्ध में नियम 
(8५!2५) बनाने का, हा 

। १) ऋण लेने के प्रस्ताव और कुछ अन्प प्रकार के प्रस्तावों पर मंजूरी 
देने का, न 

( ३ ) स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक सूचना वे कागज-पत्र प्रास करने का, 

( ई ) निरीक्षण (475[0९0007 आर जाँच करने का, 

£ ४ । स्थानीय संस्थायें कोई काम टीक ने करें तो उन्हें निश्चित समय के 
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अन्दर कमी को पूरी करने का आदेश देने का, और यदि फिर भी वे कमी पूरीन 
करें तो उस कार्य को स्वयं करवा लेने का (८४०० 49 १6६०४), 

(६ ) स्थानीय कर्मचारियों को योग्यता संतन्धी नियम बनाने का, या बिना 
सरकारी मंजूरी के उन्हें बर्खास्त न होने देने का इत्यादि | 

केन्द्रीय सरकार जो आथिक सहायता ( 6:४7६-77-2४6 ) देती है उसके 
कारण स्थानीय संस्थाओं पर उसका पर्यात्र दबाव (?£०४४०८८) या प्रभाव रहता है। 
इस प्रभाव के द्वारा वह अपने द्वारा दिये हुये परामरशों को मान्य करा सकती है। यदि 
स्थानीय संस्थायें न मानें तो केन्द्रीय सरकार आशिक सहायता को बन्द कर देने की 
धमकी देती है और तब उन्हें मानना ही पड़ता है क्योंकि बिना इस आशिकु 
सहायता के किसी स्थानीय संस्था का काम चल नहीं सकता | इसीलिए कहा जाता है 
कि कानून द्वारा दिये गये नियंत्रण अधिकारों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने और 
भी बहुत कुछ अधिकार धन दे कर खरीद लिए हैं । 

ब्रिटेन में स्थानीय शासन का भविष्य 

स्थानीय-शासन सीमा आयोग (५० ,0८४॥ (50ए०८४०४००६ छे0४४०- 
४79 (0777788707)--ब्रिटेन के वर्तमान स्थानीय शासन-न्षेत्रों में बड़ी विषमता 
ओर जटिलतदा पाई जाती है | कहीं तो (जैसे काउण्टी बरो में) एक अधिकारी के हाथ 
में स्थानीय शासन का सब कार्य केन्द्रित है, और कहीं एक के ऊपर एक, दो या तीन 
नीचे-ऊँचे अधिकारी हैं | जेसे हम पैरिशों को लें तो उनका कुछ स्थानीय अबन्ध 
पैरिश काउन्सिल, कुछ रूरल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल और शेष काउण्टी काउन्सिल के 
हाथ में है। बरो में कुछ विषयों का प्रबन्ध बरो काडन्सिल और कुछ का काउण्टी 
काउन्सिल करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न काउंटियों और काउंटी बरो के विस्तार 
ओर जन-संख्या में भी बड़ा अंतर है | कुछ काउंटियों की जन-संख्या आधे लाख से 
भी कम ओर कुछ की १० लाख से ऊपर है। 

इन विषमताओं को दूर करने के लिए. १६४५ ई० में पार्लमेंट ने एक 
स्थानीय शासन सीमा आयोग ( 40९8]. 00ए०्टपमला: छ0एपर्तबापए 
(००००४४४४09 2८६, 945 ) नामक कानून बनाया | इसके अनुसार एक सीमा 
आयोग ( एं०ए:वे4ए <००7758709 ) की स्थापना की गई और उसे यह 
अधिकार दिया गया कि वह विष्मताओं को दूर करने के लिए वतंमान क्षेत्रों की सीमा 
ओर पदों में आवश्यक परिवर्तन करे जिससे स्थानीय शासन के क्षेत्र सुविधाजनक 
और उपयुक्त बन जायें । 

दो चर तक परिस्थिति का अध्ययन करके सीमा आयोग ने १६४७ में अपनी 
रिपोर्ट दी । इसमें यह बतलाया गया कि यत्र-तत्र सीमा-परिवर्तन या काट-छाँट करने 
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से काम न चलेगा, किन्तु स्थानीय क्षेत्रों का नये सिरे से पुननिर्माण श्रावश्यक है 
आयोग ने पुनर्निर्माण के कुछ मूल-भूत सिद्धान्त भी बतलाये जिनका आशय यह था 
कि विभिन्न स्तरों के कई प्रकार के त्षेत्रों और अधिकारियों के स्थान में केवल दो 
प्रकार के ज्ञेत्र और अधिकारी रक्‍्खे जायें अर्थात्‌ ( १) काउंटी ओर (२) डिस्ट्रिक्ट | 
इस योजना के अनुसार वर्तमान काउंटी बरो भी काउंटी कद्दे और समझे जायेंगे, 
पर वे उपन्नेत्रों या डिस्ट्रिक्टों में विभाजित न होंगे, परन्तु अन्य काउंटियाँ हिस्ट्रिक्टों 
में विभाजित २हेंगी। अरबन रूरल डिस्ट्रिक्ट का मेद हटा दिया जायगा और आजकल 
के बरो भी काउंटी के अन्तगंत डिग्ट्रिक्ट ही माने जायेंगे यद्धपि उनके अधिकार अन्य 
डिस्ट्रिक्टों की अपेक्षा अधिक रहेंगे | 
इस रिपोर्ट के फलखरूप १६४६ ई० में सीमा आयोग कानन को रद्द करके 
सीमा आयोग का अन्त कर दिया गया पर उसकी सिफारिशों को अद्यावधि ( अगस्त 
१६५२ तक ) कार्यान्वित नहीं किया गया है। भविष्य में क्या होगा सो कहना कठिन 
है, क्योंकि स्थानीय क्षेत्रों में किसी भी क्ान्तिकारी परिवर्तन का बत॑नान स्थानीय अधि- 
कारी अपने स्वार्थों पर आघात द्वोने के कारण तीज़ विरोध करते हैं। डिसी भी दल की 
सरकार यह अप्रिय कार्य करके अप्रित बनने को तैयार नहीं | अतः दिखलाई यही देता 
है कि ब्रिटेन की परम्परा के अनुसार यदि परिबर्तन हुआ भी तो बहुत घीरे-घीरे ओर 
फुटकर तरीके से ही होगा | 
अभ्यास 
१. स्थानीय शासन का क्या महत्त है ! 
३६ 5 06 ॥८€ते ६07 दावे वीफदाग्राट6 २४ 4. 0९07 (505 टएपश्दा! ? 
२. इंगलेंड में काउंटियों की रामन-पप्रव॒स्था किस प्रकार की है ? 
[2652४792 (ह6 40 बी अतेतं॥डधगा07 0 2 ए0एत0 70 जगह 50, 
३. बरो और काउंठी-बरो में क्‍या अन्तर है ! बरो काउन्सिल के संगठन और 
कार्यविधि का वर्णन करो | 
७३४ 5 6 ठी#लरारद फथफट्टा 3 707008) बाते & ८०७०५ 9०70प६) 7 
[65८४ पर. ताएग्रांडिगांखा ब्याते छाएएडाएएु 0 ॥ एजाएफडी प्रा डी 


एतशशागिगप. * 
४. स्थानीय, शासन में स्थायी कर्मचारियों को स्थिति पर एक संदछ्धित 
निबन्ध लिखी | क् 


जायार 4 ६005 प्रणाह था पट ए०घरााठा 7 ई ऐ8ह परााएंएआ $८:४०९$ 0 
प्रगड्टबित0, 


५, स्थानीय संस्थाओं का ब्रिटेन में केद्रीय सरकार से क्या सम्बन्ध है ! केन्द्रीय 
सरकार उन पर बया नियंत्रण रखती है आर किस रीति से ! 
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70 6 [8/0868 : 

६. अँग्रेजी स्थानीय शासन की वर्तमान मुख्य समस्यायें क्या हैं ओर सीमा 
आयोग ने उनके सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं ! ' 

एा3६ ३४८ ६06 एश0०७%! 97०क695 ईग९ंग2 शिघष्टी/5४४ 0०) 
2०0टड्प्रालाएई फर्त2ए ?े "ना ४टठमाफाडप्64६099५. वींठ फट छि097047ए 
(+0707058700 4॥79 56 40 ६95 ०00796९(40% ऐ 

७- मिम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो : 

““टाउन-क्लवार्क, मेयर, पेरिश, अरबन डिस्ट्रिक्ट, सीमा आयोग । 
४६६ 5805: 70065 00 ६796 $0000७7 92 ६--- * 
वश 0जछ7-णेबद, ९ 2/8ए0:, 78 29220859, 06 ए2927 दी&एाटा, 


हि न >न्वथ-:िजशशकव्द अं. 
+706 30प7095ए (,077॥75800, 


अध्याय १२ 
ग्रे र्ठे ब्रिटेन राण्मंडल (75८ (०४:709 ८०६0) ओर धाश्राज्य 


साम्राज्य का ब्रिटिश संविधान से सम्बन्ध -साज़ाज्य के विभिन्न अब- 
यब--प्रेंट अिटेन और आयरलेड का संयुक्त रापप- देल्य--रफ इिलिइ-आा दर - 
लेंड-- उत्तरी आयरलंड की शासन द्ददस्दा -विदिरः राष्ट्रमंइल--आपनिवे- 
शिक्त स्॒राज्य का विक्राम-बने मान सखाधोत पर नियेए -मस्वराधीन उपनियेरों 
की बैघानिक स्थिति --रप्ररंडल और सारत--त्र विश साम्राज्य के अस्चारोन 
्‌ 
भाग--बत्रिटिश साम्राज्य का अं -झ पं स्वाधीन उपनिवेश--राजक्रीय उप- 
निवेश--संरक्षित परददेरा! ँरटक्ताबीन देश --दिदिश सरकार का साम्रा- 
ज्य के अस्वाधीन भागों पर नियन्त्रण 
साम्राज्य का ब्रिटिश संविधान से सम्बन्ध-ब्रेदेन के साथ का 
विशाल साम्राज्य भी सम्बद्ध है। स्व्रय॑ ब्रिटेन ही में तीन 7 श +दगरर:, इक 
आर स्काट्टलेंड सम्मिलित हैं। ब्रिटन और उत्तरी आपरलंइ कहो मनिताकर युनाइटड 
किगहम आफ अट ब्रिटन और नादन आबरलेंड ((फाइ०वे ६४407 ०ई (०६०० 
छत्ताबांत 8छते एत7विदाए (टीडगर्त) बनता है ५ #७।य - में जिस शानलन- 
प्रवस्था का वर्णन किया है वह पूर्ण रूप से केबल इंगलें पर लोग होता है । 
उसका अधिकांश वेल्स और स्कार्टलैंड पर भी लाग होता है, 7९ कुछ थोड़ी को बतों 
में इन उपविभागाों के लिए पृथक व्यवस्था व शा57 संगठन है। उत्तरी आवरस्लंइ का 
तो रुनोी आन्तरिक बातों में स्वाधीनता विठायद पिएीह 07 ऊैप्रस्कगागाए। ड़ । गत: 
पहले तो हमें युनाइटेड फिंगइम आए ग्रेट बिदेन और आपरशेंड के आस्दर “चज्स, 
स्काटलैेंड और उत्तरी आयरलेंड की विशेष त्थिति को समझे लेना चाहिये आर 
फिर इस संयुक्त राज्य का जो साम्राज्य से सम्बन्ध है उसे समकना शावश्यर है । 
'म्राज्य के श्रने क भागों का अपना इृथक राजन" उसने हैं, 7९ जिरिश अ्रग्पा 
पमाइटेड किाइन का सरकार उनसे इस प्रकार गेंथी है झोर उसका उन या इससे 
विनिन्न यकाशये का अभाव 3$सा है कि * हम :-सम->. को जाने जिना अडिश सर द्वार 
का यथाथ शान नह ही सकता, किल्तु कपथ्रूत रह जाता हैं। जैसे सौग्मइल मे एक 
सूर्य के चारों आर मिनने ही ग्रह और उपग्रह घना करते हैं बसे ही बनाइटेंड किगइम 
के भी प्रमात-च्षेत्र में अनेझ देश भू-विभाग आदि हैं श्र उनकी उर्पान्थिति ब्रद्श 
सरकार के संगटन और कार्यविधि को वैसे हो प्रभावित करते है उसे ग्रहा श्री 
उम््रहों की मध्याकपंण शक्तियाँ सूय की स्थिति को | 








श्प्र ब्रिटिश संविधान 


साम्राज्य के विभिन्न अवयव--इस दृष्टि से हमें चार मुख्य तत्वों पर विचार 


करना आवश्यक है आर्थात्‌ (१) वे भू-माग जो इंगलैश्ड के साथ संयुक्त होकर 
यूनाइटेड क्रियडम ( ए 7६०० ६&7084०7 ) आफ ग्रेट ब्रिटेन ऐण्ड नादने आयर 
लैंड का निर्माण करते हैं। ये हैं वेल्स, स्कराटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, (२) 


साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश, (३) भारत की भाँति के कुछ स्वतन्त्र देश बो _ 


ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ( एपम्संडकआ (७0प्राम०7प्रढथ0 0 ७7075 ) नामक 


राष्ट्र -समूह में सम्मिलित है और (४) ब्रिटिश साम्राज्य का अस्वृतन्त्र अथवा परा- 


घीन भाग | 
१. ग्रेंट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलेड का संयुक्त राज्य--(07/६५० [९798007) 


3-8 


अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ब्रिटेन (इंग्लैंड, वेल्स और स्काटलैंड ) और उत्तरी : 
आयरलैंड एक ही राज्य हैं, परन्तु आन्तरिक दृष्टि से इनकी स्थिति में थोड़ा भेद : 
है| जिस ब्रिटिश संविधान का हम पिछले अध्यायों में वर्णन कर आये हैं वह इंगलेंड : 
में पूर्ण रूप से लागू होता है, वेल्स में लगभग पूर्ण रीति से, स्क्राटलैंड में अधिकांश 
रूप से और उत्तरी आयरलेंड में आन्तरिक मामलों को छोड़कर अन्य में | अब इनमें . 


प्रत्येक की स्थिति अलग-अलग स्पष्ट की जावी है। 
बेल्स--वेल्स ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक दृष्टि से इंगलैँड से भिन्न है, पर 


राजनैतिक और वैधानिक दृष्टि से इंगलेंड का ही भाग है। १३०१ में एडबर्ड प्रथम _ 


ने इसको इंगलेंड ही के ठत्न पर संगठित करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को 'ेल्स के राब- 
कुमार' (287८० ०६ ॥४]०७) की उपाधि दी और तभी से सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र, 
सम्राट पदारूढ् होने तक 'प्रिन्स आफ वेल्स? कहा जाता है । अष्टम हेनरी ने वेल्स और 
इंगलैंड की एकता और सुदृढ़ कर दो | वेल्स को पालंमेंट में प्रतिनिधित्व दिया और 
वहाँ जो कानून या ग्रथायें अंग्रेजी कानून या ग्रथाओं से मिन्न थीं, इन्हें सप्तात क्रके 
उनके स्थान में अंग्रेजी पद्धति का ही प्रचार कर दिया गया। तत्र से वेल्स इंगलेंड 
ही का अभिन्न अज्ञ बन गया है| दोनों के न्यायालय और स्थानीय शासन एक ही 
और पालंमेंट के समी कानन वेल्स में भी लायू होते हैं। वेल्स के लिए यदा-कदा 
कुछ ही अलग कानून बनते हैं। १६२० ई० में एक और अन्तर यह हुआ कि ऐज् 
लिकन चर्च वेल्स का संस्थापित चर्च ( ८६६४०४४४८० ८४०ः८४ ) न रहा। वेल्स में 
जब-तत्र यह माँगु भी की जाती रही है कि उसे आन्तरिक स्वतंत्रता ओर एक अलग 
स्थानीय पालमेंट मिले और इनके आधार पर जन्न-तत्र एक राष्ट्रीय आन्दोलन भी 
चला है । पर ये माँगें या आन्दोलन कभी प्रबल नहीं हुये ओर साधारणतया वेल्स 
वाले इंगलेंड से पृथक होने के लिए बहुत उत्सुक नहीं मालूम पड़ते । 
काटलेंड--स्काटलेंड बहुत समय तक एक अलग और स्वतन्त्र राज्य था। 


ग्रेट ब्रिटेन, राष्ट्रमंडल और साम्राज्य २५३ 


१६०३ ६० में स्काटलेंड का राजा जेम्त चतुर्थ उत्तराधिकार क्रम से इंगलेंड का भी 
जेम्स प्रथम के नाम से राजा बन गया और तत्र से लगभग सो वर्षों तक दोनों देश 
एक हो सम्राट होने के कारण सम्बद्ध रहे, पर स्काटलैंड का प्रथक्‌ राज्य संगठन बना 
रहा | उसकी पालंमेंट, सेना, अदालतें--सभी कुछ अलग थीं | १७०७ ईं० में ऐक्ट 
आफ यूनियन ( #०६ ० ए709 ) द्वारा र ऊःउर्लैंड अपना एथक अस्तित्व छोड़कर 
इड्लैंड के साथ एक ही राज्य में मिल गया और उसे अंग्रेजी पालंमेंट में प्रतिनिधिःव 
दे कर उसकी पृथक पालेमेंट का अन्त कर दिया गया । यह सब जोर-जबदस्ती से नहीं 
हुआ, किन्तु औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से इंगलेंड के अधिक उन्नत होने के 
कारण स्काटलैंड वालों ने उससे मिल जाने में अपना लाभ समझा । परल्तु कुछ बातों 
में स्काटलैंड की प्रथकृता बनी रही | उसका दीवानी और फोजदारी कानून, उसके 
न्यायालय और न्यायव्यवस्था, उसका थसबरिटीर्यन धार्मिक संगठन (2:४४ए:२2:47 
८४०:८७), और शिक्षा संगठन अलग ही रहा और आज भी है । 

१७०७ से आज तक स्काटलेंड की वैधानिक स्थिति पूर्ववत ही है। सामान्य 
महत्व के सभी कानून इज्जललैंड, स्काटलैंड और वेल्ठ में समान रूप से लागू होते हैं 
पर कुछ महत्वपूर्ण कानून स्काटलैंड में आवश्यक परिवर्तनों के साथ हो लागू होते हैं, 
और उसके लिए कुछ बातों में प्रथक्‌ कानून भी बनते हैं। कानून-निम/ण के बिपय में 
स्परटलैंड की प्रथक्‌ सत्ता माना जाती है। कामन्स समा में स्काट्लेंड के प्रतिनिधियों 
की एक स्थायी समिति बना दी गई है और केवल स्क्राटलैंड के लिये प्रस्तावित सभी 
विधेयक उसके घुपुर्द कर दिये जाते हैं, जिससे वह आवश्यक संशोधन-परिवर्तत का 
सुभाव दें सके । सामान्य कानून, यदि स्कावलेंड को स्पष्ट रूप से उनसे मुक्त न 
रक्‍्खा गया हो, वो स्काटलैंड में अपने आप ही लागू होते हैं । 

शासन के मामलों में भी १६२६ ई० से स्काटलेंड के लिए एक अलग मंत्री 
होता है जिसे सेक्रेटरी आफ स्टेंट फार स्कार्टलेंड कहते हैं। यह मंत्रिमंडल का सदस्य 
होता है | स्कटलैंड के सम्बन्ध में इसका बही स्थान और कार्य है जो इड्लेंड के 
लिये गहमंत्री, स्वस्थ्य मंद्री और शिक्षा मंत्री को मिला कर । इसके विभाग में कोई 
अडर सेक्रेटरी, लाई, एडनोकेट, सालिसिटर बनरल, रजिस्ट्रार जनरल, « बोर्ड आफ 
हेल्‍थ और अन्य कई अधिकारी रहते हैं । सकाटलैंड का स्थानीव शासन भी इंगलेंड से 
थोड़ा भिन्न है। न्यायालय, स्पाय-म्वस्थः. दीवानी और फ्ौजदारी कानून और 
धार्मिक संगठन या च्च--ये स्काटलैंड के लिए एकदम एथक्‌ हैं। वहाँ का शिक्षा- 
प्रचन्ध भी इंगलेँड से भिन्न और भ्रेष्ठतर है । 

आयरलैंड--आपरलैंट का इंगलैंड से सम्बन्ध स्काटलैंड और वेल्स से 
बिल्कुल भिन्न रहा है। ये देश इंगलेंइ के साथ स्वेच्छापूर्वक मिले, पर आयरलेंड 





२५७ ब्रिटिश संविधान 


को इंगलेंड वालों ने अनेक बार आक्रमण करके पराजित किया और उस पर जम. 
दस्ती अपना शासन स्थापित किया | आयरलैंड और इंगलैंड में धम की मी विधि- 
ज्रता थी। आयरलेंड के लोग कैथलिक और इंग्लैंड, स्कराटलैंड और वेल्स के अष्ि- 
कांश लोग ग्रोटेस्टेएट मत के अनुयायी थे । इन कारणों से आयरलैंड इंगलैंदड ३ 
साथ मिलकर रहने से सदा ही असन्तुष्ट रहा | वह इसमें पराधीनता और अत्याचार 
का अनुभव करता था| सदैव ही वहाँ स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए. आन्दोलन चल्लवा 
रहा और प्रथम बुद्ध के दिनों में तथा उसके वाद उसका बड़ा उम्र रूप हो गया ] 
१६२२ ई० में आयरलैंड (उत्तरी भाग को छोड़कर) को औपनिवेशिक स्वराज्य प्राह 
हुआ, पर वहाँ के लोग इससे मी सन्तुष्ट न हुये, और धीरे-घीरे एक के बाद एक 
बन्धन हटाते हुए, १६४६ ई० में उन्होंने अपने देश की पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषक्ष 
कर दीं। अतः दक्षिणी आयरलैंड अब आयर ( 8776 ) के नाम से एक पूर्ख॑तवा 
स्वतंत्र गणतंत्र (१८०००॥४८) है। 

उत्तरी आयरलेंड-किन्तु आयरलैंड की स्ववंत्रता के इतिहास में वही 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई जो भारत के | उसका उत्तरी भाग जिसमें छः काउंटियाँ हैं, 
दक्षिणी भाग से कई बातों में भिन्न था | उत्तरी आयरलैंड के अधिकांश लोग प्रेम 
से आये हुये प्रवासी और प्रोटेस्टैंट मतानुयायी थे जब कि दक्षिण आयरलैंड के 
लोग कैथलिक | आर्थिक दृष्टि से उत्तरी आयरलैंड उद्योग प्रधान ( 0०४६४४) ) 
और दछ्धियी आयरलैंड क्ृषिप्रधान था | अतः जैसे भारत की स्वतंत्रता के समय 
मुसलिम-प्रधान भागों ने पाकिस्तान की माँग की, वैसे ही १६२२ में जब आयरलैंड 
को ओऔप॑निवेशिक ख्वराज्य देने का निश्चय हुआ, तो उत्तरी आयरलैंड वालों ने उनके 
साथ सम्मिलित होने से इनकार किया और आसन्‍्तरिक विषयों में स्वराज्य के साथ 
ब्रिटेन के साथ मिले रहना चाहा । अन्त में भारत को भाँति ही आयरजलैंड का मी 
विभाजन हुआ और उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन के साथ मिला रहा। दक्षिणी आवर- 
लेंड या आयर ने इस विभाजन को कभी भी स्वीकार नहीं किया और पूरे देश को 
फिर से संयुक्त करने के लिए. उसने अनेक बार प्रयत्न भी किया, पर इसमें सफलता 
नहीं मिली 4 

उत्तरी आयरलेंड का प्रथतू शासन--इस प्रकार उत्तरी आयरलैंड ग्रेट 
ब्रिटेन के साथ एक'ही राज्य--यूनाइटेड किंगडम--का अंश है, पर गवनमेंट आफ 
आयरलैंड ऐक्ट १६२० के अनुसार उसे आन्तरिक बातों के प्रजन्ध में स्वाधीनवा है 
और इसके लिए उतका अलग शासन-संगठन भी है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्तरी 


आयरलैंड का कोई स्थान नहीं है और ब्रिटिश पार्लमेंट में अब भी उसके १३ प्रवि- 
निधि सम्मिलिब हैं । 


ग्रेट ब्रिटेन, राट्रमंडल और साम्राज्य २५३४, 


उत्तरी आवरलैएइ का पृथक शात्त-संगउन इस प्रकार है कि शासनाघिकार 
(८5०८पा१ ४८ 79० फऋ०)) ब्रिटिश सम्राट के हाथों में है जो कि अपने प्रतिनिधि के 
रूप में वहाँ के लिए एक गवनंर नियुक्त करता है। गवर्नर एक मंत्रिमंडल की सहा- 
यना और परामश के अनुसार शासन करता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले अन्य 
देशों की भाँति ही मंत्रिमंडल उत्तरी आयरलेंड की कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी 
है | विधान-मंडल द्विसभात्मक है जिसमें निचले भवन को कामन्स सभा और ऊपरी 
भवन को सिनेट कहते हैं। कामन्स सभा में ४२ सदस्य हैं जो ब्रिटेन ही की भाँति 
स्बरध्चार्ण मताधिकार द्वारा एक सदस्यीय निर्वाचन क्षित्रीं से चुने जाते हैं | सिनेट में 
२६ सदस्य हैं जिनमें २ पदेन ( «5-०३०० ) सदस्य हैं और शेप २४ कामन्स सभा 
द्वारा अनुपातिक पद्धति से ८ वर्षों के लिए चुने जाते हैं। दोनों भत्रनों में मतमेद द्वोने 
पर, उनका संयुक्त बैठक द्वारा निर्शंय होता है। यदि मतमेद श्रर्थ विधेयक्र ( घ्रा0घ८५० 
ता) पर हो, तो तुरन्त उसी सत्र सें संयुक्त अधिवेशन द्वारा निर्णय करा दिया जाता 
है, किन्तु साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर, यदि उसे कामन्स सभा दूटरे सत्र में 
पुनः पारित करे, तब गवर्नर संयुक्त अधिवेशन करा ,सकता है। अर्थ विदें7झ केबस्न 
कामन्स समा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। सिनेट उन्हें अस्त्रीक्ष कर सकती है, पर 
संशोधित नहीं | 

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल (77४6 फ्रदधआा (ठप्राणठप्रष्नवछो५ी 0६ 2५३४५०:5) 

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में श्वयं ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आय- लेट व ऊना 
श्रम्द्रें +प", न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, सीलोन और पाकिस्तान के ऋरतिदेशिफ 
स्॒श ब्य प्रात देश ( 009797095 ) सम्मिलित हैं | भारत सततंत्र देश है, किन्तु बह 
भी राष्ट्रमडल का सदस्य है। 

आपनिवेशिक स्वराज्य का विकास--ओउनिवे३:७ स्वरशाज्य-प्राम सभो 
देश पहले ब्रिटिश साम्राष्य के अंग और त्रिटेन के अधीन देश थे, पर इनकी राज- 
नैतिक प्रगति के साथ-साथ उन्नीसबी शताउदी के पूरा से इन्हें क्रमशः स्वाधीनता देने 
की नीति का सूत्रपात हुआ । उस समय ब्रिटेन में यह भावना काम कर रही थी कि 
उपनिवेश बेकार हैं. और कभी न कभी अलग हो ही जायेंगे | परंतु उन्नीसबी" शताब्दी 
के अन्तिम वर्षों में अनेक आर्थिक कारणों से सःम्राय्यवाद का पुनरुत्यान हुआ । उप- 
निवेश बहुमूल्य सममे जाने लगे | अतएव अब ब्रिटेन के राननीतिशीँ में «त--किदरर 
हुआ और उन्होंने उन्नत उपनिवेशों की स्वराधीनता के साथ साम्राज्य की एकता के साम॑ 
ज॑स्‍्य के उपाय दंदने प्रारम्भ किये | इस विप्रय में अनेक सुझाव उपध्यित किये गये 
कछ लोगों का कहना था ऊि रुप्नाज्य के स्वाधीनता-प्रामत सभी देशों को मिलाकर ए 
संघ-राज्य बना देना चाहिये और अन्य लोग वैधानिक उपायों का आश्रय ने लेकर परार- 
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स्परिक समभोतों और सहयोग द्वारा ही साम्राज्य की एकता बनाये रखने के पत्षपईं 
थे । अंत में इस दूसरी नीति का ही अनुसरण इआ | १८८७ ई० में सप्राश किसे 
रिया की खरण-जयंती के अवसर पर लंदन में साम्राज्य के विभिन्न भागों के प्रतिनिषिके 
की उपस्थिति से लाम उठाकर एक औपनिवेशिक सम्मेलन (0०००४ (०॥शलथाथह 
का आयोजन पारस्परिक विचार-परिवर्तन व परामर्श के लिए किया गया | इसी पक 
के सम्मेलन १८६७, १६०२ और १६०७ में भी हुए। ११०७ के सम्मेलन में क्‌ 
निर्ंय हुआ कि प्रति चौथे वर्ष इस प्रकार की बैठकें हुआ करें और अर से उन्हें और 
निवेशिक-सम्मेलन न कहकर साम्राज्य-सम्मेलन ([79०४४] (00966:९७ ०८) कहा बाव| 
इन सम्मेलनों में समान हिंत वाले समी विषयों की चर्चा होती थी कै 
साम्राज्य की सुरक्षा का प्रश्न, वेदेशिक और व्यापारिक नीति तथा साम्राज्य के विभिन्न 
भागों का ब्रिटेन से वेधानिक सम्बन्ध आदि | इन्हीं सभाओं के द्वारा ब्रिटेन और 
साम्राज्य के स्वाधीन भागों की वर्तमान सम्बन्ध-व्यवस्था का क्रमश: विकास हुआ। 
प्रथम युद्ध के पहले स्थिति यह थी कि इन साम्राज्य-भागों को  आन्तरिक विषयों हें 
स्वाधीनता थी, पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी न तो प्रथक्‌ स्थिति थी और ब 
कोई अधिकार । प्रथम महायुद्ध में उपनिवेशों ने ब्रिटेन को जो बहुमूल्य सहावता 
दी उसके फलस्वरूप उनके अधिकारों की बाह्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय त्षेत्र में भी वृद्धि 
हुईं। १६२१ के साम्राज्य-सम्मेलन में सिद्धान्त रूप से यह बात मान ली गई हरि 
अब से ब्रिटेन और स्वाघीनता-प्रात्त उानिवेश सभी बातों में बराबरी के दर्ज पर रहें 
और १६२३ में उन्हें विदेशों से अथक्‌ रूप से सन्धि करने की सुविधा दी गई | 
१६२६ ई० के साम्राज्य-सम्मेलन में सुविख्यात बालफोर रिपोर्ट (898]600८ ०७०४) 
द्वारा स्वाधीनता ग्राप्त उपनिवेशों की स्थिति को यों स्पष्ट किया गया कि “ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्तगंत वें (ब्रिटेन और स्वाधीनत। ग्रापत उपनिवेश) स्वाधीन समुदाब 
हैं जो कि आपस में बराबर पद के हैं और जिनमें से कोई भी अपने आन्तरिक या 
चाद्य मामलों में क्रिसी के किसी प्रकार अधीन नहीं है, यद्यपि एक ही सम्राट के 
प्रति राजमक्ति द्वारा दे परसर सम्बद्ध हैं और स्वेच्छापूर्व॑क ही ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के 
सदस्य हैं /* १६३० ई० के साम्राज्य-सम्मेलन ने निर्णय किया कि स्वाधीन 
-उपनिवेशों की वैधानिक स्थिति में चालफोर घोषणा से असंगत जो कुछ भी प्रतिबन्ध 


॥। *परश्ब्बड्रसानांत बध6ठ ६96 70007 
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बच रहे हैं उन्हें कानून द्वारा समात कर दिया जाय | फलस्वरूप १६३१ ई० में 
स्टैट्यूट आफ़ वेस्टमिन्स्टर ( अ्ापाट 64 96९६६४४75४८४ ) नामक महत्वपूर्ण 
कानून द्वारा पालेमेंट ने स्वाघीन उपनिवेशों की पूर्य स्वतन्त्रता में बाधक जो कुछ भी 
नियंत्रण थ उन्हें हटा दिया । 

वर्तेमान स्वाधीन उपनिवेश--वेस्टमिन्स्टर कानून में कनाडा, न्यूकाउन्ड- 
खंड, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ोलेंड, दक्षिण अफ्रीका और आइरिश फ्री स्टेट--इन छ: 
स्वाघोन उपनिवेशों का उल्लेख था। इनमें से न्यूद्राउउडलैंड १६४६ में कनाडा 
मिलकर उसका एक प्रान्त बन गया, आइरिश फ्री स्टेट १६४६ में आयर नाम 
का स्त्रतंत्र राज्य बन गया | इस प्रकार पुराने स्वारधीन उपनिवेशों में से केबल ४ 
बच रहे । १६४७ में भारत, पाकिस्तान और सीलोन के तीन स्वाधीन उपनिवेश 
पद वाले देशों का जन्म हुआ, पर इनमें से भारत १६४६ में पूर्ण स्वतंत्र प्रथक्‌ 
राज्य बन गया और स्व्राधीन उपनिवेशों की संख्या प्वंचत्‌ छुः ही रही | अर्थात्‌ चार 
पुराने और पाकिस्तान और सोलोन--दो नये | * 

स्राघीन उपनिवेशों के संविधान थोड़ी-बहुत निन्नता के साथ ब्रिटिश संविधान 
ही की भाँति संसदीय पद्धति के हैं | प्रत्येक स्वाघीन उपनिवेश में सम्राट का प्रतिनिषि- 
स्वरूप एक गवर्नेर-जनरल होता है जिसकी स्थिति सम्राट ही के समान अर्थात्‌ बेंघा- 
निक अध्यक्ष की होती है। सभी में मन्त्रिमंडल है, जो व्यवस्थापक मंडल की निचली 
समभा| के प्रति उत्तरदायी होती है । समा में द्विसमात्मक ब्यवस्थापक-मंडल हैं. जिनमें 
निचली सभायें स््॑ठाघारण मताबिकार के अनुसार चुनी जाती हैं। ऊपरी सभा कनाडा 
में नयुक्त किए सदस्यों से बनी है, थास्ट्रेलिया में उसका जनता द्वारा निर्बाचन होता 
है, और दछ्धिणी अफ्रीका में उसके सदस्य प्रान्तीय विधान-सभाओं के रुदस्पों द्वारा 
निर्वानित दोते हैं । न्यूजीलेंड और दक्षिणी अफ़रोका को सरकारे एकात्मक और कनाडा 
तथा आस्ट्रेलिया की उद्भात्मक हैं । 

स्वाधीन उपनिबेशों की वैधानिक स्थिति--यद्यप्रि स्वाघोन उपनिवेश 
आज दिन पूर्णतया खतंत्र हैं और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल या साम्राज्य से जब चाहे तनी 
अपना स-वन्ध-जिच्छेद कर सकते हैं, पर जब्र तक वे ऐसा नहीं करते कब तक उनमें 
और ब्रिठेन में निम्नलिखित वैधानिक सम्बन्ध पाया जाता है ;--- 

(१) ब्रिटिशं सम्राट स्वाधीन उपनिवेशों का भी सम्राट है झौर उसके पद या 
उपाधियों में पत्चितन बिटेन और उपनिवेशों को पालमेंटों की सम्मति से ही दो 
अकता है | 
(२) किसी स्वाघीोन उपनिवेश की प्रार्थना पर ब्रिटिश पालमेंट अत नी उसके 
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लिए कानून बना सकती है। कनाडा में कुछ प्रकार के वैधानिक परिवर्तन अमी तक 
ब्रिटिश पाल॑मेंट के कानून द्वारा ही किये जा सकते हैं | 

(३) स्वाघीन उपनिवेशों के सर्वोच्च न्यायालयों से अपीलें अब भी ब्रिटिश प्रिवी 
काउन्सिल के पास जा सकती हैं, यद्यपि आजकल ऐसी अपीलों की संख्या लगमग 
नहीं के बराबर है। 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पूरे राष्ट्रमंडल के हित की बातों को तय करने 
में ब्रिटेन की अत्र भी प्रमुखता है, यद्यपि कोई स्वाधीन उयनिवेश उसके किये हुये 
निर्णय को मानने को बाध्य नहीं है | 

(५) सैनिक सुरक्षा का अमुख भार ब्रिटेन पर ही है। कोई स्वाधीन उपनिवेश 
सुरद्धा के विषय में अ्रमी स्वयं-पर्यात नहीं है । 

साथ ही साथ यह भी स्मरण रखने को बात है कि :-- 

(१) स्वाधीन उपनिवेश ब्रिटिश पालमेंट के किसी भी कानून के विरुद्ध कानून 
बना सकते हैं, अपने संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं और ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल 
से जब चाहें तत्र अपना सम्बन्ध तोड़ सकते हैं । 

(२) वे किसी युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने को बाध्य नहीं हैं और चाहें तो 
तटस्थ रह सकते हैं । 

(३) बाह्य नीति में अपने हितों की रक्षा के लिए वे स्वतंत्र मार्ग का अनुसरण 
कर सकते हैं तथा अलग सन्धि कर सकते हैं । ; 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वे प्रथक्‌ राज्य माने जाते हैं और उनके अलग 
कूटनीतिक प्रतिनिधि भी अनेक देशों में पाये जाते हैं । 

संक्षेप में राध्ट्रमंडल की सदस्यता किसी पराघधीनता की द्योतक न होकर समान 
दृष्टिकोण वाले कुछ राष्ट्रों की सहयोग-संस्था है । ये राष्ट्र पहले वैधानिक रूप से एक 
ही राज्य के अंग थे | अतः पुराने बन्धनों के कुछ श्रवशेष नाममात्र को अब भी रह 
गये हैं, पर वे इन राज्यों की स्वेच्छा से ही हैं और वे जन्र चाहें तोड़ सकते हैं | 

राष्ट्रमण्डल और भारत--स्वतंत्र होने के बाद भारत के सामने यह प्रश्न 
था कि वह- त्रिटिश राष्ट्रमंडल से किस प्रकार का सम्बन्ध रक्खे |” पूर्णस्वतन्त्र गणराज्य 
बनने के बाद वह स्वाधीन उपनिवेशों की भाँति ब्रिटिश सम्राट्‌ को सम्राट रूप से तो 
स्वीकार कर नहीं सकता था, अतः ग्रश्न यह उपस्थित हुआ कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 
को क्या ऐसा रूप दिया जा सकता है कि भारत की माँति के गणतन्त्र भी उसके 
सदस्य हो सकें १६४८ ई० में लन्दन में राष्ट्रमंडल के सभी प्रधान मंत्रियों का एक 
सम्मेलन हुआ जिसमें प॑ं० जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया | उस समा में दो 
नि्य हुये जिनमें पहला तो यह था कि कोई राष्ट्र यदि ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल 
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का प्रतीकरूप प्रमुख ( 5797950८%! ४८४० ) भी मान ले वो वह उसका सदस्य हो 
सकता है और दूसरे यह कि अब से राष्ट्रमएडल के पूर्व “ब्रिटिश! शब्द का प्रयोग 
अनिवार्य न होकर वैकल्पिक रूप से हो, श्रर्थात्‌ जो चाहे उसे ब्रिटिश राष्ट्रमंइल 
कहे और जो वैसा न चाहे वह केवल राष्ट्रमंडल द्वी कद्दे | इस प्रकार “ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल” से जो ब्रिटेन की प्रमुखता प्रकट होती थी और जिससे उसके सदस्यों की 
स्वातंत्य-भावना को ठेस पहुँचती थी वह बात भी जाती रही। इन समभौौतों के 
आधार पर भारत ने भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना स्वीकार किया | उसकी और 
स्वाघोन उपनिवेशों की स्थिति में यद्द अन्तर है कि उसका राष्ट्रमंडल से वैधानिक 
सम्रन्ध कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सो सुविधा और समझौते के अनुसार ही है 


ब्रिटिश साम्राज्य के अस्वाधीन भाग 


ब्रिटिश साम्राज्य का अर्थ--्रिटिश साम्राज्य के साधारण और कानूनी 
अर्थ में थोड़ा अंतर है । समान्य श्रर्थ से वो यही विदित होता है कि ब्रिटेन स्वय भी 
साम्राज्य के अन्तर्गत और उसका भाग द्वोगा, पर कानून की परिमाष्षा में साम्राज्य 
का अर्थ होता है युनाइटेड किंगडम! ( ब्रिडेन और उत्तरी आयरलेंड ) के बाहर के वे 
सभी देश जो समावेश के राज्यान्तर्गव हैं। इनमें स्वादीन उपनिवेशों का भी समावेश 
हो जाता है, और उन भागों का भी जो स्वाधीन नहीं हैं। स्वाघान भागों का ऊपर 
वर्सृत किया जा चुका है। अन्न साम्राज्य के अस्वाधीन भागों का बर्यंन किया जाता 
है। अस्वाधीन भागों को चार वर्गों में बाँठ जा सकता है अर्थात्‌-- 

(१) अधंध्वाघीन उपनिवेश, | 

(२) राजकीय उपनिवेश या क्राउन कालोनीज ( ९70ण७० (:०१०४65 ) 

(३) संरक्तित देश ( 220/०८४०:४६८$ ); और 

(४) प्रन्यस्त भूभाम ( :०६६८८३४४ ७ ६८::४८0:65 ) 

अधधैस्वाधीन उपनिवेश या देश--१६४७ ई० तक इस बर्ग का सबसे 
बड़ा देश भारत था । पर अब उसके स्वतंत्र हो जाने के चाद झर सीलोन के स्वाधीन 
उपनिवेश बन जाने के बाद, अब इस श्रेरगी में केबल माल्टा आऔर दक्षिणी रोडेशिया 
बच रहे हैं । इन दोनों देशों की मी प्रगति स्वाधोन उपनिवेश पद की ओर दी दो 
रही है | रोडेशिया का सम्बन्ध ब्रिठेन के औपनिवेशिक विमाय दे हाथों से निकाल 
कर राष्ट्रमंडल-सम्बन्ध विभाग ( (०/एए7०४फ४४: ६) 868600009%5 (90८ ) 
को दे दिया गया है जो उसकी उच्चतर भरेणी का परिचायक है और माल्या को भी 
१६४७ ई० में एक नया संविधान प्राप्त हुआ जिसके अनुसार उसके अधिकार स्वाधीन 


उपनिवेशों की अपेक्षा कुछ ही कम रह गये हैं। 





२६० ब्रिटिश संविधान 


राजकीय उपनिवेश ( 0४०७० ८००7765 )--इस वर्स में ब्रिटिश गायना, 
जमेका, बरम्यूडा, बहामास, स्ट्रेट्ससेटिलमेरट, केनिया, जिब्नाल्टर, सेट हेलेना इत्यादि 
हैं। इनमें समानता यही है कि ये कालोनियल आफिस के अधीन हैं और इनके 
अधिकांश निवासी युरोपीय नहीं हैं | अन्यथा इनकी वैधानिक स्थितियों में बड़ा मेद 
है। कुछ, जैसे त्रिटिंश गायना, बस्मूडा, बहामास आदि में द्विसमात्मक व्यवस्था 
मंडल है जिनकी निचली सभा निर्वाचित और ऊपरी समा नियुक्त सदस्यों से मिलकर 
बनी है । कुछ, जैसे केनिया और स्ट्रेट्स सेठिलमेंट में केवल एक सभा वाली लेजिस्ले- 
टिव काउन्सिल है जिसके कुछ सदस्य निर्वांचत और कुछ नियुक्त होते हैं। अन्‍्यों बेस 
हांगकांग और ब्रिटिश हंडूरास में केवल नियुक्त सदस्यों की कोंसिलें हैं। अन्त में 
जिब्राल्टर और सेंट हैलेना की माँति के कुछ ऐसे भी उयनिवेश हैं जहाँ व्यवस्थापिका 
सभा या काउन्सिल है ही नहीं | राजकीय उपनिवेशों की क्रमशः पदोन्नति हो रही है, 
परन्तु बहुत धीरे-धीरे | इसका मुख्य कारण है कि इनमें से बहुतों का ब्रिटिश 
साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से सेनिक महत्व है । 

संरक्षित प्रदेश ( ?:०४८८८०:४६०४ )--सिद्धांत की दृष्टि से संरक्षित प्रदेशों 
को ब्रिटिश साख्राज्य का भाग नहीं कहा जा सकता । केवल उनकी बाद्य नीति पर ही 
ब्रिठेन का नियन्त्रण माना जा सकता है। पर ब्रिठेन का कानून उन्हें भी साम्राज्य का 
भाग ह्वी मानता है। ये संरक्तित प्रदेश मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप में हैं और इनमें से 
मुख्य-मुख्य हैं. उचरी रोडेशिया, युगैर्डा, न्यासालेंड, बेचुआनालैंड और ब्रिटिश 
सोमालीलेए्ड | १६२२ तक मिश्र भी संरक्षित राज्य था पर उक्त वर्ष वह स्वतन्त्र हो 
गया। संरक्षित प्रदेश बहुधा संस्छक देश के राज्य में आगे चलकर मिला लिये जाते 
हैं और बेचुआनालेंड, स्वाजीलेंड इत्यादि में आन्तरिक मामलों में भी ब्रिटेन का 
इतना ग्रमाव है कि इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का माय मानने में कोई अत्युक्ति न होगी। 

प्रन्यस्त भू-भाग ( 7:०४८८०५४४०5 )--अथ्म महायुद्ध के बाद एशिया और 
अफ्रीका के वे देश जो पहले तु्कीं ओर जमनी के साम्राज्य के अधीन ये ओर दो 
स्वतन्त्र दोने की स्थिति में न थे, लीय आराफ़ नेशन्स की देख-रेख में ब्रिटेन, फ्रांस और 
जापान के अधीन रक्‍्खे गये । इस व्ववस्था का नाम था आज्ञापित व्यवस्था (॥829- 
82८८७ 595६८० ) | इन आश्पित अदेशों में से कई ब्रिटेन के हिस्से में भी आये जेरे 
इराक, पैलेस्टाइन; टेज्भानियेका, दोगोलेंड, ब्रिटिश कैमरून आदि और कुछ ब्रिटेन के 
स्थाधीन उपनिवेशों को भी मिले | द्वितीय महायुद्ध के बाद आज्ञापित व्यवस्था को 
प्रन्यास-व्यवस्था ( ':०8०८४४१७० 599ए9&7८० ) नाम दिया गधा, पर उसका मुख्य 
अमिप्राय लगमग वही है जो पहले था। ब्रिटेन के अधीन प्रदेशों में से इराक और 
वैलेस्टाइन तो स्वतन्त्र राज्य बन गये हैं, पर शेष अभी भी ब्रिटेन के पाल हैं | संरक्तित 
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प्रदेशों की भाँति ही सैद्धांतिक रूप से इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का भाग नहीं कहा जा 
सजझता, पर संयुक्तराष्ट्र संघ की देख-रेख में उनके सुशासन का मार ब्रिटेन पर ही है। 


ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य के अस्वाधीन भागों पर नियन्त्रणु--द्रि टिश 
साप्तराज्य के अस्वाधीन भागों का शासन-सश्लालन लन्दन-स्थित ब्रिटिश सरकार अथवा 
उसके द्वारा नियुक्त गवर्नरों या अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जहाँ व्यवस्था- 
प्िक्रा सभायें स्थापित हैं, वहाँ बहुत-से विषयों पर कानून निर्माण वे ही करती हैं, पर 
गवर्नर ऐसे कानूनों को अस्वीकृत कर सकता है। क्राउन कालोनीज्ञ के लिए, कुछ कानुन 
ब्रिटिश पार्लमेंट बनाती है और शेष आडर-इन काउंसिल के रूप में प्रिवी काउंसिल । 
कार्यकारिणी का स्थानीय अध्यक्ष गवनर होता है, पर वह ब्रिटिश सरकार, मुख्पत: 
कलोनियल आफिस ( 0००:४४ 08०8 ) के नियंत्रण में काम करता है। अस्वा्धीन 
उनिवेशों में स्थानीय न्यायालय होते हैं जिनके न्यायाधीश ब्रिटेन से ही नियुक्त हो रूर 
ग्राते हैं। इन न्यायालयों के निरणयों की अंतिम अपील प्रिवी काउंसिल में होती है ' 
इस प्रकार शासन के तीनों अंगों--व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी और न्याय--पर ब्रिटिश 
सरकार का नियंत्रण रहता है । 

अधभ्यास 
१. ब्रिटिश संविधान पर ब्रिटिश साम्राज्य का किस प्रकार अभाव पढ़ता है ! 
* [0 जता ए३ए७ त0९5 (08 डिपाफ़ बरिढ्ट पा किए (078000४- 

ण्पि 2 

२. ब्रिटेन के अंतर्गत वेल्स और स्काटलैणड की विशेष स्थिति पर प्रकाश 
हलो | 

पृ'०प (890 09 प6 596टांडी 5प्४८०७ 0६ ३:८५ ब्गार्त 9८0 ४72 90 
(६7 76 (07760 ॥६१०20077. 

३. उत्तरों आयरलैंएड और ब्रिटेन का वैधानिक सम्बंध कैतता है ! 

७६ ३5 (9९ ८०म्रडतप्पतंणगने सलेबतए०प्रडंगए एल पलटा ऐ | ६, ब्यते 
ि0::८70 2 ४7४वें रे 

४. औपनिवेशिक स्वराज्य के विकास पर एक लेख लिखो | प्वाघीन उपैनिवशों 


की वर्तमान वैधानिक रिथिति क्‍या है ! 
ए7६९८ 80 2५5६ए 00. 6 ०ए०ए६०07 ्छबिठाप्रांधए्त 5६६8६०६. 
जा 03६ 45 एमट ए:८5८व६ ०0080 ६प07् ए०भंघं०ा एई 6 ठे0प्रांपां008 
५. कया राष्ट्रमडल की सदस्यता का पूर्ण खतंत्रता से कोई विगेध है : भारत 
की राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्थिति कैसी है 


्भ ु ( 
[5 फीट घाल्यँटाइगाए एए 0९ (.00ए007फ०20. 06 +५३८025 





[९097एथ]९ जि गठेटए:7व4०7८९ ?२े द82#ए फ ए०शंध07 06 फठा4 
[8 5 ए07976८707, 


६. कानून की दृष्टि से ब्रिटिश साम्राज्य का क्‍या अर्थ होता है ? साम्राज्य के 
अस्वाधीन भागों का उनकी वैधानिक स्थिति के अनुसार वर्गीकरण करो | 
एए७४६१5 ए6 ]62४) ८007048079 04 ६96 ६67570 *87059 छाए76? ? 


(0]8596ए ६79९ ठ९96९706९४६४ ए़श्ट/5 0 ऐी€ सिणएाए6 ३९८०घ्ताफ९_ ६0 फल 
८07$0फए:0948] 5६2७५. 


७. साम्राज्य के अस्वाघीन भागों पर ब्रिटिश सरकार का किस प्रकार का नियं- 
रण रहता है! 
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राजकीय उपनिवेश, प्रन्यस्त-भू-माग, संरक्षित प्रदेश | 
एूए।(+६ 39077 77065 058 $--- 


(097 ९ए0007765, ६ए$४ टट८070:785, [070/6८00:28[6$. 
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पारिभाषिक 
पारिभाषिक शब्द-सची 
१. ब्रिटिश संविधान सम्बन्धी. &77०४४--नियुक्त करना 
(१००$४४ए४४०० --संविधान 2990 [9६97८7:--नियुक्ति 
६)07$770ए८7079॥ --संवैधानिक &$5८०६--स्वीकृति देना 


(0705६0077079%].. :47767007670(---- 
संवैधानिक संशोधन 

(079ए2८00075$ 04६ एड (07500- 

४४०7--सं विधान की प्रथाये या सीति- 

रिवाज 

१2९0 £ 7० +० ० । 
संविधान 

एज०[प८ते. ००95४४प४४०7४--विकसित 

» संविधान 

छ]6ड96. ००7४४६ए७:४०० --नमनीय, 
लोचदार या लचीला संविधान 

ए१20. ००४६८४६ए०४०४--कठोर, दृढ़, 
अनमनीय या अलोचदार संविधान 

ए०)८ ०६ 2णञझ--विघि-राज्य 

[7८075 #प४०४०)--श्रसं वैधा नि कक, 
अवैधानिक 

इ0छ7६760 ८०7०$70०४४०४-- श्र लि- 
खित सं,व वन 

एए+१६६८०.. ८०४$:८७४४०४--लिखित 
संविधान 

१. सम्राद और राजतन्त्र सस्बन्धी 
4 56022६68--राजपद त्याग करना 
+>042207097-- रा जपद त्याग 


००795770०८४07---निर्मित 


(पम्टाटटघ5 एाी [9९079072770॥--- 
आशापत्र 
टए ॥5६--राजकीय वृत्ति--सम्राट की 
वार्षिक वृत्ति 
(0मणाइ0उ८८-४-८०:४-प्रधान सेना- 
पति 
(०४६०४  ४07395४८:४--उ: दिपाँ देना, 
सम्मान-पद देना 
(०४८००८ 9००८८--संधि करना 
(:०क7--राबत्व, राजमुकुट, सम्नाद 
[8९2४८ छू: दल कण करना 
70८59०४5$४०--निरं कुशता 
70८59०0:--नि रंक्रुश शासक 
70257०४८--निरंकुशता पूर्ण 
]99585--पदच्युत. करना, बर्खास्त 
करना 
]0)5775527--पद च्युति, अास्वगी 
7)550!ए7८--विघटन करना 
7057955४--वंश ७ 
ए&5०८७/४८--कार्यपालिका, कार्वपालिका 
सम्बन्धी, शासन-सम्बन्धी 
25०८८८८--कार्या न्वित करना 
एाशइणब्टडपे--नाममात्र का अच्यक् 
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07689 7८2804075---पर राष्ट्र 
सम्न्धच 

छठ0ए0६279. 0०६ 07907: 27वें [ए$- 
पं८०--सम्मान और न्याय का लोत 

(500670 0४: -स्वणु-शड्ूला 

प्र८८ड0:2एए--वं श-क्रमानुगत, उत्तरा- 
घिकार मूलक 

[7777००४८ए--छुटठ, विमुक्ति, खतन्‍्त्रता 

गठालंश 909०ए--न्याय सम्बन्धी अधि- 
कार 

&ःप82--सम्राटू , राजा 

ए+09250979--राजत्व, राजतन्त्र 

छह ०४० 60 080 ए४०ए28--सम्राट 
अपराध नहीं कर सकते, सम्राट अप- 
शाध से परे हैं 

[॥777६66ै--सीमित, नियन्त्रित 

[,८25$720ए८ 00%४०:६---कानून-निर्माण 
सम्बन्धी अधिकार, विधि-निर्माण 
सुस्बन्धा अधिकार 

.0ए2:ए--राजमक्ति 

0४०]0:/ए--वय स्क्रता 

१/०७:८ ८:८8८7८5--सन्धि करना 

0७70०: :ए--अवयस्कता 

॥४०००:८०--सम्राट या रुप्नाशी 

00297:009--राज तन्त्र 

पिटणा:०(--तटस्थ 

चि८७(४9/80ए--दठस्थता ) 

९०७ण०»:--लोक-प्रिय, प्रजातन्त्रीय 

'9:०:०४०४४४८--पर म्परागत अधिकार, 
विशेषाधिकार, विवेक-निर्मर अधिकार 

976४० 2०६४८ 0£ 777८ए---क्षमा प्रदान 
का अधिकार 


ब्रिटिश संविधान 


एशा00708579:०४८--ज्येष्ठाघिकार 

9:0०:087८, ?:0०:०22५०४०---विसज॑न 
करना, विसर्जन 

ए४०90८ 90४०८:--सावंजनिक अधिकार 

एपः7४८--जनता 

(२०८८०--सम्राज्ञी, रानी 

६८४८०८--अमिभावक 

६८४८०८ए--अमिभावकता 

०४०४४ --राजकीय, सम्राट सम्बन्धी 

परएछा७५ 0६ 505८८८४5७००--उत्तराधिकार 
नियम 

5प्रयपा07 पीट ?ए2:787067--पाल - 
मेंट का अधिवेशन बुलाना 

$97750!---प्रतीक 

५८८०--अ स्वीकृत करना 

५७६४० 9० फ्र८7--निषधाधिकार 
३. मन्त्रिमण्डल सम्बन्धी 

3976००! ६0 ६४८ ८0०7६४४ए--देशं से 
पुनविचार की प्रार्थना करना 

(:»०47८४---मं त्रिमं इल 

(.2०[76( 0 (००0५7८४०००८४८:---उत्त रदायी 
शासन 

(४ 0०776६ ६८४०००४497]70ए--मंत्रिम डल॒ 
का उत्तरदायित्व 

(००77८६४ (0०7777776८८५--मत्रि मं डल 
की समितियाँ 

(9070८४ 92८:2:8४[०८--म त्रिमं इल का 
कार्यालय 

(.02[7809 . 


मंत्रिमंडल 
0670०५४४४००---शिष्ट मण्डल 
[7८६४८०४--अधिनायक, नि रंकुश शासक 


(.७०70८--संयुक्त॒ 


परिशिष्ट 


ु 7)0900£599 0०६ ६82 (:27[96(--- 
मंत्रिमंडल की निरंकुशता 


[576४ (0४४०४४०८--अन्तरंग मन्त्रिमंडल 

00६ 8८४७०००५०॥४(ए--से युक्त उत्तर- 
दायित्व 

9।797$0प--मन्त्रि समुदाय, मंतित्व 

0(६0स्‍$:०८--मन्‍्त्री 

(7$02४ जर09: 97:050व[0--- 
पदरद्वित मन्त्री 

एब्भ09%.. (90ए6:०:०7९7६--राष्ट्रीय 
सरकार, स्वंदलीय सरकार 

ए4:8870675387ए (708:-9802208:ए--- 
संसदीय उपसचिव 

एडप्राट 0750८:--प्रधान मन्त्र 

एटप्रछ७ 0060 02:०७--समक्क्षों में 
अथस । 

ए४एए 0८००८४०८--प्रिबी काउन्सिल 

६८७०००७४०७१४८ए--उत्त रदायित्व 

$८८:८८०ए--गोपनीयता 

50980 ए०८८--आकर्मिक निर्ंय 

(७०६८ ०६ 7४०-००४६०८०८८--अ्रविश्वास 
अच्ताव 

४. शासन-विभाग और स्थायी कमे- 
चार्रियों सम्बन्धी 

ैवा0घ5087:709-- प्रशाव्तन 

हैपंधां978::20ए८--प्रशासनी य, प्ररा- 


सन सम्बन्धी 

#0:07750:207ए८... ००$४--अशा सी 
वर्ग 

3 त0078:227ए८2. ८०00:28-- न शास - 
नाय न्यायालय 


3 30375६29 !५४६ 09--प्रशासनीय 


२६५ 

कानून 

+ 5 ण्राो050237४68. [७४६६८४-- प्रशास - 
नाय न्याय 

3920:5६2:29:--नियुन्दि 

35545038६ श्व्प्ट्टाडटप् नह पक 
सचिव 

23:29::०.-+- € रा 


८४००॥09६०--अभ्यर्थी, उम्मेदबार 
एप्ब्शट्ट0६ 66 ६5:/ २०२४ धर 
भनीं 
(ए०॥५ >7४३४८८-थाव! 
असनिक नेकारस्याँ 
(४. $६७४४४०४ (,003075५07) -+- 
सिविज्तन संविस कमीशन, स्थायी 
नौकरियों सम्बन्धी आयोग 
(6८८० ००५६--लैख+ बग 
(०7ए८६४८४ए८ #डडफांए2207--ग्रति- 
योगिया मूलक परीक्षा 
(,०-०:0/02:4072-- समन्वय, सामखृत्य 
(.0.7505, पएए७०५६४--लिपिक न्न्ग्‌ 
(,.0:52953 ६4७7: -निगर्म, संध्र 


नीकारयाँ, 


[02:52०:०व 2.<68६६६.3:८:०:४ पर 
विधि-निर्माण 

70::588 --विस्तार की बातें 

422992::027६ >“-विभार 

0४758707--उप-विभाग. « 

90/६८८४७४--सञश्च लक 

707507907८-- अनुशासन 

(8ट एव 7ए श4ै४::००--प्रनुश्धासन 
कारंवाई, दण्ड-व्यवस्था 

[0)570$52/-“ दे ब्युत , बजस्विगो 


+ १4 ड़ ६ कल | का 
प्दच्टटपएाएट ८६०-०५-- अं पर मे बर 
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छडए८४ॉ-- विशेषज्ञ 
प&छते ०६ 70592777760967 -- 
विभागाध्यक्ष्‌ 
4.8ए7082--साधारर व्यक्ति 
४८7४ ० ?०४८ए--नीवि-निर्धारण 
936207948 8९ ७ए४6॥॥ -सिफारिशी प्रथा 
7८०५४१०४--थ्रवकाश-दृत्ति 
96:270870200... 770686:-86९६८(8 ए--- 
स्थायी उपसचिव 
ए9&८८7720८०६ 52८7४०7६$ ---स्थायी कम- 
चारी 
ए०॥८ए--नीति 
790१68097 7८७६४७।४८ए-- राजनैतिक 
तय्स्थता 
7£:0920709--परिवीक्षा 
ए:0700४079--पदोन्नति, पदवृद्धि . 
ए959८79०४3--प्रधान 
४८८८०४६४४८०८--भरती, नियुक्ति 
छट८:एा६0060६४ . 09 77८४६---यो ग्यता- 
नुसार नियुक्ति 
]१८८775:7८7:---श्रवका श- ग्रहरा 
9८८४0 7--अनुविमाग 
$6९८घ८४६ए ० ६८००:८--पदावधि अथवा 
कार्यकाल की सुरक्षा 
5८०/४-४०ए८:०॥८०५--श्र॒र्ध॑ सरकारी 
"५७४7779--शिक्षण 
ग्‌ु+८४४४८ए--राजकोष विमाग 
4, 
५. लाडे सभा सम्बन्धी 
००९४८ [छा४07८४०४--पुनविचार 
सम्बन्धी अधिकार च्षेत, अपीलीय 
अधिकार त्षेत्र 


ब्रिटिश संविधान 


70593]565--अ्रयोग्यतायें 

&80८6७४४४0८७/ ?८८:४---घार्मिक लाडे, 
पादरी लाड 

पछू&7८640287ए 
नुसार लाड 

[790०8८७४४906०४--महामियोग 

[.9छ /,0705$--न्यायाघीश लाइ, न्‍्याय- 
कर्ता लाड, कानून लाई 

[.8590 ५४५०]७८ [000065---भूमि-मृल्य- 
कर 

१,0:0 ((७४०८८!॥०४--लाड चान्सलर 


9८०८४५--पैतृ काधिका रा- 


0:32799) [छ४४8040४४07--प्रारम्मिक 
अधिकार क्षेत्र 

7८८:०४०--लाड समुदाय 

ए६८८८४५ ०६ 9]006 £४0ए»४--राजवंशी 
लाड 

६८०:४८०४००६४४ए८.._ ?८८:४४--प्रतिनिधि 
लाडे.- ह ” 

59०7077702--पूरित करना, पूरण 
६. मताधिकार, चुनाव और 

कामन्स-सभा सम्बन्धी 

8099६ 5०:82 ०--वयस्क मताधिकार 

2 08:6585---वक्तब्य 

80%0027--नगर 

(४9790408६८--श्रम्यर्थी 

(:2६ए४9६ ६४८ 59०2९: ५८ए८-स्पीकर 
की दृष्टि आकर्षित्‌ करना 

(0070777६066 0६ ४78 ह7076 80786-- 
पू्ू समा की समिति 

(07057 +0८४८ए--निर्वाचन-्तेत्र 

(,977ए855--प्रचार करना 

(099ए०55८:--प्र्नारकर्ता 


परिशिष्ट 


4(00:ए०77 9:2०0९०-- भ्रष्ट चार 

ए[€८००:०) ६०॥--निर्वाचक-सूची 

छा€ए072 +८---निर्वाचक-समूह 

छ८८४०४--चुनाव, निर्वाचन 

90098877%ै ६८००७४४००--श्रौद्योगिक 
क्रांति 

850०- प्रश्न, समस्या 

]४४]०४ए-- बे हुमतें 

७४०7८ए ह७०४८५६९४४४४००-- बहुमत 
पद्धति का निर्वाचन 

.४८८--रजतदुण्ड 

]५४७००४०४--नाम निर्देशन करना 

१०77709 (००--नाम-नि दंशन 

]एप:४०७8 2 ८०780 ६ए८०८ए--निर्वा- 
चन क्षेत्र का पोषण 

096 08880 ०06 ए०८४-- शक व्यक्ति, 
एक मत 

7६००४ ५ छ००:०५९०९४४०2 औ.ए(--- 
लोक प्रतिनिधित्व कानून 

ए]ए:थ-70९ए7०८:९८प (:0980:ए०८०९- 
०७ --बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र 

79]80600777--मन्ध 

9०८६८०६ 9०:०ण्ट्ठ०--जैत्री निर्वाचनत्षेत्र 

790]09(5 0 ०४१८:---कार्य वाही के नियम 
सम्बन्धी आपत्तियाँ 

ए:०79०४८:--अस्वावक 

ए:0ए०:सं०एव ऐिटए768४४०४४४००-- 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व 

छू 209:८७४८७६2४3077 --प्रतिनिधित्व 


एलए:८४८४६४प८- ->प्रति 








एटा८ए४७८०--म्रासागकत। 
एटघएाएांग 8 ०४०८८४--चुनाव प्रशेसस्‍्व॒- 


५८७ 


कर्ता हे 

६0४:60 90:०० ४४०--सड़े हुए निर्वाचन 
क्षेत्र 

5८८००१८:---समर्थक 

5८८४८ 3870£४--गुम मतदान 

5८८०४ (0०४्ा०४४६६८८०--विशिष्ट समिति 

5८५५६।07%&/ 
समिति 

5970 ट6-एा८ण०6६९७ (098४:00980९ए-- 
एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र 

59००१६८:--स्पीकर, प्रवक्ता, अध्यक 

502.0ठ70९2 (०#>ज+८०८--स्पायी 
समिति 

एम्घ०9०70० $८०---नि्विरोध 

४०८०--मद, वोट 

५०५४०७४--मंददान 

७: पालेमेंट की कार्यवाही सम्बन्ध 

300:०5४-७४-:००ए--सेधन्यवाद उचर 

#प0]0छ:7, 39]०प८5००४८०८--स्थमित 
ऋऊरना, स्थंगन 

#ाए्टु ०६ 0४6ए8908$ --असन्तोष 
प्रदर्शन 

ै977०ए:8009 2०६४ -ब्यय कानुत 

&ए८--हाँ 

8422700९ 87० छडट इचा-- आवक 5 
पत्रक को उन्तुलित करवा 

छ&-.-विधेयक 

छण5,:८:-- श्री द-ब्दय "ते के, झाय-ब्व 
का लेखा, बजट 


कि के के 4 (5० अगध्ययल" 

/क ० पं पा 

छ0ठे एुएम 3ववए मिलता 5 र 
क्् 


(०५०४:०७४६६८४--संच्रीय 


६६ 





भाफ्ण, आप - 
का 
इरय-पत्रक सन्यनधा माफ 


८गा।जहु & $८६४०४- अधिवेशन बुदना 


श्द्८ 


(25६02 ए०६८---निर्णायक मृत 

(29279/ 7;--पादरी 

(॥४८णै०: 7,८६४८:--गश्ती चिट्टी 

(.05075---सम्पुट, संवरण 

([05प72 9ए ((०5०9०:८८०८०८$--कच्षे 
सम्पुट ह 

(.07077:7088 08 एए७5४॥८ #९००0४०६$४-- 
सावजनिक लेखा समिति 

(00फ्ञा(0९6 00 985$078065 --अ नु- 
मान-समिति, अन्दाजा समिति 

(०7९७ 55826 -समिति प्रक्रम 

(.0णध४::८६ 65 ७००7०7ए- आदान 
समिति 

(.0ग्ाग7026९ 00 ३9५ 800 (६४75. 
->-साधन समिति 

(099 घप:णी65 बाते #2ैप600६-58॥ - 
८:७--वित्तदाता ओर प्रधान लेखा- 
परीक्षक 


(.0750002020. 8पा6 (४४:४2५६5--- 


संचित-निशि-विषयक व्यय 

(०६ 92घ०0४०७ -कटौती का अस्ताव 
[८0४६८--वाद-विवाद 

[0८9900 --- माँग 
7)[855000009---विघटन 

छुण्ण्णए 9 - छुद्म विधेयक 
55000०0८४७- अनुमान, अनन्‍्दाजे 
&६४०४८०८--अर्थ, अर्थ-व्यवस्था 
एएछब८ं ४८४४---ऋाधिक वर्ष 
ह02896८ &८:5- राजस्व कानून 
(507८४४:7८5८ 53] --सरकारी विधेयक 
(७0 076---ऊठार सम्पुट 
[7६:०97४८०---प्रस्तुत करना, पेश करना 


ब्रिटिश संविधान 


६९9729000 (057£४८--कंगारू _ सम्पुट 

[,८27829४807--विधि निर्माण | 

[,०87598:0:८--विधान मण्डल, व्यव- 
स्थापक मण्डल 

/०८८-७32०:४८८ --रजनतद एड बाहक 

१/८70072700०४7-- स्म तिपतन्र 

१(0४८ए 57]--अर्थ विधेयक 

[07८४--प्रस्तावक्र 

१/07८-- प्रस्ताव करना 

४(0:0[00 - अस्ताव 

१२०-८००४०९४८०८ -- अविश्वास 

]9079-८07६070५792759 [--बिवाद-रहित 

(0#%ल०! 805$870255- -सरकारी काम 

(0#०४! 97!--सरकारी विधेयक 

()70८४ 8 7०८--कार्य क्रम पत्रक 

747]8977९7: पाले मे ए॒ट » संसद 

94787067:42ए---संसदीय, संसदोचि 

एबएॉी्प्ाध्पयपघघए.. (०0ए7८४४7702४70-“- 
संसदीय प्रणाली की सरकार 

922897728787ए  79970८6९--संसदीय 

अर्थ-व्यवस्था, पालंमेंट द्वारा अर्थ प्रबन्ध 

7247048797९774 ४ ए (.०0००5८]--पालं मेंट 
का वकोल 

ए८पं४००--श्रावेदन-पत्र 

ए४००४८८ 37---व्यक्तिगत विधेयक 

एहएश८८ श०टफटए$ 5ठि0--जैर सर- 
कारी विधेयक 

7:0८८०0प४८ - प्रकिया, कार्यविधि 

?४55--पारित करना 

98953 22---पारण्‌ 

9:0:022 ४०० -- विसज॑ न 

9४७४८ 8!!|---साव॑जनिक विधेयक 


परिशिष्ट 


(00८४:४०० 9०००--प्रश्न का घंटा 

0७०:०००--गणपूर्ति संख्या 

९४००2 -- वाचन 

हि८००7६ 5:88०--विवरण सोपान, विव- 
रण प्रक्रम 

8०५४) ॥55८०४--सत्राट द्वारा स्त्रीकृति 

$८722200-27-37705---स शरू परिचारक 

$707]6 (3050:०---साधारणु सब्पुट 

$76६९४ ६70०0 706 +%7076--सम्राट्‌ 
का भाषण 

$६४2८---सोपान, प्रक्रम 

5प7[06767787ए.._ 0677900-- प्ृरक 
माँग 

$0एक्‍6फ€ए ए४7ए (१७८६८४०7--ए रे 

. अश्न 

ए०६८ ०0४ $&८०८०००४--व्यय की अग्रिम 

" ८. राजनैतिक दलों सम्बन्धी 

0 7८]|87ए  007837929/400$---रन्‍न- 
न्धवित संगठन 

0 :025002072770 (]955---उच्च वर्ग 

(४०८०५ $ए५८८०--करीकस प्रथा, जमात 
यथा 

(065६53] 08८८ ० पश८ ९४:८ए-- दल 
का केन्द्रीय कार्यालय 

((०७ई८४८०८८--सम्मेलन 

(७0756:५४०४८४ए८ ४#०४४ए--अ नुदार दल 

(.,075770०॥7009] (०४४७ ००४---वैधा निक 
उपाय या ढंग 

छंद:३-(०००४८६०६६० 5० --अ तिं रेक्त- 
वैधानिक 

&छ%८७४०४--शुट, शुट्यन्दी 


२६६ 


#:६८ ॥':9802---उन्मु फे व्यापार 

म$ फैशुं८४८४१६ 0990शं००7--सम्राट्‌ 
का विपक्षी दल 

995८४०॥5६--साम्राज्यवादी 

[,8000४ ?3८५ए “महदूर दल 

[,४४०८४--नेता 

7,४८ट7%० 2277ए--उदार दल 

[,0ऋ%८४ फसितेता2८ (]955-- निम्न मध्य- 
व्र्सं 

/८०70०८7507--सद स्थपता, सदस्य ससह 

४८०००८४४४७० ६८८--सदस्थता शुरू 

७एछ८0ए76 शि४४८ए _ 
दलीय पद्धति 

२५००४» 2०2०४०7०--राप्ट्रीकरण 


अब 
४ ० नेक नम, 
०ए५5:६०८. अब 7 का. 


११३४६४०००३!४४८व९ं. 9005६065--रा ट्री- 
कृत उद्योम 

ए9::7ए--दक्ष 

ए2५४५ 07टू27 22009. ०४६५।0८ 
23742 77270 - देले का पालमेंट 
के बाहर का संगठन 

एब्लोम्यट्याउडए डटग्प्ाए -संसदीय दल 

एउपब्पाट्णपघएए. जडब्प्रशिब0प 0 
४८ ?72४7४८५$ - दलों का संसदोय 
संगठन 

ए०४0 >्ण्थितें5--दलों के द्रव्य -कोष 

ए:०5एण्डबाप2--मंचार._ 

970६८९४४०७४$६ 90$८ए-- झ रच्चसख 
नीति हु 

8००४ गत +7०-अनुगामी सदस्य, 
साधारण सदस्य, रिछुहग सदर्सः 

5094200 मत्ि- 
मंइल 


(2०: 5£$--“छे 47 


२३० 


$0००४॥४६८-- समाजवादी, समष्टिवादी 
५5०0८०४]$४7---समाजवाद 
57777८४ $८0005 -ओआ्रीष्म शालायें 
[70 ४5४ ?०४४८ए--एकतावादी दल 
घै55ए $---सचेतक 
६. न्याय और न्यायालयों सम्बन्धी 
8०८०5८०१--अभियुक्त 
3८८०४८--अमियोग लगाना 
कपग्रापांडाएथए८. ]०5४०४ - प्रशास- 
नीय न्याय 
&00४:७7/ए---समुद्रीय. अपराधों का 
न्यायालय 
8797८४--अपील, पुनर्विचार -प्रार्थना 
2 [/०८!४८४८.._]०४$१४८४०० --अ्रपील 
सम्बन्धी क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार सम्बन्धी 
ज्षेत्राधिकार 
८७४:४८--अमियोग, अभियोग लगाना 
(॥४7] ८००७ ४$--दीवानी न्यायालय 


(००४००४ ४७--लोक-विधि, कामन ॒ 


ला 

(.,00709727 ( --अभियोग लगाने 
वाला 

(८+फजांआओं ०००८४$--फौजदारी न्याया- 
त्तय 


((०४5०४८४८८--विवेंक 

(एएपपा5 05555 --दौरा न्यायालय 

(००७४६: ६0: ४४५]।--विचार सुपुर्द 
करना हु 

[0८(८४०४०६८---प्रतिवादी 

[)707८८-- तलाक 

84८ंपए--नैसमगिंक न्याय 
इक्विटी 


विधान, 


ब्रिटिश संविधान 


88८४४$---तथ्य, तथ्य की बातें 

[7767976६४४४०१--व्याख्या, टीका 

_ए०6[८३)। (.0707740६6४ ० ६४८ शिप्क्प 
(००४८ ।--प्रिवी काउंसिल की 
न्याय-समिति 

०्मं5:--विधान-शास्री, विधान शात्रहल 

पष्या५3९८६०9७ -अधिकार-क्षेत्र, त्षेत्रा- 
घिकार 

०८7 --जूरी, पंन्च 

अणता6 9 :८एा९८छ ०६ 52590707--- 
कानूनों का न्यायिक निरीक्षण 

०४४४८८ ०६ 27८४८८--जस्टिस आफ 
पीस, शन्तिरक्षुक न्यायिक 

6९०९४ 0६ 76 <ांधए१६४ ८098८ॉ- 
००८८--सम्राट्‌ का विवेक-रक्ष॒क 

(0:29३। [पष$04८६0४9--प्रारम्मिक्‌ 
क्षेत्राधिकार 

?९:०००४०--उत्तराधिकार सम्बन्धी न्‍्यया- 
ल़्य्‌ 

?:०८८१४:८- प्रक्रिया, कार्य-पद्धति 

?ए]%77:/भीं---वादी 

(१०८८5४४४००४ ०६ ४८६४ - तथ्य सम्बन्धी 
अश्न या समस्या 

$६४:ए०८८ 49४--पालं मेंट द्वारा निर्मित 

'ए५०5६८८-- प्रन्यासी 

77०७४६४८९5४०-- प्रन्यास 
१०. स्थानीय शासन सम्बन्धी 

2 007780 22072 (,0५४४४ए---प्रशा सन 
काउण्टी 

807००४४--बरो, नगर 

589ए-89--उपनियम 

(८०६८०) (८००८८०)--केंन्द्रीय नियंत्रण 


परिशिष्ट 


(2779. (507८८००४४७४८-- केन्द्रीय सर- 
कार 

(५०४४८ए07097--अ व्यक्त 

0०:००:४८४००--संघ, नियम 

८००००।--काउन्सिल, समा 

(०050४८ाॉ।०४--सभा का सदस्य 

(०7777 ६:८८८--स मिति 

(०००४ए --काउण्टी 

एप्प पा८ ?7]2850727८ ० ४४6 
0००००]--काउन्सिल को इच्छा- 
नुसार, काउन्सिल की इच्छा काल में 

छ5 ०ि००--पदेन, पदाधिकार से 

&[03870८6 (०४७०४:८८८--श्रर्थ समिति 

6:5505-7-40--आथिक सहायता 

[957८८७०४--निरीक्षण 

]09६ (००४४४६६८८--संयुक्त समिति 

[.0८७। &:7८०३--स्थानीय शासन-्तेत्र 

[,0९9७( #&प०सं८८5--स्थानीय अधि- 
कारी 

,009६ (507८८०००८०५--स्थानीय 
शासन 

[,0८४] (50ए८:प०7८७६ 30प00%9:825 
(०ए्ाप्पां$४07--स्थानीय शासन 
सीमा आयोग 

४४४ए०४--मेयर 

(००४८०४६४--नगरपालिका, 
सभा 

0॥25:८०४८--अल्प सत्तात्मक 

ए४४89--पैरिंस, आम 

ए9/८859:८---दजआव 

$८92४४४६00 05 ए०क८:४४+--अधिकार 
पृथकता 


नगर 


क्र कि प्निवशे ५. कक... ऑिम९ विवि 
(006 998] (0::८0८--अपयनित्र शर 


२३२९ 


3६2:५(६०07प (०णछाप्मा६१८--अनिवार्य 
समिति 

3ए०८६६555३707--अर ति रूम गा 

पडथाछ98 870ण०घ४6 ६07 66000ए73एए- 
प्रजातन्त्र की 

(४४95:2८-स्थान'न्तन, “2872 ०2228 78 

११. राष्ट्रसंइल और साम्राज्य-सन्वन्धी 

+प:०7०४ए--स्वाधी नता, त्वायत्तता 

(0095 --उपनिदेश 


ह 48० छान * बन 5०0 
3ज_.3 56, , “४ +< 
है ५ 252 


(.0!079ए (००८ घ८म८८--आओपनि वेशिक 
सम्मेलन 


#*०५ 
जज कब 
न. 


(07007 प्र८३ 00. 04 ४४३: 399 -- 
शष्ट्र-मण्डल 

(_0घा7709 प्रट2 80 (८।३६॥075 (>ए८ 
राघ्ट्रमंइल-सम्द्न्धों विभाग 
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मम 
अर्थ विभाग, १११ देखो राजकोष विभाग 
अर्थ-प्रबंध, पालेमेंट द्वारा; मूल-तत्व १७७ 
विशेषतायँ, १७७; आय-व्यय के अनु- 
मानों को तैयार करने की रीति, १७८ 
आय-व्यय पत्रक पर कामन्स सभा 
द्वारा विचार व निर्यय, १७६-१८२; 
गुण-दोष, १८३-१८२४ 
अधिकार पत्र, चबृहत्‌ १२१५४ का, ७;१ ६८६ 
का, १६-१७ 
अधिवेशन, पालंमेंट का, १६२-६३ 
अर्थ सरकारी शासन संस्थाएँ और निगम, 
११४-१६ द 
अध्यक्ष, कामन्‍्स सभा का, १५४०-४३ 
अनुदार दल, सिद्धान्त, २०२; प्रमावत्षेत्र 
२०२-२०३; राष्ट्रीय संगठन २११, 
केन्द्रीय कार्यालय, २१२-२१ ३; द्वव्य- 
कोष, २१८ 
अनुमान समिति, १८२ 
अलबट, प्रिन्स, ४६ 
अत्लस्टर, ४६ 
असाइजेज कोट, २२६ 
ञा 
आइ्वल सैक्सन जाति, के राज्य २-३; का 
राजतंत्र ३; की राजनैतिक संस्थायें, 
३; की स्थानीय शासन व्यवस्था, ३-४ 
'आइस-इन-काउन्सिल, ४६ 
आ्रादान समिति, श्प्र 


आय-व्यय-पत्रक, तैयार करने की रीति 

७८; पर कामन्स समा द्वारा 
विचार! १७६; व्यय के अन्दानों की 
स्वीकृति, १८०-१८१; आब के 
अन्दाजों पर विचार व निर्य॑य, 
१८२१-८२: आय विधेयक १८३२-८३ 

आयरलेरड, १; के प्रतिनिधि लाई, १२८- 
२३; उत्तर आयरलेंड की साम्राब्य 
में स्थिति २५४ 

आल्डर मैन, ४, २३६-२४०, 

व 
इक्विटी, २२० 
इंगलेंड १, २, २५२ 


ड 
उत्तरी आयरलेंड, वैधानिक स्थिति और 
शासन, २४४ 
उदार दल, सिद्धान्त, २४३; राष्ट्रीय 
संगठन, २११; हास के करण, १६५; 
द्रव्य कोष, २१८ 
4क्‍ 
एगवड सम्राट , ३ 
ए.डवर्ड सप्तम, ५० * 
एडवर्ड अष्टम, '६० 
एलिबाबेथ प्रथम, १४ « 
एमरी, एल-एस, ८७-प्यप, 
क्‍ ऐ है, 
ऐडस्स, ४ 
ऐडमिनिस्ट्रेटिब जस्टिस, देखो प्रशासनीग 





््य्ज 


२७४ 


न्याय-व्यवस्था 
ऐन, सम्राज्ञी, ४८ 
ऐन्सन, सर विलियम, ४२ 
ऐसक्किथ, १६५ 


औद्योगिक क्रान्ति, १४२ 
ओपनिवेशिक स्व॒राज्य, विकास, २५४ 
ओपनिवेशिक विभाग, ६६, १०७ 
ञ्रं 
अंग्रेज जाति के पूवंज, १-२ 
क्‌ 
कजन, लाड, ६५... 
कन्वेन्शन्स आफ़ दि कान्स्टीदयूशन, देखो 
संविधान की प्रथाये.. 
क्यूरिया, रेजिस, ६-७ 
काउण्टी ४, २३६ 
काउण्टी काउन्सिल, संगठन २३६-४०; 
अधिकार और कतेब्य २४०-४१; 
कार्यविधि, २४१-४१, सप्तितियाँ 
२४४-४५; स्थायी कर्मचारी २४५ 
काउसटी कोट, २२४ 
का उण्टी बरो, २४३ 
क्राउन, अर्थ ४७-४८ 
कानुन (ब्रिटिश), तीन प्रकार २२०; का 
न्यायिक निरीक्षण; २२३ 
कामन ला, ६, २२०-२१ 
क्रामवेल, १५४ 
कांट्रोलर और आडिटर जनरल, १८८६-८२७ 
कामुन्स-सभा, श्परे२ ई० के पहले की, 


१४१; मताधिकार और निर्वाचन . 


देत्रों का इतिहास, १४१-१४५; वते- 
पान संगठन, १४५४-४६; अध्यक्ष, 


ब्रिटिश संविधान 


१४५०-४२; समितियाँ १५४४-४६; 
मन्त्रिमंडल पर नियंत्रण ८८-८६; 
वास्तविक कार्य, श्ष्य८ 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव, १६६ 
किग्स वेश, ६, २२५४ 
केल्ट जाति, २ 
कैन्िनट, देखो मंत्रिमंडल 
कोर्ट आफ काटर सेशन्स, २२५४ 
क्लोजर, देखो सम्पुट 
ग 
गृह युद्ध ओर गणतन्त्र, १४-१६ 
ग्लैडस्टन, ३४ क्‍ 
गवनंमेंट कारपोरेशन, देखो अर्ध॑ सरकारी 
शासन संस्थाएँ और नियम 
चच्‌ 
चचिल, विन्स्टन, ६२ 
चान्सलर आफ़ इकक्‍्सचेकर, ७० 
चान्सरी, ६, २२२ 
चाल्स प्रथम, १५ 
चाल्स द्वितीय, १४-१६ 
चुनाव, मतदाताओं की सूची का निर्माण, 
१४६; चुनाव-घोषणा व प्रब॒न्धकों की 
नियुक्ति १४६; अ्रभ्यथियों का नाम 
निर्देशन, १४६; चुनाव की लड़ाई, 
१४७-४८; मतदान, १४८; आलो- 
चना, १४८-४६; विवाद, भ्रष्टाचार, 
व्यय-नयंत्रणु १४० 
छ 
छुझ विधेयक, १६३-६४ 
छाया मंत्रिमंडल, २०६ 
ज्ञ 
जस्टिसेज आफ़ पीस, २२५ 


वर्णानुक्रमणिका 


जान, सम्राट, ८ 
जाज तृतीय, ५१, चत॒र्थ ५१, पंचम ३० 
जुडीशल कमिटी आफ़ प्रिवी काउसिन्ल, 
२३२-३३ 
जूरी प्रथा २१६ 
जूलियस सीज़र, २ 
जेडक्स, एडवर्ड ४२,२२६ 
जेम्स प्रथम, १५४ 
ट 
टनशिप, ३ 
ट्यूडर काल में ब्रिटिश संविधान, १४-१४ 
ट्रेजरी, देखो राजकोष विभाग 


ड्‌ 

डाक विभाग, १११ 

डायसी, ३१, ३२, ३३, २४ 

डीलोम, ३४ 

डीटाकेविल, २६ 

डिबेट, देखो विवाद 

डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, देखो प्रत्यायुक्त 
विधिनिर्माण 

न्‌ 

न्यायालय ( ब्रिटिश ), संगठन २२३-२४, 
नीचे दीवानी २९२४-२५; नीचे के 
फौजदारी २२२४-२६ 

न्यग्य-पद्धति (ब्रिटिश), मूल सिद्धांत २२६ 
३०; सरलता"व शीघम्रगामिता, रे३- 
३१; निष्पक्षता, २३१ 

न्यायाधीश ( ब्रिटिश ) स्वतन्त्रता और 
निष्पछता, २३१ 

नाम॑न-विंजय, 

नामंर्डी, ४ 


२७४ 


निर्वाचन, देखो चुनाव 

निर्वाचन-क्ेत्र श्एघ३२ से पहिले के 4४१ 
१४२; जेबी १४२; सढ़े हुये, १४३; 
पुनविभाजन, १४४, रै ४५४ 

नैशनल यूनियन आफ़ कन्सरवेटिव ऐसो- 
सियेशन्स, २१५०-११ 

नेशनल लिबसल फेब्रेशन,२११ 

प्‌ 

पद-रहित मंत्री ७३ 

प्रत्यायुक्त विधि-निर्माण, ११७-११८ 

प्रधान मंत्री, नियुक्ति ६४; अधिकार और 
कार्य, ६७ 

प्रधान वित्दाता व लेख-पनइुंम्, औप्यई 

प्रश्न का घंटा, १६६ 

प्रशासनीय न्‍्याय-व्यवस्था, ११७ रुप 


पालमेंट, उद्मव, १०-११; मध्यकाल में; 
११; दो सभाओं में विभक्त होना, ११; 
अधिकारों का विकास, १२-१४; पूर्ण 
पभनन्‍व सब्यज्ञता: ३४-३६- २ रेप मे र्थ्‌, 
१५४; अधिवेशन, १६२-६३; रंधगन 
विसर्जन और विघटन १६४-६४; 
अवधि, १६५; देनिक बैटके १६४; 
कार्यक्रम, १६५४-६६; विधि निरण की 
प्रक्रिया, १७१; अर्थ-प्रबन्ध, १७७- 
८६;कार्यों का सिहावलोकने, १८७-प्त८ 
पालंमेंट ऐक्ट,१६११, १ै३३-३४:१ ६४६. 
श्रेड-रे४.... 
प्रिंदी काउन्सिल, उद्मब ६; से गठन और 
कार्य ६०-६१; की जुडिशल कमर, 
१२१ 
प्रेरोगेटिव, ४४ 


२७६ ब्रिटिश संविधान 


प्रेसीडिएट आफ बोड आफ ट्रेड, ७२ 
पेटी सेशन्स न्यायालय, २२४ 

पेन, ठामस, २४ 

पैरिश, २३६, २३८- रे६ 


संस्थाओं का, २१८ 
म्योर, रामसे, ८६-८६ 
मारिसन, हट, ७३ 
मिनिस्ट्री, अर्थ, ६१-६२ 


फृ मेरी सम्राशी, १६ 

फ्री मैन, मैकडानल्ड, रामसे, ४५ 
बच मैगना कार्ट, ७-६ 

बरो, २३८ मैगनम कान्सीलियम, ५ 


बजट देखो आय-व्यय-पत्रक 

बाल्डविन, स्टैनली, ६३, १६८ 

बाल्फोर, ४० 

ब्राइस रिपोट, १३५ 

ब्रिटेन, आदिम निवासी 

बिल आफ़ राइट्स, १६, १७ 

बृहत अधिकार-पत्र, ७-६ 

ब्रिटिश संविधान, विशेषतायें २४-४०; 


मोट, ४ 

मंत्रिमएडल, उद्भव, १०, १७-१८; और 
प्रिवीकाउन्सिल में भेद ६१; और मंत्रि 
समुदाय में भेद ६१; मुख्य सदस्य 
६१-६३; संगठन, ६४-६५; विभाग 
ओर पर्ों का वितरण, ६६-६७;सयुक्त 
युद्धकालीन, ७३-७४; कार्य 
प्रणाली ७४-७५; अंतरंग मंत्रिमंडल 


लिखित, २४-२५; मूल खोत २५- 
२७; लोचदार, २७-२६; अर्थ, २६- 
३०; विकसित, ३०; तथिद्धान्व और 
व्यवहार में अन्तर, ३०-३१; की 
प्रथायें,३ १-३४; ओर विधि-राज्य, ३७- 
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